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 LOK  SABHA

 Tuesday,  May  7,  968/Vaisakha  17,1890
 (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair)

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 बाकिस्तान  हारा.  भारतोय  होटलों  के  शेयरों
 का  जब्त  किया  जाना

 +
 1677.  श्री  मशपाल  सिंह  :

 भी  रामगोपाल  शालवाले  :

 क्‍या  'बारिक्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान
 सरकार  ने  965  के  भारत  पाकिस्तान  संघर्ष
 के  दौरान  पांच  भारतीय  होटलों  के  शेयरों
 को  छात्र  सम्पत्ति  घोषित  करके  जब्त  कर  लिया

 चा;

 (ल)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  भ्रब॒पाकि-
 स्तान  ने  एक  प्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनी  को
 बे  कषेयर  खरीदने  की  भनुमति  दे  दी  है;  भौर

 ग)  बदि  हां,  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है।

 बारिएज्य  मंत्री  (को  दिनेश  सिह):  (क)
 झौर  (ख).  पाकिस्तानी  समाचार  पत्रों  के

 अनुसार  पाकिस्तान  सरकार  ने  पदिचम  पाकि-
 स्तान  में  एक  भारतीय  कम्पनी  के  चार  होटलों
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 को  “दत्र  सम्पत्ति”  घोषित  कर  दया  है।  3
 नवम्बर,  967  की  एक  राजपत्र--भधिसूचना
 के  झन्तगंत  पाकिस्‍तान  सरकार  ने  पश्चिम
 पाकिस्तान  में  एक  झन्य  होटल  के  भारतीय
 क्षेयरों  के  स्वामित्व  को  क्षात्रु  सम्पत्ति  के  परि-
 रक्षक  (पाकिस्तान)  में  निहित  कर  दिया  है।
 समाचार  पत्रों  से  यह  फ्ता  लगता  है  कि  पाकि-
 स्तान  सरकार  ने  पाकिस्तान  इण्टरनेशवल
 'एभरलाइन्स  कार्पोरेशन  को  श्रनुमति  दी  है  कि
 वह  इन  होटलों  में  सभी  भारतीय  क्षेत्रों  को
 झौर  पाकिस्तानियों  के  शेयरों  को  भी,  यदि  वे
 उन्हें  छोड़ना  चाहें,  खरीद  सकतो  है

 (ग)  भारतीय  सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों
 के  वेष  उपयोग,  हस्तान्तरण  तथा  निपटान
 के  विषय  में  भारत  सरकार  ने  विरोध  प्रकट
 किया  है  भौर  भारतीयों  की  सम्पत्तियों  तथा
 परिसम्पत्तियों  की  हानि  तथा  क्षति  के  लिए
 ष््रीं  क्षतिपूर्ति  मांगने  के  भ्रपने  अधिकार  को
 सुरक्षित  रखा  है।  सरकार  ने  पाकिस्तान  के
 प्राधिकारियों  से  दोनों  देशों  द्वारा  जब्त  की
 गई  सम्पत्तियों  तथा  सरिसम्पत्तियों  को  यथाशीघ्र
 लौटाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए
 अनुरोध  किया  है  t  wit  उनके  उत्तर  की
 प्रतोक्षा  की  जा  रही  है।

 शी  यशपाल  सिह:  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  जिस  समय  हमारे  शेयर  जब्त  किये  गये
 तो  भारत  सरकार  ने  दब्बू  पालिसी  क्‍यों
 अख्तियार  की,  जो  उनके  शेयर  हैं  उनको  क्‍यों
 नहीं  जब्त  किया  गया  और  जो  उनका  माल  दो
 झरब  के  करीब  हमारे  कब्जे  में  था  वह  क्‍यों
 वापिस  किया  गया  जबकि  पाकिस्तान  शरारत
 कर  रहा  था  ?  भ्राखिर  भारत  सरकार  की  दब्बू
 पालिसी  का  गया  नतीजा  होगा  ?
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 st  दिनेश  सिह:  भ्रध्यक्ष  महोदय,  मैंने
 निवेदन  किया  कि  पाकिस्तान  ने  भारतीय
 नागरिकों  की  जो  सम्पत्ति  वहां  थी  उसे  छात्रु
 सम्पत्ति  घोषित  किया  और  हमने  उस  का  कड़ा
 विरोध  किया  लेकिन  उसके  बावजूद  उन्होंने
 उन  सम्पत्तियों  को  शत्रु  सम्पत्ति  करार  दे  रखा
 है  भर  उनमें  शेयरों  को  खरीदने  के  लिए
 एयरलाइंस  कारपोरेशन  को  भ्रघिकार  दे  रखा

 है।  तो  इसमें  यह  बिल्कुल  नहीं  निकलता  है
 कि  हमने  इसमें  कुछ  नहीं  किया  या  हमने  उस
 को  मान  लिया  ।  हमने  भी  यहां  पर  जो  पाकि-
 स्तानियों  की  भ्रचल  सम्पत्ति  है  उसको  फ़िलहाल
 कस्टोडियन  श्राफ़  एनिमी  प्रापर्टी  के  हाथ  में  दे
 रखा  है

 श्री  यशपाल  सिह  :  मैं  ज्ञानना  चाहता  हूँ
 कि  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जो  रोजाना  ताशकंद-
 ताशकंद  कहती  रहती  हैं  तो  क्या  झापने  कही
 इस  बात  पर  दस्तखत  दिये  हैं  कि  पाकिस्तान

 चाहे  ताशकन्द  ऐग्रीमेन्ट  को  तोड़  दे  लेकिन
 भारत  सरकार  उसकी  पूजा  करती  रहेगी  ?

 श्री  विनेश  सिंह  :  जी  नहीं  |

 श्री  हरदयाल  देवगुश  :  श्रीमन्‌,  भारतीयों  की
 सम्पत्ति  शत्रु  संपत्ति  घोषित  करके  पाकिस्तान  जब्त
 करती  रहती  है  लेकिन  हमारी  सरकार  उनकी
 सम्पत्ति  को  वापिस  लौटाती  रहती  है-पाकि-
 स्तान  एयरलाइन्स  भ्रौर  पाकिस्तान  टेली

 कम्युनिकेशन्स  की  सम्पत्ति--भापने  बदले  में,
 जो  पाकिस्तान  की  नौकायें  रन-श्राफ़  कच्छ
 के  क्षेत्र  में  पकड़ी  थीं  वह  भी  लौटा  दी  हैं,  तो
 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  पाकिस्तान  की  पिछली
 20  वर्षों  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या
 सरकार  यह  निश्चय  करने  के  लिए  तंयार  है
 कि  वह  पाकिस्तान  के  प्रति  रेसिप्रासिटी,  टि
 फार  टैट  की  पालिसी  श्रस्तियार  करेगी  और
 जब  तक  बह  भारतीय  सम्पत्ति  मुक्त  करने
 के  लिए  तैयार  नहीं  होते  तब  तक  कोई  भी

 प्म्पत्ति  लौटाई  नहीं  जायेगी  ?
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 oh  दिनेश  सिह :  माननीय  सदस्थ  का
 श्रगर  यह  कहना  है  कि  हमको  इस  सम्बन्ध  में
 एक  सख्त  नीति  रखनी  चाहिये  तो  श्रध्यक्ष
 महोदय,  मैं  उससे  सहमत  हैँ  और  हमारी  नीति.
 इसके  बारे  में  काफी  सख्त  है।  जहाँ  तक  दिढ
 फार  टंट  की  बात  है,  मैं  नहीं  समझता  कि  हमें
 अपनी  नीति  किसी  श्रौर  की  नीति  के साथ  इस
 तरह  से  बांध  देनी  चाहिये  कि  जो  वह  करे
 वही  हम  भी  करने  लगें।

 श्री  रामगोपाल  शालवाले  :  जब  से  पाकि-
 स्तान  ने  जन्म  लिया  है  तभी  से  निरन्तर
 भारतीय  सम्पत्ति  को  नष्ट  करने  या  कब्जा
 करने  के  कुटीलतापूर्ण  राजनोतिक  हथकन्डे
 बरते  जा  रहे  हैं।  सन्‌  965  के  पाकिस्तानी
 श्राक़मण  के  उपरान्त  जिन  शर्तों  पर  युद्ध-विराम
 हुआ  था  भर  ताशकन्द  समभौते  के  समय
 भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  को  पाकिस्तान  द्वारा
 इन  पांच  होटलों  के  शेयरों  को  जब्त  करने  का
 पता  लग  चुका  था  ?  यदि  हां,  तो  मैं  जानना
 चाहता  हैं  कि  ताशकन्द  समभौता  करते  समय
 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  निश्चय  हुआ  था  ?  यदि
 नहीं,  तो  झब  सरकार  इन  भारतीय  होटलों  में
 शेयरों  को  लौटाने  का  क्‍या  प्रबन्ध  कर  रही
 है?

 श्री  विनेश  सिंह:  माननीय  सदस्य  बहुत
 तेज  पढ़  रहे  हैं  ।

 शी  रामगोपाल  शालवाले  :  इसके  अ्रति-
 रिक्त  पाकिस्तान  बनाते  समय  भारत  सरकार
 ने  oy  भ्ररव  रुपये  जो  पाकिस्तान  की  देनदारी
 के  बदले  में  ब्रिटेन  को  दिये  गये  थे  उसमें  से
 पाकिस्तान  से  कितना  रुपया  वसूल  किया  गया  ?
 यदि  नहीं,  तो  इन  विगत  20  वर्षों  में  ब्याज
 समेत  कितना  घन  पाकिस्तान  से  लेना  बकाया
 हैं  भौर  उसे  वसूल  करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न
 किये  गये  ?

 श्री  दिनेश  सिह:  मैंने  पहले  ही  निवेदन

 किया  था  कि  माननीय  सदस्य  इतनी  तेज  पढ़े
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 रहे  हैं  कि  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  7  फ़िर  भी

 जहां.  तक  ताहकन्द  घोषणा  का  सवाल  है,  जो

 कुछ  भी  घोषणा  का  सवाल  है,  जो  कुछ  भी
 घोषणा  हुई  थी  वह  सदन  की  मेज  पर  रखी
 गई  थी  और  पूरे  सदन  को  उसके  बारे  में

 मालूम  है

 श्री  देवेन  सेन  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि
 कितने  रुपये  की  जायदाद  कान्फिस्केट  की  गई
 शौर  कितना  केश  जब्त  कर  लिया  गया  ?

 श्री  दिनेश  सिंह:  किसने  जब्त  किया,
 मैं  समझा  नहीं,  हमारी  तरफ  से  या  उनकी
 तरफ  से  ?

 SHRI  HEM  BARUA  rose—

 SHRI  NATH  PAI:  The  Hon.  Member,
 Shri  Deven  Sen  put  a  question  to  which
 the  Hon.  Minister  asked  a  counter-ques-
 tion.  What  is  the  reply?  The  property
 confiscated  is  naturally  by  Pakistan.

 SHRI  DINESH  SINGH  :  The  movable
 property  taken  over  by  the  Pakistan
 Government  from  Indian  nationals  at  the
 time  of  repatriation  from  Pakistan  was
 R.  2,74,060.  The  Indian  owned  immovable
 property  in  Pakistan  taken  over  by  Pakis-
 tan  Government  was  Rs.  10,28,41,050.  The
 Indian  cargoes  confiscated  by  Pakistan
 Government  during  transit  between  West
 Bengal  and  Assam  was  Rs.  4,00, 13,810.
 The  value  of  Indian-owned  ships,  motor
 vessels,  flates,  side-pedalled  steamers,  etc.
 was  Rs.  6,73,30,656.  The  Indian  owned
 jute  cargoes  confiscated  by  Pakistan
 Govrnment  when  in  transit  between  West
 Bengal  and  Assam  was  Rs.  2,26,15,336.

 SHRI  NATH  PAI:  Add  it  up  and
 tell  us  the  correct  figure.

 SHRI  DINESH  SINGH  :  I  have  given
 the  information  already  to  the  House.
 Why  should  I  begin  it  again?

 Mr.  SPEAKER  :  The  question  was
 about  the  hotels.  That  was  about  the
 five  Indian  hotels.  Now,  Shri  Hem  Barua.

 SHRI  HEM  BARUA:  In  pursuance  of
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 the  Tashkent  agreement,  three  was  a  meet-
 ting  of  the  Indian  and  Pakistani  Commerce
 Ministers  at  Rawalpindi.  Is  it  a  fact
 that  this  question  of  confiscation  of  Indian
 property  by  Pakistan  was  discussed  at
 that  conference.  Is  it  also  a  fact  it  was
 decided  in  the  conf  that  a  id
 round  of  talks  should  take  place  concern-
 ing  the  confiscation  of  Indian  property  by
 Pakistan?

 Oral  Answers

 SHRI  DINESH  SINGH:  As  I  men-
 tioned  in  the  body  of  the  answer,  we  have
 been  consistently  pressing  Pakistan  for  the
 return  of  these  cargoes  seized  by  them.
 Even  when  I  had  an  opportunity  of  meet-
 ing  the  Commerce  Minister,  I  had  men-
 tioned  to  him  that  we  should  take  up
 this  matter  as  soon  as  possible.  But  we
 have  not  had  any  response  from  Pakistan.

 SHRI  C.  K.  BHATTACHARYYA  :
 The  hon.  Minister  said  just  now  that  he
 is  not  prepared  to  accept  the  policy  of
 tit  for  tat  in  dealing  with  Pakistan.  Is  he
 prepared  to  aecept  the  policy  of.  pat  for
 pat  in  dealing  with  Pakistan?

 Mr.  SPEAKER  :  SHRI  MADOHK.

 SHRI  BALKAJ  MADHOK  The
 Hon.  Minister  said  just  now  that  Pakistan
 has  confiscated  our  assets  worth  Rs.  22
 crores  while  we  have  confiscated  assets
 worth  only  Rs.  2  lakhs  and  a  few  thou-
 snds.

 थरीं  विनेश  सिह  :  मैंने  ऐसा  कहां  कहा  ?

 श्री  बलराज  मधोक:  आपने  जो  भी
 बतलाया  उसका  टोटल  किया  है  भौर  वह
 टोटल  22  करोड़  बनता  है।  आप  खुद  देख
 लीजिये  श्रौर  बतला  दीजिये  कि  टोटल  क्‍या
 बनता  है  ?

 श्री  विनेश  सिंह  :  मैं  पूरा  नहीं  पढ़  पाया
 था।

 SHRI  BALRAJ  MADHOK:  He  has
 said  that  we  hav  confiscated  ache!  assets,
 fixed  assets,  while  Pakistan  has  confiscated
 liquid  assets  belonging  to  us  worth  tens
 of  crores  of  rupees.  He  also  said  that
 we  do  not  want  to  follow  a  policy  of  tit
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 for  tat.  What  is  is  the  basis  of  interna-
 tional  relations?  Is  it  only  giving  and
 taking  nothing?  It  has  to  ८.  policy  of
 give  and  take.  It  Pakistan  has  confisca-
 ted  our  property,  has  he  protested  against
 it,  and  if  so,  with  what  results?  If  there
 is  no  response  from  Pakistan,  is  he  pre-
 pared  to  (l)  confiscate  all  the  liquid
 assets  that  Pakistan  nationals  might  be
 having  in  India,  (2)  deport  all  Pakistani
 nationals  who  have  come  here  on  tempo-
 rary  or  permanent  visas  and  are  staying
 here  ;  is  he  prepared  to  follow  this  policy
 so  that  Pakistan  also  might  be  forced  to
 revise  its  attitude  towards  India  ;  (3)
 Under  the  Tashkent  agreement,  we  are
 going  to  settle’  all  disputes  with  Pakistan
 in  a  peaceful  way.  But  Pakistan  still
 continues  a  state  of  belligerancy  with  us
 and  war-like  attitude  towards  us.  In  the
 light  of  this,  are  Government  still  conti-
 nuing  to  adhere  to  the  Tashkent  agree-
 ment?

 MR.  SPEAKER  :  Only  the  first  part
 may  be  answered.

 SHRI  DINESH  SINGH  :  So  for  as  the
 first  part  is  concerned,  I  am  afraid  the
 hon.  Member  has  got  an  entirely  mis-
 leading  idea  from  the  answer  I  gave.  The
 answer  I  gave  did  not  give  any  figures
 about  the  property  that  we  have  vested  in
 the  Custodian  of  Enemy  Property.  I  was
 only  giving  the  figures  of  property  confis-
 cated  by  Pakistan  and  that  was  also  not
 complete  when  I  was  stopped  in  the
 middle.  As  regards  the  value  of  property
 that  we  have  vested  in  the  Custodian  of
 Enemy  Property,  it  comes  to  Rs.
 27,15,  00,000.

 SHRi  KRISHNA  KUMAR  CHAT-
 TERJI:  Is  not  this  confiscation  of  our
 property  by  Pakistan  even  after  the  Tash-
 kent  agreement  a  gross  violation  of  the
 spirit  of  the  agreement?  In  view  of  this,
 was  Pakistan  approached  to  compensate
 for  this  confiscation?

 SHRI  DINESH  SINGH:  Yes,  I
 entirely  agree  that  it  is  a  violation  of  the
 Tashkent  agreement.  So  far  as  the  retura
 of  the  property  is  concerned,  we  have  told
 the  Pakistan  Government  that  all  these
 properties  confiscated  by  them  should  be
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 returned  to  Indian  nationals  and  we  do
 not  accept  their  right  to  confiscate  thet.

 sh  यशवस्त  सिह  कुद्बाह  क्या  मंत्री
 जी  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सर-
 कार  की  तरफ  से  इस  तरह  के  जो  विरोध
 जाते  हैं  तो  क्या  कभी  किसी  भी  विरोधपन्र  के
 जाने  के  बाद  पाकिस्तान  सरकार  ने  सम्पत्ति  को
 लौटाया  है  या  संतोषजनक  उत्तर  दिया  है?
 माननीय  मंत्री  यह  भी  बतलाने  की  कृपा  करें  कि
 जिन  भारतीयों  की  यह  सम्पत्ति  जब्त  की  गई
 है  उन  भारतीयों  को  मुप्नाविजा  देने  के  लिए
 भारत  सरकार  क्या  कुछ  कदम  उठा  रहो  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह  कोई  संतोषजनक  जवाब
 तो  नहीं  आया  है  श्रौर  इसलिए  इस  बात  पर
 झभी  चर्चा  चल  रही  है।  जो  भारतीयों  की
 सम्पत्ति  वहां  ली  जा  रही  है  उस  के  सम्बस्थ
 में  हमारे  पास  कुछ  सूचनायें  श्राई  हैं  जिनको
 कि  हम  देख  रहे  हैं  कि वह  कितनी  सम्पति  थी
 झ्लौर  क्‍या  कीमत  उन  की  थी  ।

 शी  शशि  भूषण  बाजपेयी  :  भूतपूर्व  मार-
 तीय  बैंकर  श्रौर  झाजकल  पाकिस्तान  के
 इंडस्ट्रियलिस्ट  श्री  इस्फर्हानी  का  हिन्दुस्तान
 में  कितना  सरमाया  लगा  हमा  है  भर  कितनी

 इंडस्ट्री  है  ?  दिल्ली  क्लाथ  मिल्स  की  लायलपुर
 में  जो  ब्रांच  थी  उस  में  उनका  कितना  सरमाया
 था  ?  यहां  लायलपुर  का  पैसा  हिन्दुस्तान  श्रम-
 रीका  के  जरिये  ले  जाते  हैं  भौर  यहां  का  पैसा
 अमरीका  के  जरिये  पाकिस्तान  ले  जाते  हैं  तो
 क्या  यह  पाकिस्तान  शौर  हिन्दुस्तान  सिर्फ  गरीब
 श्रादमियों  के  शोषण  के  लिए  बना  है  क्योंकि
 श्रमीर  आदमी  दोनों  जगह  लाभ  उठाते  हैं...

 MR.  SPEAKER  :  Not  relevant.  Next
 question.
 Shri  P.  C.  Bhattacharaya,  Retired  Governor

 Of  Reserve  Bank
 1678.  SHRI  JUGAL  MONDAL:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DE-
 VELOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  nemes  of  the  Companies  on
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 which  Shri  P.C.  Bhattacharaya  retired
 Governor  of  the  Reserve  Bank  and  former
 Secretary  to  Union  Government  is  now
 serving  as  Director;

 (b)  the  emoluments  which  he  is  dra-
 wing  from  these  positions;  and

 (c)  whether  the  Chairman  of  the
 World  Bank  insisted  on  Shri  Bhatta-
 charaya’s  induction  to  the  Board  of  Indian
 Iron  and  Steel  Co.,  Ltd.,  or  attached
 Managing  Agencies  before  clearing  the
 loan  to  this  firm  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIR
 {SHRI  RAGHUNATH  REDD!)  :  (a)
 Nil,  as  far  as  we  are  aware.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No,  Sir.

 SHRI  JUGAL  MONDAL:  Have
 the  Indian  Iron  and  Stee!  Company  or  its
 Managing  agents,  Messrs.  Martin  Burn,
 applied  for  a  World  Bank  Lean?  If  so,
 what  was  the  amount,  when  was  the  loan
 finalised  and  what  was  the  date  of  appoit-
 ment.as  director  of  Shri  P.C.  Bhatta-
 charya  ?

 SHRI  RAGHUNATH  REDDI:  As
 regards  the  first  part,  the  name  and  other
 details  of  the  loan  are  as  follows  :

 HISCO  I;  short  description  of  the
 project  is  Modernisation  and  expansion
 of  the  Steel  Plant;  date  of  agreement
 18-12-52;  amount  involved  $  29.2  million
 (US);

 Second  loan,  HSCO  II.  project  is
 the  same;  date  of  agreement  ‘19-12-56;
 loan  involved  $  9.95  million;

 IISCO  III.  project  :  to  increase  the
 company’s  coal  production  capacity
 and  to  instal  a  ropeway  for  coal  trans-
 portation;  date  of  agreement  (22-12-61;
 loan  involved  $19.5  million;

 TISCO  IV.  project  :  to  increase  steel
 making  capacity  and  improve  and
 utilise  the  existing  rolling  mill  and
 finishing  lines;  date  of  agreement
 7-767;  loan  involved-about  $  30  million.
 As  far  as  the  information  at  the  dis-

 posal  of  this  Ministry  is  conceraed  and:
 also  as  far  as  the  enquiries  made  by  the
 Ministry,  from  Shri  Bhattacharya  himself
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 is  concerned,  he  was  never  a  director  of
 Martin  and  Burn  who  are  the  managing
 agents  of  IISCO.

 Oval  Answers

 SHRI  JUGAL  MONDAL  :  In  the
 sume  way  as  the  Chairman  of  the  UPSC,
 the  Chief  Justice  of  India  and  the  Com-
 ptroller  and  Auditor-General  of  India
 cannot  under  rules  after  retirement  join
 any  private  firm  or  any  business  or  be  re-
 employed  in  Government,  will  Govern-
 ment  makea  rule  that  the  Governor  of
 the  Reserve  Bank  on  retirement  also  will
 not  be  allowed  to  join  any  private  firm  ?

 SHRI  RAGHUNATH~  REDDI:  I
 fully  share  the  view  of  the  hon.  Member.

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  ग्रध्यक्ष  महोदय,
 ऐसा  देखा  गया  है  कि  गवनंमेंट  श्राफ  इंडिया
 के  जो  सेक्र  टरीज़  हैं,  रेलवे  बोर्ड  के  चेभर-
 मैन  या  मेम्बसं  हैं  या  इसी  तरीके  से  हाईकोटंस
 के  जज़ज  या  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजज  हैं  यह  लोग
 जब  सविस  में  रहते  हैं  शर  खासतौर  से  सेक  टीज़
 के  लिए  मैं  कहता  हूं,  वह  कुछ  बड़े  बड़े  इंडस्ट्रि-
 यल  हाउसेज  को  खुश  करने  के  लिए  उन  को
 फेवर  करते  हैं

 MR.  SPEAKER  :  This  Ministry  cannot
 answer  this  wider  question.  He  cannot
 answer  for  the  Railways  and  other  things.

 ot  राम  चरश  :  श्री  पी  सी  भट्टाचार्य
 गब्नमेंट  सविस  कंडक्ट  र्ल्स  के  मातहत  रिटठा-
 यर  होने और  गवनंमेंट  सविस  छोड़ने  के  बाद
 दो  सालं.  के  भ्न्दर  किसी  प्राइवेट  करन  में
 नहीं  जा  सकते  थे  t  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना
 चाहता  हूँ  कि  क्‍या  श्री  पी  सी  भट्टाचार्य  ने  इस
 कम्पनी  में  जानें  से  पहले  गवनंमेंट  आफ  इंडिया
 की  परमिशन  ली  थीओऔर  यह  कहा  था  कि
 रूल्स  को  रिलेक्स  कर  के  परमिशन  दी  जाय
 तथा  दो  साल  कौ  बांइंडिंग  को  खत्म  किया
 जाय  ?  क्‍या  सरकार  ने  उन  को  इसको  लेने  की
 फरमिशन  दी है  ?

 SHRI  RAGHUNATH
 had  submitted  that  Shri

 REDDI:  !
 Bhattacharya
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 had  not  joined  as  director  of  this  com-
 pany.  As  far  as  the  other  question  is
 concerned,  he  belonged  to  the  Indian
 Audit  and  Accounts  Service  and  he  retired
 from  that  service  on  Ist  March,  1958.
 Later  on  he  had  been  appointed  as  Go-
 vernor  of  the  Reserve  Bank.

 Diploma  of  Company  Secretaryship

 *I679.  SHRI  HARDAYAL  DEV-
 GUN:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  a
 wide  scale  unemployment  against  the  per-
 sons  holding  Diploma  in  Company  Sec-
 retaryship;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  per-
 sons  without  holding  Diploma  in  Com-
 pany  Secretaryship  have  been  given  pre-
 ference  in  jobs  over  the  diploma  holders;
 and

 (c)  if  so  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  RAGHUNATH-  REDDI):  (a)
 Representations  have  been  received  from
 some  persons  holding  Diploma  in  Com-
 pany  Secretaryship  that  they  have  not  got
 suitable  jobs  in  the  Corporate  Sector  and
 the  Government  is  looking  into  the  matter.

 (b)  Information  regarding  employment
 of  Diploma  holders  and  non-Diploma
 holders  is  not  yet  available  with  the
 Government.  However,  some  representa-
 tions  have  been  received  that  in  certain
 cases,  persons  other  than  diploma  holders
 have  been  selected  for  appointments  in
 the  Secretarial  Department  of  com-
 panies.

 (c)  There  is  no  provision  in  the  Com-
 panies  Act  under  which  the  Government
 or  the  Company  Law  Board  can  compel
 a  company  to  employ  only  a  Diploma  hol-
 der  in  Company  Secretaryship.  Further,
 GDCS  is  not  the  only  examination  whica
 prepares  candidates  for  the  posts  of  Sec-
 retaries  in  Compa  Law  grad  or
 persons  who  have  passed  the  examinations
 held  by  Institute  of  Chartered  Accountants,
 Institute  of  Cost  and  Works  Accountants
 and  Institutes  running  Busi:  Mai
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 ment  courses  are  also  considered  suitable
 for  appointment  to  such  posts.  Even  so
 the  Company  Law  Board  is  endeavouring
 to  ensure  suitable  employment  to  G.  D.
 C.  S.  candidates  particularly  in  the  public
 sector.

 भी  हरदयाल  देवगू सा :  यह  कम्पनी
 सेब्र  ट्रीशिप  की  परीक्षायें  96]  में  शुरू  हुई  थीं
 और  245  लोग  इन  परीक्षाओं  में  उत्तीरां  हो
 चुके  हैं  -  लेकिन  उन  में  से  केवल  127 को  सर-
 कार  ने  डिप्लोमा  दिये  हैं  7  फिर  भी  कम्पनी  ला
 में  आप  ने  ऐसा  कोई  विधान  नहीं  रक्खा  है
 जिस  से  कम्पनियां  ऐसे  अधिकृत  लोगों  को
 सचिव  पद  पर  नियुक्त  कर  सके  |  कम्पनियों
 और  पब्लिक  अन्डरटेकिग्स  में  भी  श्रभी  तक
 उन  के  लिये  स्थान  उपलब्ध  करने  की  कोई
 योजना  नहीं  बनाई  ।  इस  लिये  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  यदि  आवश्यक हो  तो  कम्पनी  ऐक्ट  में
 संशोधन  कर  के  भी  श्रोर  पब्लिक  अन्डरटेकिंग्स
 को  डाइरेक्टिव  दे  कर  भी  इन  शिक्षा  प्राप्त

 सेक़  ट्रीज  के  लिये  स्थान  उपलब्ध  करने  की  कोई
 योजना  सरकार  बनायेगी  ?

 SHRI  RAGHUNATH  REDDI:  From
 the  evidence  on  record,  I  find  that  I3!  per-
 sons  have  qualified  themselves  in  this
 examination.  As  I  submitted  earlier,  there
 is  no  provision  in  the.  Company  Law  to
 compel  any  public  sector  company  or  a
 private  company  to  appoint  only  those
 people  as  secretaries  and  not  the  others
 qualified  in  the  other  subjects.

 SHRI  RANGA:  Can  you  not  advise
 them  to  give  preference  to  these  people
 when  you  have  trained  them  specially  ?

 SHRI  RAGHUNATH  REDDI:  We
 advise  the  Bureau  of  Public  Enterprises  and
 through  the  other  medium  of  communica-
 tion  through  which  we  were  able  to  influe-
 nce  certain  elements  for  the  purpose  of
 providing  employment  to  these  people;  we
 may  not  be  able  to  do  anything  new  imme-
 diately.  We  do  not  have  that  power.  I
 had  also  examined  the  position  in  England.
 Under  Section  77  (l)  of  the  UK  Compa-
 nies  Act,  they  say  that  there  shall  bea
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 secretary  amd  the  director  shall  not  also  be
 asecretary.  There  is  no  particular  provi-
 sion  that  only  a  person  qualified  in  a  parti-
 cular  examination  should  be  the  secretary.
 Certainly  I  have  got  every  sympathy  for
 these  people  who  have  passed  this  exami-
 nation  and  we  shall  examine  the  suggestion
 made  by  the  hon.  Member.

 श्री  हरदयाल  बेवगुणा :  मेरा  प्रश्न  यह
 था  कि  जब  सरकार  ने  इन  प्रशिक्षित  सचिवों

 को  उपलब्ध  करने  के  लिये  यह  परीक्षायें

 आरम्भ  कीं  तो  कया  उस  के  बाद  झावश्यक

 हुआ  तो  कम्पनी  ऐक्ट  में  संशोधन  कर  के  उन

 लोगों  के  लिये  स्थान  उपलब्ध  करने  की  योजना
 बनायेगी  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  कम्पनियों  में
 जो  यह  प्रथा  है  कि  सरकारी  कमंचारियों  को
 रिटायर  होने  के  बाद  या  रिटायर  होने  से  पहले,
 वह  भरती  कर  लेती  है,  ऐसे  लोगों  को  भरती  न

 किया  जाय  और  यह  कुप्रथा  समाप्त  हो  सके,
 इस  के  लिए  क्‍या  सरकार  कम्पनी  ला  में  यह
 संशोधन  करेगी  कि  केवल  ऐसे  क्वालिफाइड,
 पर्सोनेल  को  ही  श्रब  से  कम्पनियों  में  लिया'

 जाये  ?
 SHRI  RAGHUNATH  REDDI:  I  had

 already  answered  the  question;  this  ques-
 tion  will  be  looked  into  and  the  hon.
 Member's  suggestion  will  be  examined.

 SHRI  5.  KUNDU:  It  is  not  only
 the  case  of  company  secretaryship.  There
 are  various  other  courses  connected  with

 the  development  of  numerous  subjects,  such
 as  export  promotion  courses,  couyses  for
 industrial  engineers,  industrial  management,
 etc.  In  developing  countries,  three  per
 cent  of  their  capital  investment  is  spent
 on  resarch  and  development  whereas  in
 India  both  in  the  public  and  private  sector
 companies,  less  than  0.5  percent  of  the
 capital  investment  is  spent  on  this.  Would
 the  Minister  issue  a  directive  that  at  least
 3  per  cent  of  the  capital  investment  should
 be  spent  on  research  and  development.

 MR.  SPEAKER:  How  does  it  arise
 out  of  this  question  ?

 SHRIS.  KUNDU:  Unless  it  is  bin-,
 ding  on  them,  they  would  not  Keep  these,
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 young  people  in  employment,  after  train-
 ing  them.  Certain  amount  must  be  set
 apart  for  research.  Otherwise,  secretaries,
 industrial  engineers,  etc.  would  not  be
 employed.

 MR.  SPEAKER  :  I  do  not  think  that
 he  can  answer  the  question  about  research.
 The  question  is  limited  to  unemployment
 among  diploma  holders.  I  do  not  think

 it  arises  out  of  this  question  and  we  should
 not  waste  the  time  of  the  House  in  arguing
 about  it.

 श्री  राम  चरण  :  क्‍या  सरकार  के  पास
 कोई  ऐसे  आंकड़े  हैं  कि  कितने  विद्यार्थी  बाहर
 से  डिप्लोमा  ले  कर  के  कम्पती  ऐक्ट  का  यहां
 श्राये  और  उन्हें  काम  नहीं  मिला  |  इसलिये  वे
 फिर  विदेशों  में,  भ्रमरीका  और  इंग्लैंड  भ्रादि
 को  चले  गये,  तथा  सरकार  ने श्रब  तक  कितने
 लोगों  को  काम  दिया  है-?

 SHRI  RAGHUNATH  REDDI:  As
 far  as  the  examination  conducted  by  us  is
 concerned,  we  have  131  persons  who  quali-

 fied  in  the  dipl  ion  for  company.
 secretaries.  I  have  no  figures  about  people
 who  had  passed  in  England.

 गया  के  निकट  रेलवे  सम्पत्ति  को  चोरों

 *1681.  श्री  शिवप जन  शास्त्री:  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  पुलिस  ने  गया
 के  निकट  रेलवे  की  लाखों  रुपये  की  चोरी  करने
 वाले  एक  गिरोह  का  पता  लगाया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने
 व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  तथा  वे  व्यक्ति
 कहां-कहां  के  रहने  वाले  हैं;  और

 ग)  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्य-
 वाही  की  है  तथा  चुराया  गया  कितना  सामान
 उनसे  बरामद  हुआ  है  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI
 PARIMAL  GHOSH):  (a)  No,  Sir.  The
 correct  position  is  that  there  has  beena
 case  of  diversion  of  wagons  at  Manpur,
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 near  Gaya  on  Eastern  Railway,  wherein
 wagons  containing  consignments  of  linseeds
 booked  ex-Sitamarhi  (North  Eastern  Rail-
 way)  to  Chitpur  (Eastern  Railway)  valued  at
 Rs.  50,000/-  were  fraudulently  diverted  to
 Manpur  after  being  transhipped  at  Garhara
 and  taken  delivery  on  forged  Railway
 Receipt.

 (b)  Two.  They  belong  to  village  Mebi,
 Police  Station  Meju,  District  Allahabad
 and  Gaya  respectively.

 (९)  Gavernment  Railway  Police,  Gaya
 started  case  No.  6  dated  8.2.68  u/s  4I9/420/
 467/468  and  it  is  still  under  their  investi-
 gation.

 श्री  शिवप्‌ जन  शास्त्रो  :  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  मुजरिमों  में  स्थानीय  लोग  कितने  थे  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH  :  The  in-
 formation  received  from  the  General  Mana-
 ger,  Eastern  Railway,  is  that  there  has
 actually  been  no  case  ‘of  fraudulent  diver-
 sion  of  wagons  at  the  Gaya  station  but
 there  have  been  two  cases  of  this  kind  at
 Manpur,  near  Gaya  station,  and  our  investi-
 gation  has  revealed  that  there  is  one  per-
 son,  a  local  man  of  Gaya,  who  was  involv--
 edin  this  and  he  has  been  arrested  and
 the  matter  is  under  investigation.

 ft  शिवप्‌ जन  शास्त्री  :  क्‍या  रेलवे  कमं-
 चारियों  का  भी  इस  में  हाथ  है  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH  :  We  made
 some  detailed  enquiries  into  this  case  and
 it  has  also  been  revealed  that  there  are
 some  railway  employees  also.  involved  in
 this.

 et  mo  ato  तिवारी  :  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  बिहार  गवनंमेंट  ने  केवल  फूडप्रेंज  के
 लास  के  लिए  रेलवे  पर  क्‍या  पांच  से  छ:
 करोड़  रुपये  का  दावा  नहीं  किया  है  ?  में
 जानना  चाहता  हूँ  कि  रेलवे,  गुडज़  जो  एक
 जगह  से  दूसरी  जगह  ले  जाती  है  भ्रौर  उस  में
 जो  पिलफ्रज  होता  है  उस  से  ले  कर  गवर्न॑मैंट
 को  बिहार  को  कितना  क्लेम  हर  साल  देना
 पड़ता  है  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि

 हस  एरिया  के  कितने  भादमी  एरेस्ट  किये  गये
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 हैं  पिछले  तीन  साल  के  भम्र  जोर  बतकों
 क्या-क्या  सजायें  दी  गई  हैं  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH  :  I  do  ३७
 have  the  detailed  information  at  this  stage.
 I  am  prepared  to  enquire  into  the  matter
 and  let  him  know.

 SHRI  RANGA  :  The  question  is,  was
 there  any  claim  made  by  the  Bihar  Govern-
 ment  against  the  Railway  Board.

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA):  For  each
 State  area,  we  do  not  have  the  figures
 Teadily  available.  If  the  hon.  Member
 puts  a  separate  question,  I  will  certainly
 get  the  information.

 SHRI  RANGA  :  It  is  just  a  question
 of  fact.

 SHRI  ८.  M.  POONACHA  :
 terms  of  value  and  money  ?

 Claim  in

 SHRI  RANGA  :  Has  the  Bihat
 Government  made  any  claim  at  all  against
 the  Railway  Board  ?

 MR.  SPEAKER:  The  Minister  may
 not  have  the  figures;  but  have  that  Govern-
 ment  made  any  claim,  in  general  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  [  do  rot
 have  that  information.  I  will  try  to  get
 the  information  and  furnish  it  to  the  hon.
 Member.

 SHRID.N.  PATODIA:  At  various
 places,  and  particularly  ia  Moghulsarai,
 there  is  an  organised  gang  involved  ia
 theft  and  pilferage,  and  in  which  goondas
 are  involved,  the  administration  is  involved
 and  the  railway  police  is  also  involved,  and
 various  other  merchants  are  also  involved.
 Is  it  a  fact  that  articles  are  being  regularly
 pilfered  in  the  knowledge  of  the  adminis-
 tration  and,  if  so,  is  the  Railway  Minister
 aware  of  this  and  what  positive  steps  have
 been  taken  to  prevent  this  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH  :  There
 have  been  some  cases  of  pilferage  in  which
 some  of  the  railway  staff  were  also  involv-
 ed.  We  have  taken  this  matter  in  to  consi-
 geration.  Necessary  action  is  being  taken;
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 the  Railway  Protection  force  has  been  de-
 Ployed  there  and  we  are  taking  all  the  pre-
 cautions  that  are  necessary.

 SHRI  0.  N.  PATODIA  :  My  question
 is,  are  they  aware  of  this,  that  there  is  a
 gang  in  which  the  railway  police  and  the
 tailway  people  are  involved.  Are  they
 aware  of  it  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH:  We  are
 aware  of  some  cases  where  the  railway staff  are  involved.

 SHRI  D.N.  PATODIA:
 what  have  you  done  about  it  ?

 Therefore,

 श्री  उचल  सिंह  :  कानपुर  वगरह  जितने
 भी  इम्पाटेट  रेलवे  स्टेशंज  हैं  और  वहां  जितने
 भी  गुड्ज़  बौड्स  हैं  उन  से  सब  में  क्या  यह  सच
 नहीं  है  कि  करीब-करीब  चोरियां  होती  हैं  और
 करोड़ों  रुपये  का  माल  सालाना  चोरी  जाता
 है  ?  यदि  हां,  तो  उसको  रोकने  के  लिए  गवनं-
 मैंट  ने  क्या  किया  है  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH  :  These
 sorts  of  things  are  to  some  extent  prevail-
 ing  in  some  places.  But  in  many  of  the
 stations  and  yards  where  large-scale
 transhipment  is  taking  place,  we  are  now
 deploying  the  RPF  people  to  patrol  all
 those  areas  and  particularly  in  those  areas
 which  are  virtually  notorious  for  this  sort
 of  thing.

 SHRI  DINKAR  DESAI:  There  is  a
 feeling  that  pilferage  on  our  railways  is
 increasing  in  recent  years.  I  would  like  to
 know  whether  this  feeling  is  correct  and,
 if  so,  what  steps  the  Government,  the
 Railway  Board  and  the  Minister  will  take
 in  order  to  see  that  pilferage  is  reduced  to
 the  minimum,  I  would  also  like  to  know
 what  is  the  total  loss  that  the  railways  are
 suffering  due  to  pilferage,  on  an  average.
 annually  during  all  these  years  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH  :  So,  far
 as  pilferage  is  concerned,  the  railways  are
 suffering  a  loss  to  the  tune  of  Rs.  5  crores
 a  year.  This  pilferage  is  taking  place
 almost  in  every  yard,  as  I  bave  stated.
 There  have  been  som2  instances  where  the
 increase  has  bea  noticed,  We  are  quits
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 aware  of  it  and  necessary  steps  are  being
 taken  in  this  direction.

 SHRI  5.  KANDAPPAN  :  It  is  equal
 to  the  total  loss  incurred  by  uneconomic
 lines.

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :
 equation  could.  be  made.

 भरी  सेयद  झली  :  रलवे  की  जो  चोरियां
 होती  हैं,  उन  में  क्या  रेलवे  प्रोडक्शन  फोर्श  के
 लोग  भी  शामिल  होते  हैं,  यदि  हां,  तो  उसका
 क्या  इन्तजाम  किया  गया  है  ?

 Such  an

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  There
 have  been  such  inst  and  very  stri
 action  is  being  taken  and  such  of  those

 ‘Railway  Protection  Force  people  as  are
 Proved  to  have  hada  hand  in  these  un-
 social  activities  are  immediately  removed
 from  seryice.

 श्री  झो०  To  त्यागी  :  मुगलसराय  जंकशन
 पर  और  उस  तगर  में  कोई  कोयले  का  डिपू  नहीं
 है  परन्तु  तमाम  बस्ती  कोयला  इस्तेमाल  करती
 है।  यद  कोयला  कहां  से  भाता  है  ?  क्‍या  यह
 सही  नहीं  है  कि  वह  सारा  कोयला  मुगलसराय
 के यार्ड  से  चोरी  हो  कर  झाता  है  ?  क्‍या  सर-
 कार  का  ध्यान  इस  झोर  आक्षित  हया  है?
 श्गर  हुआ  है  तो  गवनंमेंट  क्या  इसके  लिए
 कोई  इनक्वायरी  कमिशन  नियुक्त  करने  का
 विचार  कर  रही  है  या  उसने  कोई  इनक्वायरी
 करवाई  है  और  अगर  करवाई  है  तो  उसकी
 रिपोर्ट  क्‍या  है  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  This
 necessarily  brings  out  the  fact  as  relating
 to  the  overall  law  and  order  situation.
 These  pilferages  do  take  place  on  the  rail-
 ways  and  to  goods  in  transit.  At  best,  the
 railways  can  bring  these  facts  to  the  notice
 of  the  State  Governments  and  seck  their
 assistance  to  prevent  such  pilferages  taking
 place  on  the  railway  premises.  The  RPF
 has  limited  powers  and  functions,  and  they
 Protect  railway  property,  but  for  register-
 ing  complaints  and  arresting  culprits,  it  is
 only  the  local  police  who  have  the  power,
 pot  the  RPF,  The  RPF  can  at  best  do  the
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 watch  and  ward  duties.  Beyond  that,  the
 Government  Railway  Police  are  the  autho-
 rity  connected  with  it,  and  we  have  to  seek
 their  assistance.  They  have  been  rander-
 ing  all  the  help  to  us  and  both  the  State
 Governments  and  our  Watch  and  Ward
 Organisation  have  been  doing  their  best  to
 prevent  such  pilferages  taking  place  on  the
 railways.

 SHRI  VIKRAM  CHAND  MAHAJAN:
 What  measures  have  been  taken  to  prevent
 pilferages  before  947  and  what  additional
 Measures  have  been  taken  since  then  to
 protect  the  railway  property  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  Earlier,
 we  had  the  normal  watch  and  ward  ;  that
 is  when  the  Railway  Protection  Force  was
 not  there.  Subsequently,  under  an  Act  of
 Parliament,  the  Railway  Protection  Force
 has  been  brought  into  existence.

 SHRI  S.  KANDAPPAN  :
 pilferage  has  increased.

 And  the

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  And
 along  with  it  the  volume  of  traffic  has  in-
 creased  ;  the  number  of  people  travelling
 has  increased  ;  everything  has  increased
 and  proportionately  these  pilferages  and
 things  like  that  must  have  increased.
 CUnterruption).  tis  not  as  if  I  am  trying
 to  defend  it.  It  reflects  on  the  overall  law
 and  order  situation  in  the  country.  We
 have  got  to  do  our  best  to  see  that  these
 things  are  not  on  the  increase,  and  every
 effort  is  being  made.  Further—more,  we
 have  the  dog  squad.  Some  yards  are  being
 patrolled  by  our  R.  P.  F.  dogs  and  that
 has  had  very  good  results,  since  two  or
 three  months  these  dogs  have  been  patrol-
 ling—it  is  a  matter  of  interest—some  of
 our  railwaymen  have  been  caught  by  these
 dogs.  This  is  also  a  fact.  So  everything
 that  is  necessary  is  being  done.

 रेलवे  में  लागू  नियमों  का  संशोधन

 #1682.  शी  श्लोंकार  लाल  बेरवा:  कया
 रलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या यह  सच  है  कि  रेलवे  में  इस
 समय  लागू  भ्रंषिकांश  नियम  880  में  बनाये

 शये  9;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 यातायात  बढ़  जाने  के  कारण  तथा  हाल  में  हुई
 दुघंटनाश्रों  के  संदर्भ  में  इन  नियमों  में  संशोधन
 करने  का  है;  शौर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हैं?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  RAILWAYS  (SHRI  PARI-
 MAL  GHOSH):  (a)  Presumably  the  re-
 ference  is  to  the  General  Rules  for  all
 open  lines  of  Railways  in  India  adminis-
 tered  by  the  Government.  These  rules
 were  made  in  929  and  not  in  1880.

 (b)  and  (c).  These  rules  are  constantly
 kept  under  review  and  necessary  amend-
 ments  are  made  as  and  when  required,
 safety  considerations  being  paramount.

 श्री  झोंकार  लाल  बेरबा  :  मन्त्री  महोदय
 ने  बताया  है  कि  ये  नियम  929  में  बनाए  गए
 थे  मैं  इस  से  बिल्कुल  सहमत  नहीं  हैँ  -  880
 में  बनाए  गए  ये  नियम  श्राज  तक  चले  श्रा  रहे
 हैं  7  उन  नियमों  के  अनुसार  जब  गाड़ी  तीन
 स्टेशन  पहले  छूटती  है,  तो  तीन  घंटी  होती  हैं;
 जब  गाड़ी  पिछले  स्टेशन  से  छोड़  दी  जाती  है,
 तो  पांच  घन्‍्टी  होती  है,  जब  गाड़ी  स्टेशन  पर
 भ्राती  है,  तो  एक  घन्टी  होती  है;  जब  गाड़ी  में
 पानी  भर  दिया  जाता  है,  तो  सात  घन्टी  होती
 हैं  और  जब  गाड़ी  चालू  होती  है,  तो  दो  घंटी
 होती  हैं  |  झभी  तक  वही  पुराना  टेबलेट  का
 कंट्रोल  सिस्टम  चला  शा  रहा  है।  केवल  इतना
 ही  परिवर्तत  किया  गया  है  कि  सिग्नल  नीचे
 करने  के  बजाये  ऊपर  कर  दिया  जाता  है।
 कंट्रोलर  से  कोई  हिदायत  नहीं  दी  जाती  है।
 मंत्री  महोदय  स्वयं  भी  नहीं  जानते  हैं  कि  इन
 तीन,  पांच  या  सात  घंटियों  का  क्‍या  मतलब
 है।  पहले  जब  सिग्नल  नीचे  होता  था,  तो  सब
 को  मालूम  हो  जाता  था  कि  सिग्नल  डाउन  हो
 गया  है,  लेकिन  उस  के  स्थान  पर  जो  नई
 व्यवस्था  की  गई  है,  उस  से  ड्राइवर  श्रौर  गार्ड
 वगरह  सिग्नल  को  नहीं  देख  सकते  हैं।  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि
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 88  साल  पुराने  इन  नियमों  में  कोई  भी  परि-

 बर्तन  नहीं  किये  गये  हैं  श्रौर  जो  परिवर्तन  किये
 गये  हैं,  उन  से  रेल-दुघंटनायें  कम  होने  के  बजाये

 बढ़  रही  हैं  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH:  Before
 these  rules  came  into  force  in  1929,  the
 rules  which  were  made  in  1906  were  being
 followed.  After  that,  with  the  advance-
 ment  of  modern  signalling,  rules  have  been
 modified.  Even  after  that,  in  966  there
 have  been  a  number  of  modifications  and
 amendments  in  the  rules.  Wherever  we
 considered  it  necessary  to  modify  the  rules
 with  the  changes  in  instruments  and  intro-
 duction  of  sophisticated  gadgets,  all  those
 rules  have  been  modified.  It  is  not  that
 the  rules  made  in  906  slightly  amended  in
 in  929  are  being  followed  still.

 श्री  ओंकार  लाल  बेरवा  :  मन्त्री  महोदय
 के  जवाब  से  यह  मालूम  पड़ा  कि  रेलवेज़  श्रपने
 नियमों  के  भ्रनुसार  काम  करना  चाहती  है।  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  जब  स्टेशन  मास्टर

 भौर  गाड  ग्रादि  रेलवेज़  के  कमंचारी  वर्क  द््र्ल
 करना  चाहने  हैं,  तो  रेलवेज्ञ  उन  को  क्‍यों  मना
 करती  है

 SHRI  PARIMAL  GHOSH:  If  the
 railway  ‘  people  really  want  to  do  ‘‘work  to
 tule,”  there  should  not  be  any  objection
 from  theside  of  the  railway  administra-
 tion.

 क्री  झोकार  लाल  बेरवा:  यह  बिल्कुल
 ग़लत  है  ।  कुछ  दिनों  पहले  बर्क  दु  रूल  करने  के

 का  रण  कितने  ही  कमंचारियों  को  सस्पेंड  कर

 दिया  गया  श्रौर  वे  बेचारे  भ्रभी  तक  ससपेंशन

 में  हैं।  रेलवेज़  मना  करती  है  कि  वर्क  दु  रूल

 न  करो  ।

 MR.  SPEAKER:  I  do  not  know
 about  that.  Next  time  you  can  throw
 away  the  railway  budget.

 SHRI  NAMBIAR:  In  view  of  the
 fact  that  the  minister  agrees  that  these  rules
 were  made  in  929  and  only  some  changes
 have  been  made  subsequently,  is  it  not
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 necessary  now  for  the  entire  rules  to  be
 completely  remodelled  to  bring  them  upto-
 date?  Further,  the  amendments  which
 are  being  issued  to  the  rules  are  so  pasted
 in  the  rules  book  that  it  looks  like  the
 unshaven  beard  of  a  fakir,  so  that  the
 railway  officials  are  unable  to  understand
 which  rule  to  follow  and  which  not  to
 follow.  Would  the  rules  be  remodelled
 de  novo,  taking  into  consideration  the
 modern  developments  and  changes  so  that
 the  operating  staff  may  be  able  to  operate
 properly  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH:  There
 has  been  a  recommendation  like  that,  that
 the  general  rules  should  be  changed.  But
 after  considering  this  matter,  we  have
 found  that  the  overall  change  of  these  rules
 will  not  be  beneficial,  because  the  railway
 staff  working  for  a  long  time  have  got
 accustomed  to  them  and  any  violent  change
 might  lead  to  confusion.  But  whenever
 we  find  that  changes  are  necessary,  amend-
 ments  are  being  made.

 SHRI  SRADHAKAR-  SUPAKAR:
 May  I  know  how  far  the  rules  regarding
 the  staffing  pattern  of  the  different  classes
 of  stations  is  responsible  for  the  frequency
 of  accidents  on  the  railways  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  POONACHA):  The  cause  of  acci-
 dents  can  be  very  many  but  certainly  not
 due  to  the  rules  prevalent  in  each  of  these
 stations.  These  rules  are  franied  in  rela-
 tion  to  certain  signal  equipment  and  other
 installations  we  have  for  the  ‘working  of
 the  railways  and  passing  of  the  trains.  They
 vary  from  region  to  region,  from  railway
 to  railway  and  from  station  to  station,  in
 accordance  with  the  particular  type  of
 signalling  equipment  and  other  communi-
 cation  systems.  Accidents  occur  only
 because  of  disregard  of  these  rules  and
 stipulations.  There  is  no  relation  between
 the  rules  and  accidents.

 SHRIS.  KUNDU:  To  prevent  pil-
 ferage  etc...

 MR.  SPEAKER  :  .  That  is  over.
 question  is  being  answered.

 Next

 SHRI  S.  KUNDU:  May  I  request
 you  to  hold  yourself  in  partience,  Sir  ?



 235  Oral  Answers

 MR.  SPEAKER:  I  thought  you  did
 not  know  that  next  question  is  being
 answered  now.

 SHRI  S.  KUNDU:  I  know.  To  pre-
 vent  pilferage,  loss,  damage,  etc.,  stringent
 Provisions  are  necessary.  Therefore,  rail-
 way  rules  need  a  draustic  change.  For
 instance,  the  definition  of  ‘public  servant’
 given  in  IPC  is  not  applicable  to  railway
 Officers,  because  the  Railways  Act  itself
 provides  that,  that  definition  will  not
 apply  to  railway  employees.  Sometime
 back,  while  discussing  the  burning  of

 hes,  etc.,  the  said  he  is  going
 to  form  a  national  committee  to  make  the
 people  believe  that  railways  are  national
 property.  What  about  that  also  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA:  The
 matter  regarding  the  review  and  revision
 of  the  Railways  Act  and  such  other  rele-
 vant  enactments,  procedures  and  rules  are
 engaging  the  attention  of  the  Railway
 Board.  We  are  now  asking  the  Law
 Ministry  to  spare  the  services  of  a  senior
 officer  who  can  go  into  these  matters  and
 Suggest  necessary  changes.  After  taking
 such  advice  from  the  Law  Ministry,  we
 will  proceed  further

 SHRI  S.  KUNDU:  What  about  the
 formation  of  a  national  committee  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :  That  was
 with  regard  to  Mr.  K.  L.  Gupta’s  sugges-
 tion.  I  said  I  would  call  a  meeting  of  the
 leaders  of  the  various  parties  to  discuss
 this  matter.  We  had  such  a  meeting  which

 idered  the  accidents  and  other  things.
 We  should  continue  such  meetings.  I

 :  would  be  happy  to  have  more  such  oppor-
 5  tunities.

 SHRI  MANUBHAI  PATEL:  Apart
 from  general  administration  and  other
 things,  passenger  services  have  deteriorated
 like  anything.  Sometimes  we  are  On  the
 waiting  list,  but  if  you  go  to  the  station,
 somebody  else  gets  the  seat.  In  the
 compartment  toere  is  no  light  or  water.
 Will  the  minister  amend  the  rules  to
 improve  all  these  things  ?

 SHRI  PARIMAL  GHOSH:  This  is
 about  passenger  amenities  which  has
 nothing  to  do  with  amendments  of  rules.
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 oft  मोठा  लाल  भोना  :  क्‍या  मन्त्री  महोदय
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  साल  में
 कितने  रेलवे  एक्सिडेंट्स  इस  ढंग  के  हुए  कि
 कमंचारी  तो  नियम  के  अनुसार  काम  करना
 चाहते  थे,  नियम  का  पालन  करना  चाहते  थे,
 लेकिन  उन  के  ऊपर  के  अ्रफसरों  ने  उन्हें  मजबूर
 कर  दिया  कि  वे  नियमों  का  पालन  न  कर
 सकें  ?  जैसे  रतलाम  में  जो  रेल  दुघंटना  हुई,
 उस  का  कारण  यह  था  कि  ड्राइवर  से  जितना
 भ्रधिकतम  ओवरटाइम  लिया  जाता  है,  उस  को
 उस  से  भी  अधिक  श्रोवर-टाइम  की  ड्यूटी  पर
 लगा  दिया  गया।  इस  ढंग  के  कितने  केसिज
 हुए  श्र  सम्बद्ध  श्रधिकारियों  के  खिलांफ  क्‍या
 कार्यवाही  की  गई  ?

 SHRI  C.  M.  POONACHA  :
 not  arise  out  of  this  questjon.

 It  does

 SHRI  CHENGALRAYA  NAIDU:
 Even  now  the  Railway  Board  members  and
 ministers  are  not  persuading  the  staff  to
 fotlow  the  rules.  They  are  not  strictly
 adhering  to  the  rules  at  present.  Due  to
 this  policy  of  the  Government  there  are  a
 number  of  accidents.  They  are  also  not
 able  to  pursue  the  culprits  and  suspend
 them  under  the  rules.  The  ministers  also
 nowadays  are  not  travelling  by  trains  be-
 cause  train  journey  is  considered  to  be
 dangerous.  They  always  travel  by  air.
 When  the  new  rules  are  framed  will  the
 Government  take  necessary  precaution  to
 see  that  the  ministers  also  travel  by  trains
 80  that  the  public  may  have  the  confidence
 to  travel  by  trains  ?

 MR.  SPEAKER  :  It  is  a  suggestion.

 SHRI  K.G.  DESHMUKH:  May  I
 know  whether  there  are  standard  rules  of
 an  all.India  pattezn  ;  if  so,  when  they  were
 formulated  ?

 SHRI  C.M.  POONACHA:  This  is
 exactly  the  information  that  has  been  given,
 that  the  general  rules  were  formulated  in
 929  and  further  modified  from  time  to  time.
 The  latest  modification  was  in  ‘1966.

 SHRI  K.  G.  DESHMUKH:
 time  they  were  all  different

 At  that
 railways
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 under  different  companies  and  every  2  Shri  N.S.  Nadkarni,  Dy.
 company  had  different  set  of  rules.  Chief  Officer,  Reserve  Bank
 Now  all  the  railways  have  come  of  India.  Member
 under  the  Government  of  India.  I  want  3.  Shri  D.S.  Herwathe, to  know  whether  there  are  standard  Superintendent  (Advances)
 tules  for  all  India.  State  Bank  of  India.  Member

 ८  4.  Shri  ४.  5.  Kedare,  Manager  (Offg.), SHRI  M.  POONACHA  :  The  pre-  Industrial  Development sent  rules  apply  to  the  Indian  Railways  as  Bank  of  India.  —Member b such  in  the  country  5  Shri  S.  Venkataraman,
 Modernisation  of  Textile  ladustry

 #1683,  SHRI.  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Working  Group  has
 since  been  set  up  to  study  the  difficulties
 experienced  by  the  textile  mills  in  obtain-
 ing  finance  for  working  capital  and  for
 modernisation  of  mills  and;

 (b)  if  so  the  precise  terms  of  reference
 and  composition  of  this  group  and  when
 the  group  is  likely  to  submit  its  report?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  The  Re-
 serve  Bank  of  India  has  set  up  a  working
 group.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Statement

 The  terms  of  reference  of  the  Working
 Group  are:—

 a  To  consider  the  difficulties
 experienced  by  those  cotton  textile  mills
 which  are  unable  to  provide  normal  mar-
 gins  but  whose  financial  condition  is
 otherwise  sound  in  securing  credit  facilities
 from  commercial  banks  for  modernisation
 or  working  capital  purposes.  (2)  To  exa-
 mine  the  feasibility  of  providing  a  reason-
 able  degree  of  protection  to  the  commercial
 banks  against  the  risk  involved  in  extending
 additional  credit  to  such  mills  by  accept-
 ing  lower  margins  and/or  by  adopting  a
 revised  valuation  of  fixed  assets  as  may
 be  appropriate,  and  (3)  To  make  recom-
 mendations  which  may  include  a  scheme
 for  this  purpose.

 oe  Fhe  Composition  of  this  Working
 Group  is  follows:—

 !.  Shri  M.  A.  Rangaswamy,
 Textile  Commissioner  —Chairman

 specific  issues  as  such.
 -Mudaliar  Textile  working  Committee  which

 Manager  (Loans),  Bank  of
 India.  Member

 6.  Shri  Gopal  Rao,  Assistant
 General  Manager,  Bank  of
 Baroda.  Member

 7.  Shri  Madanmohan  Mangaldas
 /Shri  Radhakrishna  R.  Ruia
 Chairman/Deputy  Chairman
 Indian  Cotton  Mills  Fede-
 ration.  Member
 Shri  B.  G.  Kakatkar,
 Secretary  General,  Indian
 Cotton  Mills  Federation.  —Member

 9.  Shri  I.  B.  Dutt,  Industrial
 Adviser,  Office  of  the
 Textile  Commissioner,
 Bombay.  Member

 10.  Shri  T.S;  Kunchithapatham,
 National  Textile  Corpo-
 ration  Member

 il.  Dr.  M.  S.  Shrinivasan,
 Director  (Econamics  and
 Statistics),  |  Office  of  the
 Textile  Commissioner,

 Bombay.  Member  Secretary
 The  Working  Group  hopes.  to  submit

 its  report  in  about  a  month.

 SHRI  HIMATSINGKA  :  May.  I  know
 wheater  it  is  a  fact  that  some  committees
 were  appointed  some  time  back  and  they
 submitted  reports  on  modernisation  of
 textile  industry;  if  so,  what  action  has
 been  taken  on  those  reports?  If  no  action
 has  been  taken  on  them,  what  is  the  use
 of  having  more  committees?

 SHRI  DINESH  SINGH:  The  hon.
 Member  knows  that  committees  have.  been
 appointed  from  time  to  time  to  go  into

 The  Ramaswami

 was  appointed  in  4950  had  gone  into  the
 question  of  textile  machinery,  how  old  it
 was  and  all  the  rest  of  it.  Then  there
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 was  the  Committee  on  Industrial  Develop-
 ment  and  also  the  Joshi  Committee.  So
 far  as  this  committee  is  concerned  the
 specific  purpose  was  to  see  how  there
 could  be  liberalisation  of  credits  which
 are  being  given  by  banking  institutions  to
 textile  industry.

 SHRI  HIMATSINGKA  :  May  |  know
 whether  it  is  a  fact  that  the  mills  produc-
 ing  higher  medium  cloth  whose  share  is
 about  65  per  cent  of  the  total  production
 have  been  hard-hit  by  the  current  recession
 and  the  crisis  faced  by  them  has  further
 deepened  with  the  recent  revision  in  the
 textile  policy  as  they  will  not  only  have
 to  pay  additional  excise  duties  as  a  result
 of  decontrol  but  also  they  have  to  pay
 six  paise  per  metre  for  transferring  contro-
 Ned  cloth  quota  by  them  to  other  mills;
 if  so,  wheather  Government  are  cosidering
 any  special  incentive  to  extricate  them
 from  this  difficulty?

 SHRI  DINESH  SINGH:  I  thought
 the  hon.  Member  was  in  favour  of  decon-
 trol  when  we  dacontrolled  it.

 SHRI  5.  5.  KOTHARI:  Sir  a  number
 of  mills  have  closed  down  of  are  incurring
 heavy  losses  because  of  lack  of  modernisa-
 tion  and  rehabilitation  of  old  machinery.
 Previously  a  corporation  had  been  formed,
 known  as  the  NIDC,  and  it  was  supposed
 to  cater  to  the  needs  of  sick  mills  and
 provide  them  with  funds  for  rehabilitation.
 Then  the  commercial  banks  also  financed
 modernisation.  They  had  a  scheme  of
 having  such  amounts  recouped  by  the
 Reserve  Bank  of  India,  if  they  provided
 funds  for  rehabilitation  purposes.  Will  the
 hon.  Minister  kindly  consider  or  tell  us
 whether  he  is  trying  to  provide  funds  to
 NIDC  or  ask  these  banks  to  take  funds
 from  the  Reserve  Bank  and  provide  money
 to  these  mills,  so  that  they  can  rehabilitate
 their  machinery?

 SHRI  DINESH  SINGH:  So  far  as
 this  specific  committee  is  concerned  the
 terms  of  reference  have  been  very  clearly
 Jaid  down  and  I  have  mentioned  it  in  the
 statement  that  has  been  laid  on  the  Table
 of  the  House,  that  is,  to  consider  the
 difficulties  experienced  by  those  cotton
 textile  mills  which  are  unable  to  provide
 pormal  margins  but  whose  financiai
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 condition  is  otherwise  sound  in  securing
 credit  facilities  from  commercial  bank
 for  modernisation  or  working  capital
 Purposes.

 SHRI  S.  R.  DAMANI:  The  textile
 industry  is  passing  through  difficult  times,
 particularly  the  spinning  mills.  This  fact
 is  well  known.  The  fact  that  they  require
 modernisation  is  also  very  clear.  Yesterday
 while  replying  to  a  Calling  Attention  Not-
 ice  the  hon.  Minister  stated  that  stock  of
 yarn  has  doubled  in  the  last  twelve  months
 and  that  he  has  taken  certain  measures  to
 Stimulate  the  demand.  Inthe  last  budget
 the  excise  duty  on  sized  yarn  was  increa-
 sed  five  times.  Although  some  reduction
 has  been  made,  may  I  request  the  hon.
 Minister  to  consider  giving  some  relief  in
 excise  duty  on  yarn  so  that  the  demand
 can  be  increased  ?  At  present  the  excise
 duty  comes  to  30  per  cent  of  the  present
 Price.  In  order  to  avoid  closure  of  mills
 and  to  assist  them  in  modernisation  I
 suggest  that  the  Minister  may  take  action
 to  reduce  the  excise  duty.

 MR.  SPEAKER :  It  is  a  suggestion.

 SHRI  K.  RAMANI:  Sir,  in  this  very
 same  House  on  2nd  April  the  hon.  Minis-
 ter  made  a  statement  wherein  he  said  that
 a  moderate  programme  of  modernisation
 of  this  industry  in  the  next  five  years  would
 cost  about  Rs.  200  crores.  He  also  said
 that,  on  the  other  hand,  money  was  being
 taken  out  of  this  industry  and  invested  in
 other  industries  like  chemicals  and  others.

 _After  taking  away  all  the  profits  and  invest-
 ing  them  in  other  industries  to  reap  higher
 profits  the  millowners  have  brought  this
 industry  into  a  crisis  and  they  are  not
 having  any  modernisation.  Now  they  are
 coming  to  the  Government  to  get  capital
 for  modernisation.  Will  the  hon.  Minister
 come  forward  with  a  stringent  measure  to
 provide,  among  other  things,  that  definit-
 ely  a  portion  of  the  millowners’  profit
 should  be  kept  apart  for  modernisation  of
 the  textile  industry  as  otherwise  the  crisis
 will  only  deepen  ?

 SHRI  DINESH  SINGH  ;  J  entirely  agree
 with  the  idea  expressed  by  the  hon.  member
 व  have  myself  said  it  that  the  difficulties
 we  face  are  due  to  the  fact  that  the  ind  us-
 try  is  now  in  dire  need  of  modernisation,
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 Even  if  the  owners  are  not  able  to  do  it,
 we  have  got  to  look  at  the  general  impact
 it  will  have  on  our  economy  and  also  on

 terms  of  giving  some  assistance  ourselves,
 We  will  give  such  assistance  as  may  be
 practicable.  But  the  main  responsibility  is
 on  the  industry  and  we  shall  do  our  best
 to  persuade  them  to  go  into  modernisation
 and  pay  for  it  themselves.

 SHRI  RAJASEKHARAN  :  May  I  know
 whether  it  is  not  a  fact  that  some  of  the
 commercial  banks  are  not  coming  forward
 to  extend  credit  facilities  to  meet  the  work-
 ing  capital  of  some  of  the  mills  in  spite  of
 the  fact  that  some  of  the  State  Governme-
 nts  were  willing  to  stand  as  guarantee;  if
 so,  what  action  Government  propse  to  take
 in  the  matter?

 SHRI
 aware  of  any  specific  cases  where  the  State
 Government’s  guarantee  is  not  being
 honoured  by  the  banks  as  such.  If  it  is
 brought  to  my  notice  I  shall  certainly  go
 into  it.  But  this  committee  is  going  into
 this
 available  for  modernisation  through  com-
 mereial  banks.

 SHRI  5.  KANDAPPAN :  I  would  like
 to  know  whether  the  recent  credit  facility
 that  was  given  for  the  apex  societies  to
 purchase  yarn  from  the  spinning  mills
 where  there  is  enough  stock  will  relieve  the
 mills  only  to  the  extent  that  the  yarn  that
 is  intended  for  the  handloom  industry  will
 be  released  from  the  stock  ?_  I  would  also
 like  the  Minister  to  say  whether  it  is  true
 that  the  mills  are  facing  a  crisis  because
 the  special  type  of  yarn  that  is  intended
 for  the  powerloom  sector  is  not  being  lifted
 because  of  assistance  given;  if  so,  may  I
 know  what  steps  Government  propose  to
 take  to  give  relief  on  that  score  ?

 SHRI  DINESH  SINGH:  That  was
 the  idea.  Because  there  has  been  accumu-
 lation  of  stock  of  a  particular  kind  of  yarn,
 it  may  be  possible  for  the  apex  society  to
 help.  We  are  placing  more  funds  at  their
 disposal  to  do  that.  But  I  entirely  agree
 that  this  in  itself  may  not  be  the  answer
 to  the  question.  The  question  is  of  the
 movement  of  stock  to  the  handloom  and
 powerloom  sector.  This  is  one  way  in
 which  we  feel  we  can  help.
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 Therefore,  we  are  thinking  in

 DINESH  SINGH:  I  am  not.

 question  of  making  more  facilities.
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 SHORT  NOTICE  QUESTION

 यूगोस्लाबविया  में  कुद्ती  क्लिनिक
 +

 SNQ.  32.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :
 श्री  भ्रोकार  लाल  बेरवा  :

 क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  अश्रन्तर्राष्ट्रीय
 कुझती  महासंघ  ने  रंफरियों  के  लिये  यूगोस्ला-
 विया  में  एक  क्लिनिक  भ्रायोजित  किया  था,

 (ख)  क्‍या  उस  क्लिनिक  में  भारत  ने  भाग
 लिया  था,  और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 थे?

 शिक्षा  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  थमो
 भागवत  भा  झाजाद)  :  (क)  जी  हां

 (ख)  जी  नहीं
 (ग)  भारत  सरकार  ने,  भारत  के  कुइ्ती

 संघ  द्वारा  प्रायोजित  चार  रफरियों  के  भाग
 लेने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  थी और  उनके  लिए
 विदेशी  मुद्रा  देने  क ेलिए  भी  आदेश  जारी  कर
 दिए  थे  किन्तु  इन  सब  उपायों  के  बावजुद
 भारत  के  कुश्ती  संघ  ने  रफरियों  को  नहीं
 भेजा  ।

 क्री  कंवर  लाल  गुप्त:  श्रध्यक्ष  महोदय,
 भारतीय  कुश्ती  संघ  के  जो  सेक्र टरी  जनरल  हैं
 उन्होंने,  विदेशी  मुद्रा  दिये  जाने  के  बाद  भी,
 इन  पहलवानों  को  नहीं  भेजा  क्‍योंकि  ये  जिनको
 भेजना  चाहते  हैं  उनसे  पैसा  लेते  हैं।  इनके
 खिलाफ  इम्बेजिलमेन्ट  के,  करप्शन  के  बहुत  सारे
 चाज  भी  हैं  और  इनके  पास  कोई  मीन्स  श्राफ
 लाइवलीहुड  भो  नहीं  है।  इनका  एक  लड़का
 इंग्लैंड  में  पढ़ता  है,  श्रौर  भी  बहुत  सारे  इनके
 खर्चे  हैं।  इनक  खिलाफ  करप्शन  के  बहुत  सारे
 एलिगेशन्स  सरकार  के  पास  आये  हैं।  मेरा
 सवाल  यह  है  कि  जो  इनके  खिलाफ  चाचेज॒  हैं,
 करप्शन  के,  माल-्रैक्टिसिज़  के  उनको,  बजाय
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 इसके  जोकि  सरकार  उनके  प्रो सिडेन्ट  के  पास
 ही  भेज  देती  है,  क्या  सरकार  उनके  बार  में
 सी०  बी०  झाई०  से  इन्क्वायरी  करवायेगी  ?

 श्री  भागवत  का  आजाद  :  यह  बात  सच
 है  कि  कुश्ती  संघ  के  महासचिव,  दीवान  प्रताप
 चन्द  के  खिलाफ  पहले  शिकायतें  झाई  हैं  भौर
 हमने  उनकी  जांच  के  लिये  उनके  चेयरमैन  को
 भेज  दिया  था।  जितना  अधिक  आपने  अभी
 कहा,  उन  सब  विषयों  पर  तो  मैं  जानकारी
 नहीं  कर  सकता  हूँ  कि  रुपया  लेकर  लोगों  को
 भेजते  हैं  लेकिन  जो  शिकायतें  हमारे  पास  झाई
 हैं  और  जिनकी  तरफ  आपने  इशारा  भी  किया
 है,  हम  प्रयत्न  करेंगे  कि  उन  सब  चीजों  के
 सम्बन्ध  में  जांच  करें।  यह  यही  कारण  था
 जिसकी  वजह  से  हमने  दीवान  प्रताप  चन्द  को,
 अपनी  स्पोर्ट्स  काउंसिल  के  एडवाइजरों  के

 सुझाव  पर  यूगोसलाबिया  जान  की  अनुमति
 नहीं  दी,  उनके  चार  और  लोगों  को  दी  मगर

 वह  नहीं  गंये  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त:  मैंने  पूछा  था  कि
 क्या  श्राप  सी०  बी०  झ्ाई०  से  इंक्‍्वायरो
 करवायेंगे,  उसका  जवाब  दीजिये  ।

 श्री  भागवत  का  श्राजाद  :  हम  इंक्वायरी
 करवायेंगे  अगर  ये  चार्चेज  ऐसे  होंगे  जिन  पर
 सी०  बी०  आई०  जा  सके  तो  हम  निश्चित  ही
 सी०  बी०  श्राई०  को  सौंप  देंगे

 श्री  कंवर  लाल  गप्त:  जैसा  मैंने  झभी

 कहा,  ये  जो  सेक़  टरी  जनरल  हैं  वह  पैसा  लेकर
 पहलवानों  को  बाहर  भेजते  हैं।  श्री  चन्दगी
 राम  जिनको  अभी  हाल  में  भारत  केसरी  का
 टाइटिल  मिला  है,  उन्होंने  पिछली  कुछ्ती  जीती
 थी  लेकिन  उनको  न  भेजकर  दो  झौर  पहलवानों
 को  भेजा  गया,  एक.तो  श्री  गणपत  अभ्रंडलकर
 जोकि  वहां  अखाड़े  में  उतरे  ही  नहीं,  कुदती -
 लड़े  ही  नहीं  और  दूसरे  थे  श्री  जीत  सिंह  जोकि

 अखाड़े  में  तो  उतरे  लेकिन  उन्होंने  वहां  पर

 ज़ापान  में  जाकर  ऐसे  इम्‌मारल  ऐक्ट  किए
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 जिसकी  वजह  से  जापान  की  गवर्नमेन्ट  ने  उनको
 वहां  से  भेज  दिया  ।  वास्तव  में  उन  की  वजह
 से  भारत  का  नाम  बहुत  बदनाम  हुआ  शौर
 हमारा  वहां  पर  16वां  नम्बर  कुद्ती  में  भाया  ।
 तो  मैं  जानना  चाहता  है  कि  बजाय  इसके  कि
 इस  तरह  के  लोगों  को  बाहर  भेजकर  भारत
 16वां  नम्बर  लाये  भ्रौर  भारत  का  नाम  बदनाम
 हो,  सरकार  भारतीय  कुश्ती  को  डेवलप  करने
 के  लिये  अच्छे-प्रच्छे  पहलवानों  को  पैदा  करे,
 वे  पढ़ें  लिखे  लोग  हों,  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 क्या-क्या  कदम  उठा  रही  है,  आया  स्टैडियम
 बनवायेगी,  स्कालरशिप  देगी  या  क्‍या  कदम
 उठायेगी  ?

 श्री  भागवत  भा  भ्राजाद  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 यह  बात  स्पष्ट  है  कि  पिछले  कुछ  दिनों  से,
 कुछ  महीनों  से  हम  इस  बात  का  प्रयास  कर
 रहे  हैं  कि भारतीय  पद्धति  की  कुश्ती  को  बढ़ावा
 दिया  जाये  और  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते
 हुये  हमने  यह  निर्णय  किया  है  कि  भारतीय
 पद्धति  की  कुइती  का  जो  फेडरेशन  है  जिसको
 रेसलिंग  फेडरेशन  झाफ़  इण्डिया  से  मिलने  की
 बात  थी--वह  निणंय  हमने  ले  लिया  है--
 कि  फ्री  स्टाइल  रेसलिंग,  ग्रीक  रोमन,  ये  अलग
 फेडरेदन  जो  हैं  वह  रहेंगे,  भारतीय  पद्धति  की
 कुश्ती  का  फेडरेशन  अलग  रहेगा  ।  इसो  नियम
 के  आधार  पर  अभी  भारतीय  केसरी  दंगल  हुमा
 और  मैं  समझता  हैँ  माननीय  सदस्यों  को  स्पष्ट
 है  कि  इस  मामले  में  हमारी  नीति  बिल्कुल
 साफ  है।  हमने  बल्डें  फेडरेशन  झाफ  इण्डिया
 को  कह  दिया  है  कि  वे  इस  मामले  में  दखल  न
 दें  ।  हमारी  भारतीय  पद्धति  की  कुश्ती  गावों  में
 है,  वह  रहेगी  श्रौर  उसको  बढ़ावा  देने  के  लिये
 हम  पूरा  प्रयत्न  करेंगे  |

 श्री  कंवर  लाल  गप्त:  कया  प्रयत्न  करेंगे  ?

 श्री  मागवत  भा  झाजाद  :  उदाहरण  के
 लिये,  भ्रभी-प्रभी  यहां  पर  भारत  केसरी  दंगल
 हुआ  है।  उन्होंने  हमारे  पास  रुपया  सैक्शन
 करने  के  लिए  भेजा,  हमने  उस  को  स्वीकार  कर
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 लिया  |  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  जो

 सुझाव  देंगे  उन  पर  भी  विचार  किया  जायेगा।

 हरी  धोंकार  साल  बेरवा  :  प्रभी  मानंनीय
 गुप्तजी  ने  यहां  पर  कहा  लेकिन  उसको  उन्होंने
 क्लियर  नहीं  किया,  मैं  साफ  तौर  पर  कहना
 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  पहले  तो  अपने  बड़े  लड़के
 को  अमरीका  भेजा  ट्रेनिंग  देने  के  लिए--रेसलिंग
 फेडरेशन  के  जनरल  सेकेट्ररी  होते  हुए  तो  वह
 भ्रमरीका  में  जाकर  नौकरी  करने  लग  गया,
 उसके  बाद  में  दूसरे  लड़के  को  छात्रवृत्ति  देकर
 इंगलैंड  भेजा  लेकिन  वह  भी  वहीं  रह  गया  ny
 लेकिन  जो  चन्दगी  राम  जी  हैं  उन  पर  6  साल
 से  विदेश  जाने  पर  रोक  लगा  रखी  है  और  जो
 फेडरेशन  के  दूसरे  सदस्य  हैं  वे  चाहते  हैं  कि
 सेक्रेटरी  का  नया  चुनाव  हो।  तो  मैं  जानना
 चाहता  हैं  सरकार  से  कि  6  साल  में  श्रब  तक
 चुनाव  क्‍यों  नहीं  कराया  गया  श्रौर  उनके  लड़कों
 पर  जो  खर्चा  हुआ  है  क्या  उसको  सरकार  वसूल
 करेगी  पंजाब  हाई  कोर्ट  में  उनके  खिलाफ  केस
 भी  चल  रहा  है।

 श्री  मागवत  भा  झाजाद  :  भ्रष्यक्ष  महोदय,
 मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  भारत
 मैं  जो  राष्ट्रीय  खेल  के  फेडरेशन्स  J  वे  सारे
 झ्राटोनामस  हैं,  स्वतन्त्र  हैं।  हम  उन  पर  तभी
 दबाव  डाल  सकते  हैं  जबकि  वे  हमारे  पास  ग्रान्ट
 लेने  के  लिए  श्ाते  हैं  ।  हमने  यह  बात  स्पष्ट  कह
 दी  है  फेडरेशन्स  को  कि  झगर  वे  हमारे  पास  नहीं
 झायें  तो  हम  उनके  खिलाफ  कोई  कायंवाही
 नहीं  कर  सकते  हैं,  वे  स्वतन्त्र  हैं  लेकिन  श्रगर  वे
 हमारे  पास  ग्रान्ट  के  लिए  श्राते  हैं  तो  निश्चय
 ही  हमारा  यह  निर्देश  है  कि  हमारे  कुछ  नाम्स  हैं
 जिनका  पालन  अगर  वे  नहीं  करेंगे  तो  हम  ग्रान्ट
 नहीं  देंगे।  वल्ड  फेडरेशन  भाफ  इंडिया  को
 हमने  एक  लाख  रुपये  की  ग्रान्ट  दी  है--निश्चय
 ही  हम  चाहते  हैं  कि  वह  स्वतन्त्र  रहे  लेकिन
 इसके  बावजूद  श्गर  सीरियस  चार्जज  हैं  जिनका
 उल्लेख  यहां  पर  भी  गया  है,  कुछ  मेरे  पास  भी
 हैं,  तो  उनको  कुछ  देने  के  पहले  हम  अवश्य

 चाहेंगे  कि  उसकी  ज़ांच  करें  शौर  हम  उसकों
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 जांच  करेंगे  भ्रौर  भ्रभी  भौलिम्पिक  टीम  बाहर
 जायेगी  उस  समय  भी  व्यान  रखेंगे  कि  इन  सारी
 बातों  कीं  सफाई  हो  जाये  तभी  उसके  बाद  कुछ
 कर

 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  क्या  यह  बात  सही
 है  कि  दीवान  प्रताप  चन्द  खुद  यूगोस्लाविया  की
 क्लीनिक  में  जाना  चाहते  थे  प्रौर  उनके  खिलाफ

 बहुत  गम्भीर  चार्जज  थे  और  जो  नियम  बने

 हुए  हैं  उनका  उन्होंने  उल्लंघन  किया  ?  अभी
 पिछली  फरवरी  में  अजमेर  में  उन्होंने  श्रोरियन्टल
 चेम्पियनशिप  में  नियमों  के खिलाफ  चेम्पियनशिप
 घोषित  को  शौर  सरकार  ने  उसको  बाहर  जाने
 से  रोक  दिया,  उनके  खिलाफ  गम्भीर  झारोप  थे  t

 उन्होंने  इस  देश  के  चार  माने  हुए  रेफ़ीज  को,
 जो  कि  बाहर  जाकर,  दुनिया  की  जो  संस्था  है
 उसके  नेताओं  से  शिक्षा  प्राप्त  करते,  उन  पर
 प्रतिबन्ध  लगा  दिया,  उनको  नहीं  जाने  दिया  ।
 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सही  हैं  दस
 साल  से  अधिक  समय  से  वे  इस  पद  पड़े  हुए  हैं
 भ्रौर  क्या  सरकार  ऐसा  सुझाव  देगी  कि  इसके
 नियमों  में  परिवतंन  किया  जाये,  दो  टमं,  चार
 साल  से  भ्रधिक  इस  पद  पर  कोई  न  रहे  और
 जो  उनके  ऊपर  श्रारोप  हैं  ब्रौर  उन्होंने  भारतीय
 पहलवानों  को  रोका  है  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार
 क्या  करने  जा  रही  हैं  ?

 मागवत  का"  झाजाद :  यह  बात  सही  है
 कि  वल्डे  फेडरेशन  ने,  यूगोसलाविया  क्लीनिक
 जाने  के  लिए  जो  नाम  हमारें  पास  भेजे  उसमें
 दीवान  प्रताप  चन्द  का  प्रथम  नाम  था  श्रौर
 चार  दूसरे  लोग  थे।  लेकिन  जैसा  मैंने  कहा
 दीवान  प्रताप  चन्द  को  हमने  यह  बल्डं  फेडरेशन
 झाफ  इंडिया  को  एक  लाख  रुपये  की  ग्रांट  दी
 थी  1  इसमें  नियम  था  कि  दो  महीने  के  श्रन्दर
 सब  आडिटेड  एकाउटस  दे  दिये  जायेंगे  ।  उसको
 हुए  दो  महीने  नहीं  बहुत  महीने  हुए  लेकिन  आज
 तक  उन्होंने  एकाऊंट  नहीं  दिया।  हमने  कहा
 कि  जब  तक  यह  एकाऊंट  क्लियर  नहीं  होंगे
 प्रापको  जाने  नहीं  दिया  जायेगा।
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 यह  सच  है  कि  भी  उन्होंने  जो  अजमेर  में

 कुद्ती  की  थी  उसे  उन्होंने  निदेश  के  बॉयिजूद
 भारतीय  कुदती  कौ  भोरियंटल  के  नाम  से  कराया
 था  उन्होंने  चार  रेफरीज  को  नहीं  जाने  दिया
 झौर  उससे  भारत  को  हानि  हुई  क्योंकि  शअ्गर

 वह  चारों  रेफरीज  वहां  कुईती  क्लिनिक  में  जाते
 तो  वहू  सेकैंड  ग्रेट  से  फर्स्ट  ग्रेट  में  हो  जाते  भौर
 उससे  हमें  सुविधा  होती  ।  लेकिन  हमें  दुःख  है
 कि  उन्होंने  ऐसा  नहीं  होने  दिया  ।

 श्री  महारास  सिंह  भारती  :  क्‍या  यह  सच

 हैं  कि  जितने  प्रतिनिधिमंडल  बाहर  गये  हैं  उनमें
 सेक्रेटरी  साहब  के  लड़के  झौरें  रिश्तेदार  ही
 सांधारणतेया  मेंगें  हैं  श्रीर  क्या  यह  भी  संच  हैं
 कि  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगताएं  होती  हैं  उनमें

 हमारी  फौज  के  जेंवान  भी  जों  कि  कुंइती  लड़ना
 चाहते  हैं  उन  पंर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  भर

 बह  उन  कुश्तियों  में  शामिल  नहीं  हो  सकते

 हैं?

 श्री  मागबत  सका०  झ।जाद  :  भध्यक्ष

 महोदय,  मुझको  यह  नहीं  मालुम  कि  दीवान
 चन्द  के  कितने  सम्बन्धी  प्रौर  रिइ्तेदार  हैं  शौर

 न  ही  यह  बतलाना  मेरे  लिए  संभव  है  कि  वह
 किस-किस  समय  में  गये  हैं  लंकिन  यह  जरूर  है
 कि  हम  इस  बाय  की  कोशिश  करेंगे  कि  बाहर
 जाने  वालो  टीमों  के  सम्बन्ध  में  ज्ञरा  उनकी

 भ्रच्छी  तरह  से  जांच  पड़ताल  हो  शोर  जो  वास्तव

 में  उसके  लिए  कक्‍्वालिफाइड  ओर  उस  स्तर

 के  हों  उन्हीं  को  भेजा  जामे

 aft  महाराज  सिह  भारतो  :  हमारी  फोज  में

 जो  जवान  पहलवानी  करते  हैं  कमा  उन  फोजी

 घहलवानों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुभा  है  कि  बह

 इन  प्रतियोगिताओों  में  हिस्सा  नहीं  ले  सकते

 हैं?

 MR.  SPEAKER:  Calling-attention
 potice.  Shri  Inder  Malhotra,

 Ln  danaaed
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 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Central  Wakf  Ceuncil

 *1680.  SHRI  M.L.SONDHI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  wakfs  in  the
 country  and  the  total  vaiue  of  property
 under  the  wakfs  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  in  spite  of
 the  Central  wakf  Act,  1954,  the  administra-
 tion  of  wakfs  had  been  poor  and  that  the
 State  Wakf  Boards  had  not  worked  satis-
 factorily  ;

 (c)  the  aims  of  setting  up  the  Central
 Wakf  Council  and  whether  it  received  any
 atd  from  Government  ;  and

 (d)  whether  the  Central  Wakf  Council
 has  achieved  its  objectives  and  if  not,  the
 reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW  (SHRI  M.  YUNUS
 SALEEM):  (a)  The  total  number  of
 wakfs  in  the  country  as  on  31.3.1967,  ह! ज
 estimated  to  be  8i086  valued  at  about
 Rs.  79,60,50,336.

 (b)  Wakf  is  a  concurrent  subject.  Broad-
 ly,  the  powers  to  administer  the  Wakf  Act,
 954  are  vested  in  the  State  Governments.
 There  has  been  considerable  improvement
 in  the  administration  of  wakfs  consequent
 on  the  enactment  of  the  Wakf  Act,  1954 5
 however,  there  is  much  scope  for  further
 improvement.  In  fact  some  of  the  Wakf
 Boards,  such  as  those  of  Andhra  Pradesh
 and  Madras,  which  did  not  work  satisfac-
 tority  were  superseded  by  the  State
 Government  in  pursuance  of  the  provisions
 contained  in  saction  64(1)  of  the  Wakf  Act,
 1954.

 (c)  The  Central  Wakf  Council  has  been
 constituted  under  section  8A  of  the  Wakf
 Act,  1954,  for  the  purpose  of  advising  the
 Central  Government  on  the  matters  con-
 cerning  the  working  of  the  Wakf  Boards
 and  the  due  administration  of  Wakfs.  A
 sum  of  Rs.  .5  lakhs  was  sanctioned  to
 the  Central  Wakf  Council  as  grant-in-aid
 to  enable  it  to  meet  initial  establishment
 and  other  expenses  as  well  as  the  expendi-
 ture  on  T.A.  and  D.A.  of  the  members  of
 the  Council,
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 (d)  The  aims  for  which  the  Council
 has  been  established  are  of  a  long  term
 nature  and  the  Council  bas  been  endeavour-
 ing  to  achieve  these  objectives.

 मारतोय  रेलवे  भ्रधिनियम  में  संशोधन

 *1684.  शी  मथ  लिमये :  क्‍या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बो
 ने  संसद्‌  की  स्वीकृति  लिए  बिना  ही  भारतीय
 रैलवे  भ्रधिनियम  में  संशोधन  किया  है;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  रेलवे  सुरक्षा
 आयुक्त  ने  वर्ष  666-67  के  भपने  वाधिक
 प्रतिवेदन  में,  जिसे  संसद  में  पेश  नहीं  किया  गया
 है,  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 इस  प्रतिवेदन  को  संसद्‌  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने
 का  है;  ओर

 घ)  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्‍या  कारण
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 है?
 रेलवे  मंत्रों  (श्री  चे०  मुर  पुनावा)  :

 (क)  और  (ख).  संसद्‌  के  अनुमोदन  के  बिना
 विधिक  ग्रन्थ  के  किसी  अधिनियम  में  संशोधन

 नहीं  किया  ज्ञा  सकता  और  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि
 माननीय  सदस्य  का  श्राशय  किस  संशोधन  से

 है  ।  फिर  भी,  1966-67  में  रेलवे  निरीक्षणालय
 (रेल  संरक्षा  भ्रायोग)  के  संचालन  से  सम्बन्धित

 रिपोर्ट  के  प्रारूप  में  यह  सुझाव  दिया  गया

 है  कि  दुघंटनाश्रों  की  सूचना  और  उनकी  जांच
 के  बारे  में  नियम  बनाने  के  लिए  भारतीय  रेल
 अधिनियम,  890(890  का  9)  की  धारा  84  के
 झन्तगेंत  निहित  छाक्तियां  उस  मंत्रालय  को  दे
 दी  जायें  जिसके  प्रशासी  नियंत्रण  में  रेल  संरक्षा
 भ्रायोग  काम  करता  है।

 (ग)  जैसी  कि  प्रथा  है,  रेल  संरक्षा  भ्ायोग
 की  रिपोर्ट  जब  अ्रन्तिम  रूप  से  तैयार  हो
 जायेगी  तो  पयंटक  भौर  सिबिल  विमानन
 मंत्रालय  जिसके  अ्रधीन  रेल  संरक्षा  श्रायोगं
 काम  करता  है,  उसे  सदन  में  प्रस्तुत  करेगा  |
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 (a)  सवाल  नहीं  उठता  ।

 M/s.  Standard  Dram  and  Barrel  Co.

 * 1685,  SHRI  5.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 Pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Un-
 starred  Question  No.  6038  on  the  2nd  April
 968  and  state  :

 (a)  whether  the  approval  of  the  Indus-
 trial  Advisory  Licensing  Committee  was
 obtained  before  granting  a  licence  to  M/s.
 Standard  Drum  and  Barrel  Co.  ;

 (b)  when  licence  was  granted  to  M/s.
 Hind  Gaivanising  and  Engineering  Co.  for
 manufacturing  bitumen  drums  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  M/s.  Hind
 Galvanising  created  a  fresh  capacity  for
 manufacturing  bitumen  drums  which  was
 recognised  by  Government  while  the  indus-
 try  was  on  the  ‘Rejection  List’  ;

 (d)  whether  it  is  obligatory  on  the
 part  of  Government  to  give  bitumen  drum
 sheets  to  the  Refineries/Oil  Companies  for
 their  requirement  of  bitumen  drums  ;  and

 (e)  the  percentage  of  the  capacity  of
 each  licensed  unit  being  utilised  for  the
 last  7  years  on  single  shift  and  or  multiple
 shifts  basis  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)  Ap-
 proval  of  the  Licensing  Committee  was
 obtained  before  granting  industrial  licence
 dt.  20th  July,  959  to  M/s.  Standard  Drum
 and  Barrel  Company.

 (b)  and  (c).  No  industrial  licence  was
 granted  to  M/s.  Hind  Galvanizing  Bagi-
 neering  Co.,  for  the  manufacture  of  Bitu-
 men  Drums.  According  to  the  Registra-
 tien  certificate  already  held  by  the  party,
 their  activities  included  the  manufecture  of
 all  steel  drums  other  than  steel  drums  of
 40/45  gallon  capacity.  The  item  was  on
 the  rejection  list  for  creating  fresh  capa-
 city  and  no  fresh  capacity  was  created
 with  the  firm.  Only  their  existing  assessed
 capacity  for  steel  drums  other  than  40/45
 gallon  barrels  was  split  up,  at  the  request
 of  the  firm,  as  follows  in  November  ‘1966.
 Asphalt-cum-bitu-

 men  drums  —200  tonnes  per  asnum.
 Small  drums  —400  tonnes  per  annum,
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 (d)  According  to  the  pattern  of  assis-
 tance  followed  in  respect  of  the  manufac-
 ture  of  bitumen  drums  by  the  Ministry  of
 Petroleum  and  Chemicals,  the  bitumen
 drum  sheets  are  made  available  to  the  re-
 fineries/oil  companies.

 (९)  Necessary  information  is  being  col-
 lected  and  it  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 Heavy  Engineering  Plant  and  Mining
 and  Allied  Machinery  Corporation,

 Durgapur

 *1686.  SHRI  8.  K.  MODAK  :
 SHRI  GANESH  GHOSH  :
 SHRI  BHAGABAN  DAS  :
 SHRI  D.  C.  SHARMA  !

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  Starred  Question  No.  842  on  the  26th
 March,  968  and  state  :

 (a)  whether  Government  have  since
 examined  the  Report  submitted  by  U.S.S.R.
 experts  team  on  Heavy  Engineering  Plant
 and  Mining  and  Allied  Machinery  Corpora-
 tion,  Durgapur  ;

 (b)  if  so,  the  decision  taken  thereon  ;
 and

 (c)  if  not,  when  the  examination  is
 likely  to  be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)  to
 (c).  In  the  case  of  Heavy  Engineering
 Corporation,  Ranchi,  the  report  has  been
 furnished-to  the  Plant  Authorities  for
 their  consideration  and  action  as  most  of
 he  recommendations  are  within  their  com-
 petence  to  implement.  Final  decisions  are
 expected  to  be  taken  shortly.

 In  the  case  of  Mining  and  Allied
 Machinery  Corporation  Limited,  Durgapur,
 also  the  bulk  of  the  recommendations
 made  by  the  visiting  Soviet  Team  require
 action  at  the  level  of  the  Plant  Authority.
 The  Board  of  Directors  of  the  Corpora-
 tion  have  considered  these  recommenda-
 tions  and  have  indicated  to  the  Managing
 Director  the  lines  on  which  the  ‘action  is
 so  be  taken  in  this  #¢gard
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 Chittaranjan  Loco  Works  Plant

 *1687,  SHRI  BABURAO  PATEL  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  thata  Left
 Communist  plot  to  blow  off  the  Chittaran-
 jan  Loco  Works  Plant  was  discovered  du-
 ring  January,  968  ;

 (b)  the  name  of  the  Left  Communist
 worker  in  whose  house  25  live  bombs  and
 alot  of  raw  material  for  manufacturing
 bombs  was  found  ;  and

 (c)  the  legal  steps  taken  against  the
 culprit  and  the  precise  steps  taken  to
 prevent  such  plots  of  sabotage  in  future  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2.  M.  POONACHA)  :  (a)  &  (b).
 The  position  is  that  on  .  .  ‘1968  one
 bomb  exploded  at  0.00  hours  in  one  of
 the  railway  quarters  occupied  by  Amulya
 Ratan  Ray,  Mistry,  Heavy  Machine  Shop,
 Chittaranjan  Locomotive  Works,  25  live
 bombs  and  other  articles  were  recovered
 from  his  quarter.

 (c)  Chittaranjan  Police  registered  a
 case  on  crime  No.  I  dated  ‘1.1.1968,  u/s  6
 (3)  of  the  Indian  Explosives  Act.  0
 Railway  employees  and  family  members  of
 Amulya  Ratan  Ray  were  arrested.  Police
 submitted  chargesheet  on  24.3.68  against
 Amulya  Ratan  Ray  and  a  Driller  of  Light
 Machine  Shop  who  sustained  grievous  in-
 juries  while  preparing  bombs.  Other
 persons  were  not  chargesheeted  by  the
 Police  due  to  insufficient  evidence  against
 them.

 Police  authorities  have  been  alerted  to
 prevent  such  incidents  and  to  maintain  law
 and  order  in  the  railway  colony.

 Compulsory  Exports

 #1688,  SHRI  KAMESHWAR  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  ele-
 ment  of  compulsion  has  been  introduced
 regarding  exports,  if  import  licence  is
 required  ;

 (b)  if  so,  the  likely  increase  in  our
 exports  in  first  three  months  ;  and

 (c)  the  saving  in  imports  anticipated
 during  the  above  period  ?
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 Railway  Employees  in  Signal  Tele-communi-
 cation  Branches  of  Northern.  Southern

 -and  Westren  Railways

 Written  Answers

 9998.  SHRI  K.  K.  NAYAR:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  different  categories  of  Railway
 employees  recognised  in  the  Signal  and
 Tele-communication  Branches  of  the
 Northern,  Southern  and  Western  Railways
 separately  for  purposes  of  salary,  duties
 etc  ;

 (b)  the  total  strength  of  staff  in  each
 category  on  the  said  Railways  separately  ;

 (c)  the  requisite  percentage  under
 rules  for  leave  reserve  in  each  category  ;

 (d)  the  actual  leave  reserve  strength
 in  each  category  ;  and

 (e)  when  it  is  proposed  to  increase
 the  leave  reserve  to  the  requisite  strength?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  com  M.  POONACHA):  (a)  to  (e).
 Information  is  being  collection  and  will
 be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  in  due
 course.

 श्रफगानिस्तान  से  फलों  का  झ्रायात

 9999.  श्री  प्रकाशवोर  शः  स्त्री  :
 श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :
 श्री  वीरभद्र  सिह  :

 क्या  वारिणज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  नकली  लाइसेंसों
 पर  भफगानिस्तान  से  बरास्ता  पाकिस्तान
 करोड़ों  रुपये  के  फलों  का  भ्रायात  किया  जा  रहा
 है  ;

 (ख)  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  श्रफगानिस्तान
 सरकार  के  साथ  कोई  बातचीत  की  गई  है  ;
 श्रौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 वारिज्य  भन्त्रालय  में  उप-सन्‍्त्रो  पुश्ी
 सोहम्भद  शफी  कुरेशी)  :  (क)  जी.  नहीं  |  सर-
 कार  को  ऐसे  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली

 है।
 (ख)  तथा  (ग).  प्रदन  नहीं  उठते  ।
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 Unatilised  capacity  of  Industries

 10000.  SHRIS.R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVRLOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  made
 any  assessment  of  the  unutilised  capacity
 in  industries  in  the  light  of  the  study  made
 by  the  Gokhale  Institute  of  Politics  and
 Economics,  Poona  ;  and

 (b)  if  so,  the  measures  which  Govern-
 ment  propose  to  take  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 No.  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 कपड़े  को  मिलों  को  लाइसेंस  दिया  जाना

 000I.  श्री  यशवन्त  सिह  कुशवाह  :  क्‍या
 वारिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  25,000
 तकुझों  तक  की  कपड़ा  मिलों  को  लाइसेंसों  से
 मुक्त  करने  का  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
 (ग)  लाइसेंस  देने  के लिए  कौन-सा  मापदण्ड

 अपनाने  का  विचार  है  ;  और

 (घ)  इसका  कपड़े  के  उत्पादन  पर  क्‍या
 प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 वारिज्य  सल्त्रालय  में  उप-सन्त्री  धी
 मोहम्मद  शफों  कुरेशी)  (क)  से  (घ).  इस
 विषय  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  कि  नये
 तकुए  लगाने  को  अनुमति  दी  जाये  अ्रथवा  नहीं  ।

 बरवाहा  स्टेशन  के  निकट  डुर्घटना

 10002.  श्री  यसवन्त  सिह  कुदावाह  :  क्‍या
 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  रेलवे  के
 बरवाहा  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  एक  मालगाड़ी
 की  दुत्नंटना  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  पइचात्‌
 भविष्य  में  ऐसी  दुघंटनाओों  की  रोकथाम  के  लिए
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 विश्षेषज्ञों  ने  एक्सलों  सम्बन्धी  कुछ  सुझाव  दिये

 हैं;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उत्तका  ब्योरा  क्‍या  है  तथा

 उन्हें  किस  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  है  ?

 रेलवे  सन्त्री  पुनी  Bo  Yo  चुनाचा)  :  (क)
 जी  बहीं ।

 (ख)  सकल  नहीं  उठता  ।

 Metse  Gange  lime  between
 Mathara  and  Brindahen

 10003.  SHRI  P.  R.  FHAKUR:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Metre-
 Gauge  line  between  Mathura  and  Brinda-
 ban  is  being  withdrawn  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;
 (c)  whether  there  is  any  proposal  to

 connect  Brindaban  witb  any  of  the  main
 lines  of  the  Central,  Southern  and  Western
 Railways  with  a  view  to  enable  Hindu
 pilgrims  and  foreign  tourists  to  visit  the
 place  without  much  difficulty  ;  and

 (d)  if  so,  when  the  proposal  is  likely
 to  materialise,  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a),  and  (b).
 No  final  decision  has  yet  been  taken  in
 regard  to  closure  of  this  line.

 (c)  No.
 (a)  Does  not  arise.

 Accidents  at  Yalavigi  and  Bharwari
 Stations

 i0004.  SHRI  S.  A.  AGADI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  any  amount  has  been
 donated  for  the  sufferers  of  the  Railway
 accidents  of  Yalavigi  on  Southern
 Railway  and  Bharwari  near  Allahabad
 from  the  Prime  Minister's  Relief  Fund  ;

 (b)  if.so,  how  much  bas  been  donated
 and  en  what  dates  this  amount  was
 announced  ;

 (०)  whether  any  specific  directions  were
 issued  with  regard  to  the  distribution  of
 the  sald  donation  between,  the  sufferers  of
 the  two  accidents;  and
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 (d)  if  so,  how  it  has  been  actually
 distributed  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  PQONACHA)  :  (a)  to  (9).  A
 sum  of  Rs.  50,000;  was  sanctioned  by  the
 Prime  Minister  from  the  National  Relief
 Fund  on  1.4.1968  to  be  utilized  for  provid-
 ing  relief  to  the  victims  of  the  recent
 tailway  accidents,

 Of  this  amount,  Rs.  20,000)-  Rs.
 13,900/-,  Bs.  10,000/-  and  Rs.  @,000/-
 have  been  placed  at  the  disposal  of  Gene-
 Tal  Managers,  Southern,  Northern,  Eastern
 and  South  Central  Railways  respectively
 for  disbursement  to  the  next  of  kin  of
 those  killed  and  to  those  injured  in  the
 accidents  that  took  place  at  Yalvigi,
 Bharwari,  Luckeesarai  and  at  _  level
 crossing  between  Venkatachalam  and
 Manubollu  stations.

 उत्तर  प्रदेक्ष  को  नाख्केदार  लाशरों  का  कोटा

 10005.  श्भी  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  इस्पात,

 ड
 तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (क)  )  जनवरी,  957  से  3]  मां,  968
 तक  प्रत्येक  बे  में  उत्तर  प्रदेश  तथा  भ्रन्य  राज्यों
 को  क्रमश:  सफेद  नालीदार  चादरों  का  कितना
 कोटा  दिया  गया  ;

 (ख)  इस  अवधि  में  प्रत्येक  राज्यों  को
 कितनी  तथा  कितने  गेज  की  सादी  जी०  फी०
 ऋकरों  का  बेटन  किया  गया  ;  धौर

 (ग).  उनसे  में  कृषि  क्कस,  आओोशोगिक
 विकास  तथा  भायोजन  की  विभिन्न  मकों  के  1... उ
 कितना  कोटा  नियत  किया  गया  ओर  उन  चादरें
 का  प्रति  टव  मुल्य  क्या  है  ।

 इस्पात,  खान  तथा  श्स्तु  सुल्यालय  में  राज्य
 सम्न्नी  पश्न  to  wo  सेठी)  :  (क)  से  (ग).--८
 सुचब्य  एकत्र  की  जा  रही  है  झौर  सभापट्ल  पर
 रख  दी  जायेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में:  बच्योक:
 10006.  शी  चम्हिकर  seu  :  sar  ज

 लिक.  विकास  तथा  समवाय-कार्म:  सस्त्री  यह  बत्ताते
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  उत्तर  प्रदेदा  में  बड़े'पेमाने  के  कुछ
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 उद्योग  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार
 है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इन  उद्योगों  के  नाम
 कया  हैं  और  ये  उद्योग  किन  किन  जिलों  में
 स्थापित  करने  का  बिच्रार  है  ;

 (ग)  उत्तर  प्रदेश  में  इस  समय  केन्द्रीय
 सरकार  के  नियंत्रणाधीन  चलने  वाले  उद्योगों  के
 नाम  क्या  हैं  मौर  ये  उद्योम  कहां  कहां  हैं  और
 इन  उद्योगों  द्वारा  कौन-कौन  सी  वस्तु!  बनाई
 जाती  हैं  ;  और

 (घ)  क्या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  किसी  जिले
 में  उद्योग  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 झोक्षोगिक  विकास  त्या  'खसबा-कार्य  मंत्री
 पस  फलरुद्दोन  झलती  झहुबद) :  (क)  जी,
 हां।

 (ख)  स्थापित  किये  जाने  वस्ले  उद्योबों  के
 नाम  निम्नलिखित  हैं  :

 परियोजना  का  नाम  जिला
 l,  भारी  पम्प और

 कम्प्रसर  इलाहाबाद
 2.  'फाउन्ड़ी  फोर्ज

 (हैवी  इलेसिट्रकल्म  सहारनपुर
 का  सहायक  संयंत्र

 3.  ट्रैक्टर  निर्मारा

 संयंत्र  वाराह्तासी
 4.  त्रिवेणी  स्ट्रक्‍्करल्स  इलाहाबाद
 8.  खरित  रूखने  तथा

 मस  जमाने  का  झगरा
 संयंत्र

 6.  मशोीनों  से  जूते
 बनाने  का  कारखाना  कानपुर

 7.  बेकरी  संयंत्र  कावकुर
 8.  मशीन  भोजारों  स्थान  का  भ्रभी

 का  कारखाना  विदचय,  बढ़ीं
 फिया  गया  है  |

 9.  मशीन  श्रौज्चारों  वही
 का  कारखाना

 L0,  टेलीफोन
 कारखाना  वही

 ll.  झखबारी  कागज  वही
 का  कारखाता
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 (ग)  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशासकीय
 नियंत्रण  में  निम्नलिखित  औद्योगिक  उपक्रम
 हैं  —

 उद्योग  स्थान  नर्माण  की  जाने
 वाली  वस्तुएं

 l.  एन्टीबायोटिक्स  फ्रतिजेविकीय
 फैक्टरी  ऋषिकेष  देहरादून  उत्पाद

 2.  भारी  वैद्युत  बैद्य तत  मशीनें
 कारखाना  हरिद्वार  तथा  पुर्जे

 (सहारनपुर)
 3.  स्वं रक  गोरखपुर  रसायनिक

 कारखाना  खवरक
 4.  डीजल  इंजन  वाराणसी  डौज़ल  इंजन
 8.  सियसैली.  सिमरौली  कोयला  सखचन

 कोयला  खाने  मिर्जापुर
 (च)  भाग  (ख)  तथा  (ग)  में  उल्लिखित

 के  ग्रलावा  शौर  कोई  भी  नहीं  ।

 Sputh-Central  Railway  Zone

 10007.  SHRI  MOHAMMED  SHERIFF:
 Wiil  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  at  the  time
 of  sanctioning  the  setting  up  of  the  new
 South  Central  Railway  Zone  at  Secundera-
 bad,  it  was  decided  to  absorb  the  staff  of
 the  constituent  Divisions  of  the  Southern
 Railway,  Madras  and  Central  Railway,
 Bombay  in  the  new  South-Central  Railway.
 Zone  at  Secunderabad  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact.  that  the
 exercise  of  option  to  serve  ip  the  newly
 set-up  South-Central  Railway  Zone,  Secund-
 erabad  has  since  been  offered  to  all  the
 employees  of  all  the  Railway  Zones  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  this  reversal
 of  the  decision  which  affects  the  legitimate
 interests  of  the  employees  of  the  consti-
 tuent  divisions  of  the  Southera.  Railway,
 Madras  and  the  Central  Railway  Bombay  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SH&l  ८.  M.  POONACHA):  (a)  to  (०).
 Before  the  formation  of  the  South-Central
 Railway  the  non-gazetted  staff  of  the  con-
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 stituent
 either  :

 Divisions  were  given  option

 {i)  to  continue  wherever  they  were
 working  ;  or

 (ii)  to  seek  transfer  to  any  other
 Division  or  the  Headquarters  of
 the  new  Railway  ;  or

 (iii)  to  seek  transfer  to  the  residual
 Central  Railway  or  Southern
 Railway,  as  the  case  may  be.

 The  non-gazetted  staff  of  other  Divi-
 sions  of  the  Central  and  Southern  Railways
 as  well  as  of  other  zonal  railways  were
 also  at  the  same  time  given  the  option  to
 seek  transfer  to  the  South-Central  Railway.
 There  was,  therefore,  no  reversal  of  any
 decision.

 South  Central  Railway  Zone

 i0008.  SHRI  MOHAMMED  SHERIFF:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amounts  allotted,  project-
 wise  upto  the  end  of  1968-69  fob.  the  setting
 up  of  the  South  Central  Railway\Zone  with
 Headquarters  at  Secunderabad  ;

 (b)  the  expenditure  so  far  incurred,
 project-wise,  on  contruction  of  staff  quar-
 ters,  new  administrative  building  and  acqui-
 sition  of  land,  and  physical  progress  of  each
 Project  made  so  far  ;  and

 (c)  the  advantages  envisaged  in  coming
 to  the  decision  of  setting  up  of  this  new
 Railway  Zone  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :

 (Rs.  in  crores)
 (a)  Construction  of

 Quarters.  —Rs.  2.52
 New  Administrative
 Building  and  other
 office  accommoda-
 tion.  —Rs.  .24
 Land  acquisition.  —Rs.  0.0

 Total  :  Rs.  3.86
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 (b)  Expenditure  so  far  incurred  :
 Construction  of
 staff  quarters.  —Rs.  2.39
 New  Administrative
 Building  and  other
 office  accommoda-
 tion.  —Rs.  0.78
 Land  acquisition.  —Rs.  007

 Total  :  Rs.  3.24
 Physical  Progress  of  each  Project  :
 Construction  of  quarters.  98% New  Administrative  Buil-
 ding  and  other  office
 accommodation.  43%
 Land  acquisition.  75%

 (०)  The  South  Central  Railway  has
 been  carved  out  of  the  erstwhile  Central
 and  Southern  Railways  where  the  workload
 was  heavy,  in  the  interest  of  operational
 administrative  efficiency.

 Underground  water  Survey  in  Srikakulam
 District

 i0099.  SHRI  K.  NARAYANA  RAO:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  under-
 ground  water  survey  was  conducted  recently
 in  Srikakulam  District,  Andhra  Pradesh  ;

 (b)  if  so,  whether  any  report  had  been
 submitted  to  Government  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.C.  SETHI):  (a)  to
 (c).  Yes,  Sir.  The  survey  carried  out  by the  Geological  Survey  of  India  has  revealed
 that  digging  of  large  diameter  open  wells
 and  filter  point  wells  in  Amudalavalsa  and
 Salur,  moderately  yielding  borewells  in
 Uddanam  and  large  open  wells  in  Chipura-
 palli  areas  is  possible.

 Steel  Furniture

 {00i0.  SHRI  K.  NARAYANA  RAO  ; Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (९)  whether  it  is  a  fact  that  steel  requi- red  for  the  manufacture  of  steel  furniture
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 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  The
 Current  import  policy  only  gives  an  edge  in
 favour  of  export  production.  Industrial
 units  both  in  the  large  and  smail  sector
 whose  export  performance  during  ‘1967-68
 has  been  10%  or  more  of  their  production,
 will  receive  preferential  treatment  in  the
 matter  of  sources’  of  supply  and  facilities
 of  expansion  of  production  capacity,  as
 compared  to  other  units.  In  the  case  of
 certain  specified  priority  industries  which
 fail  to  achieve  even  a  minimum  export
 performance  of  5°;  of  their  production
 during  ‘1967-68  will  be  liable  to  cuts  in
 their  import  entitlements.  They  will  also
 not  be  eligible  for  facilities  tor  importing
 from  sources  of  their  choice  and  for
 expansion  of  their  production  capacity.

 (b)  and  (c).  It  is  too  early  to  assess
 the  impact  of  the  new  import  policy.

 सेहसी  में  साह्टटपेट्ू  तेल  शोघक  कारखाना

 "1689.  श्री  क०  सि०  मधुकर :.  क्‍या
 झौदयोगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  जिला  चम्पारन  के  मेहसी  स्थान  में
 साल्टपैट्रर  तेल  शोधक  कारखाने  में  कितने  समय
 से  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  में  तथा  केन्द्रीय
 सहायता  से  कार्य  हो  रहा  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उक्त  तेल  शोधक
 कारखाने  ने  क्‍या  प्रगति  की  है;

 (ग)  क्‍या  उक्त  तेल  शोधक  कारखाना
 लाभ  में  चल  रहा  है  ;

 घ)  यदि  हां,  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं;
 औझौर

 (ड)  यदि  नहीं,  तो  इसकी  समसस्‍्याप्रों  के
 बारे  में  तथा  इसको  घाटे  पर  काये  करने  से
 बचाने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  काये-
 वाही  करने  का  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 (0. ह  फल्तरुद्दोन  अ्रलो  अहमद) :.  (क)  से  (ड).
 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  झौर  वह
 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी
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 L.S.I,  Standards  for  Cosmetics

 #1690,  SHRI  RABI  RAY:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Indian
 Standards  Institution  has  laid  down  stan-
 dards  for  cosmetics  ;

 (b)  if  so,  what  are  those  standards  ;
 (c)  whether  in  view  of  the  fact  that

 most  of  these  products  are  not  of  the
 optimum  standards  and  these  substandard
 varieties  come  out  of  non-organized  sector
 of  cosmetic  industry,  the  steps  which
 Government  propose  to  take  to  remedy
 the  situation  ;  and

 (d)  whether  Government  propose  to
 incorporate  the  specifications  in  the  Drugs
 and  Cosmetics  Act,  ‘1964  and  if  so,  the
 main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (d).  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-J206/68]

 Exports  of  Tool  and  Alloy  Steel  Scrap
 *I69!.  SHRI  NARDEO  SNATAK:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Metal  Scrap  Trade  Corporation  Ltd.
 contrary  to  the  information  it  put  out
 stating  that  export  of  tool  and  alloy  steel
 scraps  and  stainless  steel  scrap  would  be
 allowed  for  export  till  June,  968  has  not
 allowed  the  scrap  merchants  to  exgort
 these  scraps,  but  have  again  asked  them  to
 offer  the  same  to  the  Hindustan  Steel
 Limited  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 Hindustan  Steel  Limited  have  quoted
 terms,  such  as,  that  the  scrap  merchants
 should  agree  to  wait  for  payment  against
 the  scrap  till  the  same  is  melted  at  the
 Steel  Project’s  convenience  and  made  into
 ingots  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  pro-
 pose  to  take  to  see  that  the  Hindustan
 Steel  Limited  do  not  cause  undue  hardship to  scrap  merchants  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.C.  SETHI):  (a)  to  (c).
 Information  is  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  House.

 लक्खोसराय  स्टेशन  पर  दुर्घटना

 *1692.  श्री  रामावतार  श्ञास्त्री  :  क्‍या
 रेखवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  जनवरी,  968  में  मुगेर  जिले

 (बिहार)  में  लखीसराय  में  जो  रेलवे  दुर्घटना
 हुई  थी  उसके  बारे  में  बिभागीय  जांच  करने
 का  सरकार  ने  भादेश  दिया  था;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  यह  जांच  पूरी
 हो  गई  है;  .

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  परिणाम
 निकले  हैं;  शौर

 ु)  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सर-

 कार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (ओ  च्बे०  qo  पुनाथा)  :  (क)
 ‘14.2.1968  को  लखीसराय  स्टेशन  पर  जो

 दुर्घटना  हुई  थी,  कलकत्ता  स्थित  रेल  संरक्षा  के
 अ्रपर  भायुक्त  ने  उसकी  जांच  की  है

 (ख)  से  (घ).  भपने  अनतिम  निष्कर्ष  में
 रेल  संरक्षा  के  भ्पर  झायुक्त  ने  इस  प्रकार  कहा
 है  :--मेरे  समक्ष  जो  साक्ष्य  उपलब्ध  हैं  उनसे

 मैं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचा हूं  कि  4  फरवरी,
 968  की  रात  को  लखीसराय  स्टेशन  पर  जो

 दुघंटना  हुई  थी,  वह  प्रत्याशित  रेल  यात्रियों

 द्वारा  रेलवे  लाइन  को  उस  समय  पार  करने
 का  प्रयास  करने  के  काररा  हुई  थी,  जब  2

 डाउन  दिल्ली-हावड़ा  एक्सप्रेस  गाड़ी  स्टेशन
 पर  पहुंच  रही  थी  |  इस  दुघंटना  के  लिए  केवल

 उपयुक्त  व्यक्ति  ही  दोषी  हैं,  क्योंकि  उन्होंने

 सुरक्षित  रुप  से  लइन  पार  करने  के  लिए
 समीप  वाले  ऊपरी  पैदल  पुल  का  उपयोग  न

 ' कर के  पनी  ही  कार्यवाही  से  झपने  जीवन

 को  जोखिभ  में  डाला  था।”
 अ्रन्तिम  रिपोर्ट  श्भी  नहीं  मिली  है  ।
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 Export  of  Hunan  Hair  by  S.  T.  C.

 #1693.  SHRI  D.N.  PATODIA  :  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  quantities  of  human  _  hair
 exported  annually  by  the  State  Trading
 Corporation  since  it  entered  this  trade  ;

 (b)  how  these  figures  compare  with
 the  quantum  of  trade  affected  by  the
 private  traders  during  these  years  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  State
 Trading  Corporation  and  the  private
 traders  are  competing  with  each  other  ;

 (d)  whether  India  is  also  facing  com-
 petition  from  Indonesia  in  the  export  of
 human  hair  and  if  so,  the  markets  lost  as  a
 result  of  this  competition  ;  and

 (e)  whether  Government  have  evolved
 any  machinery  to  launch  joint  publicity
 and  export  promotion  drive  for  the  Indian
 products  abroad  with  the  co-operation  of
 private  traders  and  if  so,  the  steps  taken  in
 the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  to  (e).
 The  information  is  being  collected  and  witli
 be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Khetri  Copper  Project

 #1694,  SHRI  K.  RAMANI  :
 SHRI  UMANATH  :
 SHRI  A.  K.  GOPALAN  :

 Wil  the  Minister  of  STEEL,  MINES
 AND  METALS  be  pleased  to  refer  to  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  5243  on
 the  26th  March,  1968  and  state  :

 (a)  the  names  of  the  persons  involved
 in  Muster  Roll  Embezzlement  cases  in  the
 Civil  Engineering  section  of  the  Khetri
 Copper  Project,  Rajasthan  and  the  total
 amount  embezzled  ;

 (९)  whether  the  Special  Police  Establish-
 ment  bas  completed  the  investigation  and
 if  so,  the  findings  thereof  ;  and

 (c)  the  action  taken  thereon  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  The
 persons  involved  in  the  Muster  Roll
 Embezzlement  cases  are  S/Shri  0.  N.  P.
 Gupta,  Overseer,  Sanwermal,  Hari  Singh
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 and  Majgheje,  Mates  and  T.  K.  Chopra,
 Engineering  Assistant.  The  total  amount
 of  embezzlement  is  Rs.  481.28.

 (b)  and  (०).  The  Special  Police  Esta-
 blishment  has  completed  the  investigation
 against  Sarva  Shri  G.  N.  P.  Gupta  Sanwer-
 mal,  Hari  Singh  and  Majgheje  and  has
 recommended  to  the  project  authorities  for
 initiating  departmental  proceedings  against
 these  persons.  Necessary  action  is  being
 taken  in  the  matter.  The  cases  against
 Shri  Chopra  are  still  under  investigation  by
 the  Special  Police  Establishment.

 Bonus  to  Coffee  Board  Employees

 #1695,  .  SHRI  NAMBIAR  :
 SHRI  ron  K.  CHAKRAPANI  :

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  question  No.  2l0  on  the  20th
 February,  968  and  state  :

 (a)  whether  Government  have  since
 considered  the  question  of  paying  bonus
 to  the  employees  of  the  Coffee  Board  under
 the  Bonus  Act  ;

 (b)  if  5०,  the  decision  taken  thereon  ;
 and

 (c)  if  not,  when  the  decision  is  likely
 to  be  taken  and  the  reasons  for  the  delay  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  ;  (a)  and  (b).
 The  question  of  admissibility  of  bonus
 payments  to  the  employees  of  the  Coffee
 Board  uuder  the  Bonns  Act,  965  is  still
 under  consideration  of  the  Government.

 (c)  The  legal  implications  of  the  ques-
 tion,  which  are  of  a  complex  nature,  are
 being  examined.  It  is  expected  that  a
 decision  wlll  be  taken  shortly.

 .उतसर  प्रदेश  में  कारलाने

 #1696.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :  क्‍या  भौचो-
 गिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सरकारी  ऋण  या  सरकार  को  देय
 धन्य  राशि  का  भुगतान  न  किये  जाने  के  कारण
 10  श्रप्रैल,  967  से  30  मई,  067  तक  को

 अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  कुकया
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 नीलाम  की  गई  कंक्‍्टरियों  के  नाम  कया  हैं;
 और

 (ख)  इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  कौ
 कितनी  प्राय  प्राप्त  हुई  ?

 झोद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्रों  (आओ  फलरुददीन  भली  झहमव)  :  (क)
 और  (ख).  जानकारी  इकटठी  की  जा  रही
 है  और  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी।

 Cash  Assistance  for  Scrap  Exports

 #1697.  .  SHRI  SHEO  NARAIN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  orders  for  export  of
 scrap  have  considerably  declined  as  a
 result  of  the  cut  in  the  cash  assistance  by
 Government  on  scrap  exports  from  0  per
 cent  to  5  per  cent  in  September,  967  ;

 (b)  whether  the  scrap  trade  has
 requested  Government  to  enhance  the  assis-
 tance  to  5  per  cent  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  propose
 to  take  to  avoid  a  steep  fall  in  the  foreign

 exchange  earnings  from  scrap  exports  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  Contrac-
 ting  for  export  of  ferrous  scrap  has
 declined  in  recent  months.  This  is  owing
 to  reduced  consumption  of  scrap  in  Japan
 as  Japanese  steel  making  industry  is
 switching  over  to  L.  D.  process  from  the
 basic  open  hearth  process.  The  L.  D.
 Process  gives  greater  economies  in  the
 conversion  of  scrap  to  steel.  The  pro-
 duction  of  pig  iron  in  Japan  has  also
 increased,  and  this  is  an_  alternative
 material  for  scrap  in  steel  making.

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  The  Government  are  encouraging

 the  Metal  Scrap  Trading  Corporation,
 through  which  all  scrap  exports  are  cana-
 lised,  to  explore  alternative  markets  for
 Indian  scrap.  In  fact,  a  delegation  of  this
 Corporation  has  just  returned  from  a
 survey  of  various  South-East  Asian
 markets.
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 Barrel  Manufacturing  Units  (b)  and  (c).  The  details  are  being
 =  collected  and  they  will  be  laid  on  the

 wi
 ‘1698,  SHRI  SITARAM  KESRIi  Table  of  the  House. ill  the  Minist  f  IN

 DEVELOPMENT  ares  t  COMPANY  (d)  No  expansion  or  fresh  capacity  was
 AFFAIRS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Starred  Question  No.  009  on  the
 2nd  April,  968  and  state  :

 (a)  the  reasons
 assessments  of  the
 manufacturing  units
 age  of  steel  sheets  ;

 (b)  whether  larger  supply  of  steel
 sheets  was  made  by  the  Iron  and  Steel
 Controller  ;

 for  undertaking  the
 capacities  of  barrel
 when  there  was  short-

 (c)  if  so,  the  details  thereof  since
 1964-65,  and  if  not,  the  reasons  therefor  ;
 and

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  the  demand
 of  oil  barrels  by  petroleum  industry  and
 other  Government  departments  could  have
 been  met  easily  by  adhering  to  the  sugges-
 tions  of  Planning  Commission  emphasising
 for  fuller  utilisation  of  existing  capacities
 by  allocating  raw  materials  to  the  industry
 on  multiple  shift  basis  than  to  allow
 expansi  and  fresh  ities  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 While  the  shortage  of  steel  sheets  was
 there  and  was  to  be  tackled  separately  by
 appropriate  measures,  the  assessment  of
 capacities  undertaken  during  1963-64  was
 with  a  view  to  meeting  the  increased  require-
 ments  of  barrels.  As  a  sequel  to  the
 meetings  held  with  the  representatives  of
 the  Oi)  Companies  as  well  as  of  the  barrel
 fabricators  in  December  963  and  April
 1964,  it  was  observed  that  the  total
 assessed  capacity  at  that  time  of  the  Oil
 Barrel  industry  was  about  3,000  tonnes  per
 month  and  therefore  the  needed  supply
 rate  of  4,700  tonnes  for  the  petroleum
 industry  and  other  consumers  could  not
 be  effected  unless  the  existing  capacities
 were  revised  upward  or  new  capacities
 created.  Inthe  circumstances,  the  Petro-
 Jeum  and  Chemicals  Ministry  requested
 that  steps  should  be  taken  expeditiously
 to  finalise  the  revision  of  the  fabricating
 capacities  of  the  commercial  fabricators  so
 that  proper  supply  rate  of  barrels  was
 ensured,

 involved.  As  explained  in  reply  to  ques-
 tion  No.  009  on  2.4,1968,,  the  capacities
 were  reassessed  for  the  purpose  of  fuller
 utilisation  of  the  existing  capacities  and
 equitable  distribution  of  raw  material.

 Crisis  in  Handloom  Industry

 1699.  SHRI  B.N.  SHASTRI  :
 SHRI  BEDABRATA  BARUA:
 SHRI  CHENGALRAYA

 NAIDU  :
 SHRI  DEIVEEKAN  :
 SHRI  N.K.  SANGHI  :
 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :
 SHRI  KIRUTTINAN  :
 SHRI  K.  NARAYANA  RAO  :
 SHRI  E.K.  NAYANAR  :

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  lo  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 President,  All  India  Handloom  Fabrics
 Society  has  drawn  Goveroment’s  attention
 to  the.  crisis  in  the  handloom  industry
 due  to  recession;

 (b)  whether  he  has  pleaded  for  liberal
 financial  assistance  from  Government  to
 the  weavers  and  the  cooperatives;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c).  The  suggestions  made  are  :
 (f)  The  Reserve  Bank  of  India

 should  revert  to  its  old  proce-
 dure  of  handloom  finance,  since
 the  Handloom  industry  finds
 it  difficult  to  comply  with  the
 requirements  of  the  new  arran-
 gements.

 (2)  An  additional  rebate  of  5  paise
 Per  rupee  on  the  sale  of  hand-
 loom  goods  should  be  extended
 for  a  further  period  of  3
 months.

 So  far  as  the  former  suggestion  is
 goncerned,  the  All  India  Handioom  Board
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 has  suggested  to  the  State  Governments
 to  confer  with  the  Primary  Weavers  Co-
 operative  Societies  and  the  banking  institu-
 tions  to  ascertain  the  difficulties  in  the
 operation  of  the  existing  Reserve  Bank  of
 India’s  scheme  for  financing  handloom
 weavers  cooperative  societies  and  suggest
 more  workable  alternatives  for  taking  up
 with  the  Reserve  Bank  of  India.  As
 regards  the  latter  suggestion,  the  request  is
 under  examination  of  the  Government.

 Donations  by  Companies  to  Political
 Parties

 #1700.  SHRI  T.  P.  SHAH:
 SHRI  KANWAR  LAL

 GUPTA  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 bring  the  Bill  to  ban  donations  by  private
 companies  to  political  parties  during  the
 current  Session  of  Parliament;  and

 (b)  if  not,  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 कलकत्ता  तथा  दिल्ली  के  वोच  बिजली  से
 अलने  वालो  गाड़ी

 *1701.  श्री  झो०  To  wat:  क्या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कलकत्ता  भौर  दिल्ली  के  बीच
 बिजली  से  चलने  वाली  गाड़ी  चालू  करने  के

 बारे  में  कब  तक  व्यवस्था  हो  जाने  की
 सम्भावना  है;

 (ख)  वे  अन्य  महत्वपूर्ण  नगर  कौन-कौत
 से  हैं  जिन्हें  बिजली  की  रेलगाड़ी  द्वारा  दिल्ली

 से  मिलाने  का  सरकार  का  विचार  है;  श्र

 (ग)  इस  बारे  में  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  श्र  उसमें  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 देलवे  मंत्री  फन्नी  Go  Go  बुनाचा) :  (क)
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 कलकत्ता-दिल्ली  खंड  पर  कलकत्ता  भौर  कानपुर
 के  बीच  के  खंड  का  विद्यूतीकरण  किया  जा
 चुका  है  और  कलकत्ता  और  कानपुर  के  बीच

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  गाड़ियां  बिजली  से  चलाई
 जा  रही  है।  कानपुर-ट्‌  डला  खंड  के  विद्यूती-
 करणा  का  काम  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के

 विद्य  तीकरण  कार्यक्रम  में  शामिल  कर  लिया
 गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्षेत्र  कायं॑  जारी
 है,  जिसके  1970-71  तक  पूरे  हो  जाने  की
 आशा  है।  विद्युतीकरण  के  काम  को  टुंडला
 से  भ्रागे  दिल्ली  तक  करने  का  श्रभी  कोई  विचार
 नहीं  है  ।

 (ख)  दिल्‍ली  और  अन्य  महत्वपूरां  नगरों
 के  बीच  बिजली  गाड़ी  चलाने  का  भी  विचार
 नहीं  है  v

 (ग)  सवाल  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  मानक  संस्था

 #1702.  श्री  रासावतार  श्ञास्त्रो  :  क्‍या
 झौद्योगिक  विकास  तथा  सम्रवाय-कार्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  मानक
 संस्था  का  विचार  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सहा-
 यता  तथा  भ्रनुदान  से  इंजीनियरिंग  छात्रों  के
 लिए  एक  मानक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  है;
 झौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  केन्द्र  के  कब  तक
 स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 झौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  श्री  फ़लरुददीन  झली  भ्रहमद)  :  (क)
 जी,  हां ।

 (ख)  प्रस्ताव  अभी  प्रारम्भिक  श्रवस्था
 में है।

 Demand  for  Mango  Pickle  in
 foreign  countries

 #1703.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  a  great  demand
 for  mango  pickle  in  foreign  markets  ;
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 ६9)  whether  any  assessment  has  been
 made  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  or  proposed
 tobe  taken  to  meot  this  demand?

 .THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  to  (c).  Ne
 formal  assessment  of  the  demand  for
 mango  pickles  in  foreign  markets  has  been
 made.  Nowever,  judging  from  tbe  tread
 of  exports,  there  does  not  appear  to  be
 any  great  increase  in  demand.

 The  following  measures:  have  been
 taken  to  encourage  the  exports  of  manga
 Pickles:

 (i)  To  help  improve  the  availability
 of  raw  mangoes  for  processing
 into  pickles  and  chutneys,  a
 restrictive  poticy  in  regard  to
 export  of  mange  slices  in  brine
 has  been  introduced.
 Sugar  at  controlled  price  is  being
 given  to  the  processors  for  export
 purposes.

 (iii)  Cash  incentive  of  6%  i®  given  for
 exports  of  sweet  chutneys

 (iv)  The  exporters  of  mango  pickles
 are  eligible  for  10%  import  re-
 plenishment  licences  under  the

 (ii)

 current  policy  for  Registered
 Exporters  for  imsport  of  raw  mate-
 tials,  etc.

 Impact  of  UNCTAD  on  India’s  Exports

 1704.  SHRI  S.  C.  SAMANTA  :  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  extent  to  which  the  Indian
 export  trade  is  likely  to  go  up  because  of
 developed  countries,  ia  some  cases,  having
 agreed  to  buy  Indian  goods  as  a  result  of
 the  UNCTAD  deliberations;

 (b)  the  countries  with  which  agree-
 ments  have  already  been  made  and  what
 are  the  prospects  for  agreemenes  with  the
 rest  of  the  countries;  and

 (c)  what  follow-up  meestings  aad  dis-
 cussions  are  likely  to  be  held  to  further
 persuade  the  developed  countries  to  help
 developing  ones  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  to  (०).
 Attention  is  invided  to  my  statement  laid
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 on  the  Table  of  the  Lok  Sabha  on  the  Ist
 April,  968  on  the  work  of  the  Secorid
 Session  of  the  United  Nations  Conference
 on  Trade  and  Development  held  in  New
 Delhi  from  Ist  February  to  29th  March,
 1968.  The  primary  purpose  for  which  the.
 Conference  was  convened  was  to  evolve
 and  implement  an  international  trade
 policy  conductive  to  development.  There
 was  therefore,  no  question  of  developed
 countries  agreeing  to  buy  Indian  goods  in
 Particular  or  of  out  concluding  bilateral
 agreements  with  them.
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 However,  consequent  on  the  implemen-
 tation  of  the  decisions  taken  by  UNCTAD
 especially  in  the  fields  of  Commodities
 and  Preferences,  it  is  expected  that  the
 export  trade  of  the  developing  countries
 including  India  will  go  up,  although  it  is
 Not  possible  to  quantify  any  such  increase.

 Follow-up  meetings  and  discussions  are
 envisaged  in  the  continuing  machinery  of
 UNCTAD,  including  the  Trade  and  Deve-
 lepment  Board  and  its  Committees,  with  a
 view  to  persuading  the  developed  countries
 to  agree  to  measures  and  solutions  that
 would  help  the  developing  countries.

 Training  Schools  on  Indian  Railways

 *I705.  SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Special  Pay
 is  attached  to  the  Instructors,  Principals
 and  Superintendents  of  the  different  Train-
 ing  Schools  on  the  Indian  Railways;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 whereas  the  said  special  pay  is  counted
 as  emoluments  for  the  purpose  of  fixing
 pension  in  the  case  of  Principals  and
 Superintendents,  it  is  not  done  in  the  case
 of  the  Instructors;  and

 (c)  if  the  reply  to  part  (d)  above  be  in
 the  affirmative,  the  steps  propased  to  be
 taken  to  stop  such  discrimination  and  to
 issue  orders  for  counting  the  special  pay
 as  emoluments  for  the  purpose  of  fixing
 pension  in  the  case  of  Instructors  too  ?

 THB  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes  Sir,
 provided  certain  prescribed  conditions  are
 fulfilled  and  they  are  in  grades  not  higher
 thag  the  Junior  Admiaistrative  gradg,
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 (b)  and  (c).  No  Sir.  No  distinction
 has  been  made  in  the  Rules  as  between
 Principals,  Superintendents  and  Iastructors
 in  counting  the  special  pay  for  purposes  of
 Pension.

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निवस

 #1706.  रघुवोर  सिंह  शास्त्री  :  क्‍या
 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की
 ऋषा  कर  गे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कोयला
 विकास  सिगम  ने  श्रपने  उत्पादन  लक्ष्य  का  50
 प्रतिशत  भाग  भी  प्राप्त  नहीं  किया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  कया  कारण  हैं;
 और

 (ग)  इस  निगम  के  का्यंकरण  को  ब्यव-
 स्थित  करने  और  इसको  वारिज्यिक  ग्राधार
 पर  चलाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का
 विचार  है  ?

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (श्री  प्र०  चं०  सेठी)  :  (क)  राष्ट्रीय
 कोयला  विकास  निगम  के  लिए  तीसरी  पंच-
 वर्षीय  श्रायोजेना  की  कालाब्धि  में  आरम्भ  से
 305  लाख  मेंट्रिक  टन  कोयला  उत्पादन  करने
 का  लक्ष्य  रखा  गया  था।  तथापि,  तीसरी  पंच-
 वर्षीय  भ्रायोजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकम  के

 -चश्चाल  यह:  लक्ष्य  घटाकर  225  लाख  मैट्रिक
 टन  कर  दिया  गया  था  a  परन्तु  देश  में  कोयले
 की  मांग  से  और  कमो  हो  जाने  के  परिणाम
 स्वरूप  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  श्रपने
 उत्पादन  को  मांग  के  अनुरूप  और  अधिक  सीमित
 करने  के  लिए  तात्कालिक  कदम  उठाने  पड़े  ।
 त:  निगम  ने  ‘1965-66  से  केवल  96,5  लाख
 मैट्रिक  टन  कौयला  उत्पादित  किया।  ‘1966-67,
 घोर  ‘1967-68  में  क्रमशः  0.7  (बाद  .में  घटा.
 कर  98.0)  शौर  2.6  लाख  मैट्रिक  टन  के

 लक्ष्यों  की  तुलना  से  लगभग  94.9  शौर  £03.56.
 लाख  मैट्रिक  टन  का  उत्पादन  हुआ ।

 (ख)  कोयले  की  मांग  बहुत  क्रुठित  रही
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 श्र  उत्पादन  मांग  के  श्रव्ुरूप  सीमित  रखा
 गया  ।

 (ग)  राष्ट्रीय  कोबला  चिकास  निगम  के
 कोर्यकरण  को  युक्तिसंगत  बनाने  और  इसके
 निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए,  सरकार  ने  श्री
 जी०  झ्रार०  कामत  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच
 समिति  पहले  ही  स्थापित  कर  रखी  है।  आवश्य-
 करता  अनुसार  झगले  कदम  समिति  की  सिफारिशों
 को  ध्यान  में  रख  कर  उठाये  जायेंगे  ।

 कोटा  डिवोजन  में  स्टेशन  मास्टरों  हारा  काम
 करने  से  इन्कार

 9813.  श्री  भोठा  लाल  मोना  :  क्‍या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे
 के  कोटा  डिवीजन  में  कुछ  स्टेशन  मास्टरों  ने
 8  तथा  9  मां,  968  को  भ्रचानक  बींमारी
 के  बहाने  काम  करने  से  इनकार  कर  दियां  था,
 और  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारश  थे;

 (ख)  इस  घटना  के  परिणामस्वरूप  रेलवे
 को  कितनी  हानि  हुई;

 (ग)  इस  के  फलस्वरूप  कितने  यात्री

 गाड़ियों  तथा  मालगाड़ियों  के  झाने-जाने  में
 विलम्ब  हुआ  था;  झौर

 (घ)  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्‍या  काये-

 वाही  की  है  भ्रयवा  करने  का  विचार  किया
 है?

 रेखवे  मंत्रो  (भो  ब्बे०  मु  पुनाला)  :  (क)  जी

 हां।  पता  चला  है  कि  काम  करने  से  इन्कार
 करने  का  कारण  छोटी  उदई  नामक  एक  छोटे
 स्टेशन  के  स्टेशन  मास्टर  को  निलम्बित  किया
 जाना  था।

 (ख)  कुछ  नहीं

 (a)  l0  सवारी  गाड़ियों  शौर  3  मालन
 गाड़ियों  को  देर  हुई  1

 (घ)  मामले  की  जांच  की  जा  रंहौ है  ।
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 Government  Pablications

 9814.  SHRI P  R.  THAKUR  :  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  RFFAIRS  be
 pleased  to  state  tL

 (a)  whether  there  are  annual  or  perio-
 dical  publications  brought  out  by  the  Cen-
 tral  or  State  Governments  giving  particular
 of  the  various  Societies,  Associations  etc.
 registered  from  year  to  year  under  the
 Societies  Registration  Act,  1860;

 <b)  if  so,  the  nemes  thereof  and  whe-
 ther  they  are  made  available  to  the  Parlia-
 ment  Library;

 (c)  if  not,  the  reasons  for  not  publish-
 ing  such  documents;  and

 (d)  whether  Government  receive  any
 annual  administrative  reports  from  the
 Registrar  of  Societies  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)  to
 (c).  The  subjeet  matter  of  the  Societies
 Registration  Act,  860  falls  exclusively
 within  the  State  List  vide  entry  32  of  List
 Il  in  the  Seventh  Schedule  to  the  Consti-
 tution.  The  Act  does  not  enjoin  issuing
 of  annnal  or  periodical  publications  of  the
 type  referred  to.  The  Central  Government
 had  no  occasion  to  publish  such  publica-
 tions.  Central  Government  has  no  infor-
 mation  as  to  whether  any  report  containing
 only  the  particulars  of  various  societies
 etc.  registered  under  this  Act  is  published
 by  any  State  Government.  However,  it  is
 understood  that  in  the  case  of  some  of  the
 States  the  information  pertaining  to  the
 societies  are  included  in  their  general
 administration  report.

 (d).  No,  Sir.  The  Central  Government
 has  not  received  any  such  reports.

 Mahatab  Committee

 98i5.  SHRI  MURASOLI  MARAN:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleascd  to  state  the  action
 which  has  been  tuken  to  implement  the
 recommendations  of  the  Mahatab  Com-
 mittee  ?

 THE  ‘MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  &  MET-
 ALS  (SHRI  P.  ८.  SETHI)  :  The  principal
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 recommendations  of  the  Mahatab  Commi-
 ttee  aim  at  operational  improvements  to  be
 undertaken  by  the  main  steel  producers
 and  these  have  been  brought  to  their
 notice  for  suitable  necessary  action.
 Continuous  action  is  being  taken  in  such
 areas  as  increase  in  blast  furnace  and  steel
 melting  shop  productivities,  optimum
 utilization  of  the  Rolling  Mills,  substitu-
 tion  of  imports  spare  parts  and  maximum
 production  in  the  plant  workshops,
 increase  in  out-put  and  more  efficient
 working  of  coal  washeries,  utiliza-
 tion  of  fines  to  a  greater  extent,  cutting
 down  of  mining  costs  in  captive
 mints,  control  on  personal  costs,  experi-
 ments  in  the  research  and  control  laborato-
 ties  for  introducing  technical  improvements
 so  as  to  increase  the  yield  and  output  of
 various  products,  development  of  new
 sections  and  diversification  of  products  so
 as  to  meet  changing  market  demands  etc.
 etc.

 Prosecutions  under  Imports  and  Exports
 (Control)  Act,  947

 98I6.  SHRI  BABURAO  PATEL:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  names  of  firms  or  individuals
 Prosecuted  under  Section  5  of  the  Imports
 and  Exports  (Control)  Act,  1947  for  illegal
 trading  and  blackmarketing  in  imported
 8०035  during  the  last  three  years  ending
 the  3lst  December,  967  and  with  what
 results  in  each  case  ;

 (b)  the  value  and  type  of  goods  in-
 volved  in  each  case  ;  and

 (c)  The  names  of  firms  and  _  individuals
 debarred  from  obtaining  import/export
 licences,  customs  clearance  permits  and
 allotment  of  imported  goods  through
 S.T.C  and  M.M.T.C.  for  illegal  trading
 during  the  aforesaid  period  and  the  period
 for  which  each  is  barred  ?-

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and
 (०).  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Pluced  iu  Library.  See  No.
 LT-207/68}.

 (c)  A  statement  showing  the  names
 of  the  firms  and  individuals  debarred
 from  receiving  Import/Export  licences,
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 CCP's  or  allotment  of  imported  goods
 through  State  Trading  Corporation/Mine-
 rals  and  Metals  Trading  Corporation  dur-
 ing  the  years,  ‘1965,  966  and  1967,  is  laid
 on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Librory.  See  No.  LT-208/68).

 Import  of  Wool

 9817.  SHRI  BABURAO  PATEL:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  names  of  Indian  Industries  that
 depend  on  imports  of  wool  and  the  annual
 requirements  in  value  of  each  industry  ;

 (b)  the  quantity  and  value  of  wool
 imported  by  the  State  Trading  Corporation
 annually  during  the  last  3  years—its  pur-
 chase  price  and  sale  recoveries  ;

 (c)  the  names  of  industries  which  were
 supplied  by  the  State  Trading  Corporation
 and  annual  value  of  its  supplies  Industry-
 wise  ;  and

 (d)  the  value  of  wool  and  its  quantity
 supplied  the  Carpet  industry  in  Amritsar
 and  Punjab  annually  during  last  three
 years  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  The
 different  sectors  of  the  Indian  woollen
 industry  which  to  a  large  extent  depend
 upon  imported  wool  are  wool  top  manu-
 facturers,  manufacturers  of  different  varie-
 ties  of  worsted  yarn,  shoddy  spinning
 industry,  hair  belting  and  felt  industries.
 The  estimated  annual  requirements  for  all
 these  sectors  on  three  shift  basis  is  about
 Rs.  24  crores  after  taking  into  account  the
 use  of  synthetic  fibres  for  blending.

 (b)  The  State  Trading  Corporation
 imported  during  the  period  from  September
 966  to  967  a  total  quantity  of  6.26  lakh
 Ibs.  of  raw  wool  valued  at  Rs.  92.93  lakh
 for  the  raw  wool  pool,  under  the  Colombo
 Plan,  from  Australia.  Wool  from  the
 pool  Is  released  to  manufacturer-exporters
 at  ruling  international  prices  at  the  tisie
 of  release  pius  handling  and  clearing  charges
 of  about  5£%.

 (c)  The  State  Trading  Corporation  has
 released  .77  lakh  lbs.  of  wool  valued  at
 Rs.  4.95  lakhs  from  the  raw  wool  pool  to
 manufacturers  of  worsted  fabrics  and
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 hosiery  against  their  replenishment  licences
 under  the  policy  for  registered  exporters.

 (d)  No  actual  user’s  quota  of  imported
 wool  was  allocated  to  the  carpet  industry
 in  Amritsar  and  Punjab.  However,  under
 the  policy  for  registered  exporters  manu-
 facturer-exporters  of  carpets  were  eligible
 upto  25.11.1967,  to  get  and  import  wool  and
 dyes  and  chemicals  against  their  replenish-
 ment  licences.

 Mineral  and  Metals  Trading  Corporation

 98I8.  SHRI  BABURAO  PATEL:  Wii
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  inception  date,  capital  invested
 and  net  earnings  year-wise,  till  the  3lst
 March,  4967  of  the  Minerals  and  Metals
 Trading  Corporation  ;

 (b)  the  number  and  places  of  offices
 of  the  Corporation,  with  total  number  of
 staff,  their  annual  wage  bill  with  other
 annual  establishment  expenses  during  three
 years  ending  the  3ist  March,  967  ;

 (०)  the  di  tion,
 salaries  and  perquisites  of  30  top  officers
 and  the  amounts  each  draw  as  travelling
 allowance  during  3  years  ending  the  3lst
 March,  967  ;

 (9)  the  names  and  designations  of
 officers  sent  abroad  during  last  3  years
 with  names  of  countries  visited  by  them,
 with  details  of  travelling  expenses  and
 foreign  exchange  spent  in  each  case  ;  and

 (९)  the  names  and  designations  of
 Officers  who  were  accompanied  by  their
 wives  or  relatives  on  such  trips  and  reasons
 therefor  7

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  to  (e).
 Information  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House.

 Train  Accident  near  Koratty

 9819.  SHRI  MANGALATHUMADAM:
 SHRI  P.  VISWAMBHARAN  :

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  equiry  has  been  con-
 ducted  into  the  causes  of  the  train  acci-
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 dent  near  Koratty  on  the  Southern  Railway
 tecently  and  if  so,  the  finding  thereof  ;

 (b)  the  total  cost  of  damages  due  to
 that  accident  including  the  damages  to  the
 crops  in  the  neighbourhood  on  account
 of  the  fire  caused  by  the  accident  ;  and

 (c)  whether  compensation  is  proposed
 to  be  paid  to  the  ryots  and  others  in  the
 locality  who  have  lost  their  crop  due  to  the
 fire  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA):  (a)  Yes.
 The  enquiry  committee  have  not  yet  fina-
 lised  their  report.

 (b)  The  cost  of  damage  on  account  of
 this  accident  was  estimated  at  approxi-
 mately  Rs.  1,96,045,  including  Rs.  1,300  for
 damage  to  paddy  crops.

 (c)  Yes,  on  merits  of  each  case  when
 claims  are  received.

 Conversion  of  Railway  Lines  into  Broad
 Gauge

 9820.  SHRI  MURASOLI  MARAN  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  stote  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment
 metre  aad  narrow  gauge  routes  into  broad
 gauge  for  the  sake  of  uniformity  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;
 (c)  the  number  of  lines/route  and

 track  kilometers  to  be  converted  into  broad
 gauge  during  the  next  five  years,  Zone-
 wise  ;  and

 (d)  the  names  of  the  lines  to  be  taken
 for  such  conversion  in  South  Zone  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No  decision  has  been  taken  yet.
 (d)  Does  not  arise.

 Exports  in  Post-Devaluation  Period

 9821.  SHRI  LOBO  PRABHU:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 state  :

 (a)  whether  his  Ministry  attempted  to
 relate  the  figures  of  export  with  the  export
 duties  imposed  since  the  devaluation  of  the
 Tupee  ;
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 (b)  whether  it  is  correct  that  the  im-
 position  of  export  duty  on  Rs.  2  per  kilo
 on  the  6th  June,  968  reduced  the  export of  tea  for  the  followfng  six  months  to
 93,827  thousand  kilos  compared  with  17,705
 thousand  kilos  in  the  same  months  of
 965  ;

 (c)  whether  an  improvement  of  about
 10,000  thousand  kilos  arose  in  the  follow-
 ing  six  months  compared  with  the  same
 months  of  the  previous  year  after  the
 revision  of  the  duty  on  the  I!th  November,
 966  ;

 (d)  whether  a  further  improvement  of
 nearly  35,000  thousand  kilos  arise  from
 further  revision  on  the  25th  May,  967  for
 the  following  six  months  comparatively with  the  previous  year  ;

 (e)  whether  consequent  on  the  Devalua-
 tion  of  sterling  on  the  9th  November, 967  the  export  for  the  following  three
 months  have  fallen  from  66,568  thousand
 kilos  of  the  previous  year  to  48,070  thou-
 sand  kilos  ;  and

 (  steps  Government  propose  to  take
 to  neutralise  the  effect  of  the  £  Devalua-
 tion  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes, Sir.

 (b)  to  (d).  It  would  not  be  correct  to
 attribute  the  fluctuations  in  exports  solely to  the  factors  mentioned  in  each  case.
 Other  factors  also  played  their  part.

 (6)  and  (f).  Fluctuations  in  exports over  short  periods  do  not  always  correctly
 represent  the  actual  trends.  Government would  therefore  like  to  watch  the  position for  some  time  more.

 केलों  का  निर्यात

 9822.  श्री  रा०  स्ब०  विलश्यार्थों:  क्या
 वारिज्य  मन्त्री  28  जुलाई,  967  के  भ्रतारांक्ति
 भ्दन  संस्था  7279  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सरकार  को 1  अप्रैल,  ‘1966  से
 3l  मां,  968  तक  की  भ्रवधि  में  केलों  के
 निर्यात  से  कितनी  हानि  हुई  ;
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 (@)  केलों  के  निर्मात  के  भतिरिक्त  भोर
 किन  कारसों  से  देश  में  केन्नों  के  दाम  बढ़  हैं  ;
 शौर

 (7)  वर्ष  ‘1966-67  %  प्रत्येक  देश  को  केले
 किस-किस  दाम  पर  निर्यात  किये  गये  ?

 वाशिज्य  सम्वालय  में  उप-सन्‍्त्रों  (भो
 मोहम्मद  फी  कुरंशी  :  (क)  सरकार  द्वारा  केलों
 का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  सोवियत  रूस
 तथा  जापान  को  केलों  का  निर्यात  राज्य  व्यापार
 निगम.  द्वारा  किया  गया  था  |  अप्रेल,  966  से
 मार्च,  968  तक  राज्य  व्यापार  निगम  को
 सोवियत  रूस  को  5366  मे०  टन  केलों  का
 निर्यात  4.96  लाख  रुपये  तथा  जापान  को
 065%o  टन  केलों  के  निर्यात  में  2.80  लाख
 रु०  की  कुल  हानि  हुई  जिसमें  मुख्यतः  विकासा-
 त्मक  व्यय  शामिल  है  v

 (ख)  केले  के  मूल्यों  में  बृद्धि  मुख्य  रूप  से
 पिछले  दो  वर्षों  की  स्थिति  के  फलस्वरूप  हुई  t

 (ग)  विभिन्‍न  गन्तव्य  स्थानों  को  जाने  वाले
 माल  से  निर्यात  के  मूल्यों  के  ब्यौरे  देता  निगम
 के  व्यावसाबिक  हित  में  नहीं  है  ।

 Development  of  Smal!  Scale  and  Cottage
 Industries  in  Tamil  Nadu

 9823.  SHRI  KIRUTTINAN  :  शा
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  are  any  scheme  for
 the  development  of  Smal!  Scale  and  Cottage
 Industries  in  Tamil  Nadu  during  1968-69.  ;

 (b)  if  so,  the  amount  proposed  to  be
 spent  thereon  ;  and

 (c)  the  nature  of  the  schemes  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  Rs.  277.04  lakhs.
 (c)  A  Statement  is  laid  on  the  Table  of

 the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT  —208/68  -]
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 Licences  for  Weaving  Mill  in  Tamilnad

 9824.  SHRI  KIRUTTINAN  :  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  textile  mills  from  Tamilnad
 have  approached  Central  Government  to
 issue  licences  for  weaving  mills  ;

 (b)  if  so,  the  total  number  of  applica-
 tions  received  and  the  number  of  licences
 issued  so  far  ;

 (c)  whether  any  application  was  reject-
 ed  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  and  (०).
 Presumably  the  Hon’ble  Member  desires  to
 kpow  the  number  of  spinning  mills  which
 applied  for  licences  for  installation  of
 looms.  Twenty  four  applications  were
 received  from  such  mills  during  the  Third
 Plan  period  and  all  were  granted  licences.

 (c)  No,  Sir.
 (d)  Does  not  arise.

 Train  from  Delhi  to  Roktak

 9825.  SHRI  HARDYAL  DEVGUN  ;
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  no
 traja  from  Delhi  to  Rohtak  in  between
 .0  a.m.  and  4.40  p.m.  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 people  of  the  in  between  stations  have  been
 representing  for  the  last  several  years  to
 introduce  a  train  from  Delhi  to  Rohtak
 between  the  aforesaid  period  ;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  thereon  and
 when  the  said  train  will  be  introduced  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ९.  M.  POONACHA):  (a)  Yes,
 except  on  Saturdays.

 (b)  Yes.
 (c)  The  matter  is  under  consideration,

 in  the  context  of  recent  completién  of
 doubling  of  Delhi  Kishanganj-Shakurbasti
 section.
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 Sephisticated  Safety  Devices  ia  Railways

 9826.  SHRI  MURASOLI  MARAN  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  sophisticated  safety  devices
 such  as  to  obviate  the  element  of  human
 failure  are  in  use  in  our  Railways  ;

 (0)  if'so,  the  details  thereof  and  the
 places  where  they  are  installed  ;  and

 (c)  whether  any  such  safety  device  was
 in  operation  at  Yalvigi  Railway  station  on
 the  26th  March,  968  when  the  Bangalore:
 bound  Deccan  Express  from  Poona  collided
 with  Birur-Hubli  Passenger  train  which  was
 standing  on  the  main  line  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Yes.
 The  sophisticated  devices  reduce  the  ele-
 ment  of  human  failure,  but  do  not  obviate
 it  entirely.

 (b)  The  various  devices  are:  higher
 standards  of  signalling  and  interlocking,
 block  instruments,  track-circuiting,  route
 relay  interlocking  and  centralised  traffic
 control.  The  higher  standards  of  inter-
 locking  and  block  instruments  are  provided
 on  all  the  busy  main  lines  carrying  heavy
 traffic.  In  addition,  block  instruments  are
 provided  on  important  branch  lines  also.
 Track  circuiting  of  main  run  through  lines
 at  wayside  stations  is  being  provided  on
 programmed  basis  on  all  trunk  routes,
 Route  Relay  Interlocking  is  provided  st
 important  busy  station  yards,  particularly
 in  suburban  sections  and  centralised  traffic
 control  on  Gorakhpur-Chupra  Section  of
 the  North  Eastern  Railway.

 (c)  Of  the  above,  devices,  Standard  I
 Signalling  and  Interlocking  and  Block
 Instruments  had  been  provided  at  Yalvigi
 Railway  Station.

 Ticketless  Travel  Between  Naupada
 Parlakimidi  and  Parjakimidi

 Gunupur  Station

 9827.  SHRI  V.  NARASIMHA  RAO:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  no  Ticket
 Collector  is  regularly  on  duty  at  Parlaki-
 midi  and  Gunupur  stations  of  the  South
 astern  Railway  ;
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 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  pas-
 sengers  travel  usually  without  tickets  bet-
 ween  Naupada  to  Parlakimidi  and  Parlaki-
 midi  to  Gunupur  :

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  some
 of  the  passengers  travelling  from  Naupada,
 buy  tickets  at  Ganguvada  ;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 first  class  bogie  is  occupied  by  the  Railway

 ployees  from  Naupada  to  Gi  with-
 out  tickets  or  passes  ;

 (e)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  thereon  ;  and

 11  the  number  of  tickets  issued  daily
 to  outgoing  passengers  of  each  station  bet-
 ween  Naupada  to  Gunupur  in  a  month  ?

 THE  MINISTER  .OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.
 Due  to  the  limited  volume  of  passenger
 traffic,  Station  staff  such  as  Assistant
 Station  Masters  and  Commercial  Clerks
 have  beén  authorised  to  collect  tickets.

 (७)  to  (d).  No.
 (6)  Does  not  arise.
 (f)  Daily  average  sale  of  tickets  during

 April  967  to  March,  968  is  as  folfows  :
 Naupada  18

 2.  Tekkali  26
 3.  Ganguvada  70
 4.  Patapatnam  M4
 5  Parlakimidi  270
 6.  Hadobhangi  07
 7.  Kasinagar  07
 8.  Bansadhara  Ml
 9.  Palasingi  65

 10.  Gunupur  3

 Transfer  of  B.T.M.  and  Class  IV  Workers
 in  Howrah,  Khurda  Road  and  Waltair

 Divisions

 9828.  SHRI  ५.  NARASIMHA  RAO  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  applications  for  the
 transfer  of  B.T.M.  and  IV  Class  workers
 pending  at  present  in  Howrah,  Khurda
 Road  and  Waltair  Divisions  on  S.E.  Rail-
 way  in  1967-68.  ;

 (b)  the  number  of  employees  working
 as  temporary  watermen  and  the  dyration  of
 service  put  in  by  them  ;  ang
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 (c)  whether  there  is  any  proposal  to
 Promote  such  employees  to  regular  yacant
 posts  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.M.  POONACHA):  (a)  to  (०).
 Information  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Export  of  Shoes

 9829.  SHRI  च्,  NARASIMHA  RAO:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be  plea-
 sed  to  state  :

 (a)  the  countries  with  which  Govern-
 ment  have  concluded  agreements  for  expor-
 ting  shoes  ;  and

 (b)  the  estimated  foreign  exchang
 earned  during  the  years  ‘1966-67  and
 ‘1967-68  from  such  exports  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OP  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  S.T.C.
 are  having  contracts  for  export  of  footwear
 to  U.S.S.R.,  Poland  and  U.S.A.  under
 execution.

 (b)  The  yaiue  of  S.T.C’s  exports  for
 1966-67,  was  Rs.  5.48  crores  and  estimates
 of  exports  for  1967-68.  are  Rs.  5.08  crores.

 Requirement  of  Graph  ite

 9830.  SHRI  द  NARASIMHA  RAO  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  requirement  of  graphite
 at  present  in  the  country  and  the  quantity
 of  geaphite  for  which  indents  have  been
 placed  with  foreign  countries  ;

 (b)  the  quantity  of  graphite  imported
 during  the  years  966  to  967  ;  and

 (c)  the  steps  taken  to  stop  the  import
 of  graphite  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  &  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  F.A.  AHMED):  (a)  The  total  re-
 quirement  of  graphite  for  the  graphite

 electrodes,  Jubri-
 cants  and  asbestos  packings  industries  is
 estimated  at  2,500  tonnes  per  annum.  The
 quantity  of  graphite  for  which  indents  have
 been  placed  with  foreign  countries,  is  not
 known.  However,  the  total  allocation  ef
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 foreign  exchange  for  the  import  of  all  raw
 materials,  including  graphite  for  the  above
 fadustries  was  Rs.  6.30  Jakhs  during  the
 year  1967-68,

 (b)  The  quantity  of  graphite  imported
 during  the  years  966  to  967  is  as  under  in

 Year  Quantity
 1966-67  ,8I3  Tonnes
 1967-68  (up  to  Jan’68)  2,2I9
 (c)  The  Indian  graphite  is  of  low

 quality  having  average  graphite  carbon
 content  of  35-40%  against  a  purity  of  90%
 required  by  the  industry.  The  National
 Metallurgical  Laboratory,  Jamshedpur,  are
 at  present  engaged  in  the  task  of  develop-
 ing  a  suitable  process  for  upgrading  Indian
 graphite.  .

 सवाई  माधोपुर  में  पाये  गये  खनिय  बाथ

 9831.  श्री  मोठा  लाल  सोचा:  क्‍या
 इस्पात,  खान  तथा  घावु  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में
 सवाई  माघोपुर  तथा  जयपुर  के  भनेक  पहाड़ी
 क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍्त  प्रकार  के  खनिज  पदार्थों  के
 ब्रढ़े  भंडार  पाये  गये  हैं  ;

 (@)  यदि  हां,  तो  कहाँ  कहां  फर  शौर  कौन-
 कौन  से  ख़निमञ्ञ  पदार्थ  पाये  गये  हैं  और  उनकी
 अनुमानित  मात्रा  कितनी  है  ;  और

 (ग)  उन  खनिज  पदार्थों  का  खनन  करने
 के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  योजनायें  बनाई  है  ?

 इस्पात  खान  तथा  थातु  भन्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  थी  wo  चचं०  सेठी) :  (क)से  (ग).
 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Ministerial  Staff

 9832.  SHRI  M.S.  MURTI:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  number  of  Ministerial
 Staff  (Clerks,  Typists,  Stenographers  and
 others)  category-wise  both  in  the  executive
 as.well  as  in  Accounts  Branches,  Division-
 wise  and  Zong-wise,  on  the  Railways  and
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 at  the  Headquarters  Offices  as  on  the  Ist
 April,  959  and  ist  April,  968  ;

 (b)  the  number  of  sanctioned  posts
 lying  vacant  during  this  period  ;

 (ec)  the  number  of  posts  surrendered
 during  this  period  ;  and

 (d)  the  number  of  posts  filled  up  dur-
 ing  the  above  period  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 C.M.  POONACHA):  (a)  to  (d).  The
 information  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 खादी  प्राम  उद्योग  मवन,  नई  दिल्‍ली
 को  कमंचारी  कल्याण  निधि

 9833.  श्री  ह.  सुन्दरलाल  :  कया  वारिएज्य
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  खादी  ग्रामोद्योग  भवन;  नई  दिल्ली
 द्वारा  कमंचारी  कल्याण  निधि  में  प्रति  वर्ष
 कितनी  राशि  जमा  की  जाती  है  ;

 (ख)  कमंचारियों  के  हिताथें  इस  राशि  का
 किस-किस  मद  पर  व्यय  किया  गया  ;
 (a)  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्‍या  कारण
 हैं;

 (घ)  कमंचारियों  के  लाभ  के  लिये  इसका
 समुचित  लाभ  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया

 कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  शौर

 (ड)  क्‍या  कमंचारियों  की  आवास  की
 समस्यां  को  हल  करने  के  लिए  राशि  का  लाभ
 उठाने  की  कोई  योजना  है  ?

 वाशिज्य  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  (भ्री
 मोहम्मद  शफो  कुरंशी)  :  (क)  से  (ड)  :  जान-

 'कारी  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर
 रख  दी  जायेगी  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  मवन  में  मिलावटो  शहद  को
 बिक्री

 9834.  श्री  का०  मुन्दरलाल  :  क्या  वारिज्य
 मन्त्री  2  अप्रेल,  968  के  अतारांकित  प्रइन
 संख्या  602  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कपा  करंगे  कि  ।

 (क)  नई  दिल्‍ली  स्थित  खादी  मामोन्ोत
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 भवन  में  मिलावटी  शहद  के  क्रय  तघा  विक्रय  के
 लिये  जिम्मेदार  अ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागीय
 जांच  करने  के  बारे  में  कब  तक  निणंय  किये
 जाने  की  सम्भावना  है  ;

 (ख)  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ;  भ्रौर

 (ग)  कया  शीघ्र  जांच  कराने  के  उद्देश्य  से
 खादी  ग्रामोद्योग  भवन  नई  दिल्ली  के  प्रबन्धक
 की  किसी  अन्य  स्थान  में  तबदीली  करने  का
 सरकार  का  विचार  है  ?

 वारिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्रो  थो
 मोहम्मद  शफो  कुरसी)  :  (क)  से  (ग)  सम्पूर्ण
 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  |

 नई  दिल्‍ली.  स्थित  खादी  ग्रामोथौग  भवन  में
 अंशदायोी  भविष्य  निधि  को  सुविधाएं

 9835.  श्री  भा  ०  सुन्दरलाल  कया  वाश्िज्य
 मन्त्री  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  में  अ्न्शदायी  भविष्य
 निधि  की  सुविधाशों  के  बारे  में  2  माचं,
 ‘I968  के  अतारांतिक  प्रश्न  संख्या  3623  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि

 (क)  क्‍या  खादी  ग्रामोद्योग  भवन,  नई
 दिल्ली  के  कमंचारियों  ने  भविष्य  निधि  आयोग.
 से  958  से  अ्न्शदायी  भविष्य  निधि  की  सुवि-
 धाएं  दी  जाने  की  मांग  की  है  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वारिज्य  सन्त्रालय  में  उपसन्त्री  (क्री
 मोहम्मद  शफो  कुरेशी)  :  (क)  जी  हां  ;  खादी
 ग्रामोद्योग  भवन  में  कमंचारियों  गे,  खादी  तधा
 ग्रामोद्योग  भायोग  (अन्तदायी  भविष्य  निधि)
 संशोधन  विनियम,  964  के  उपबन्धों  के  भनु-
 सार,  अ्रप्रैल;  957  से  अंशदायी  भविष्य
 निधि  की  सुविधाएं  मांगी  हैं

 (स्र)  मामला  सरकार  के  विचाराधीन
 -हैं।
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 erat  artery  मवन  के  कमंचारियों  को
 बोनस

 9836.  श्री  का०  सुन्दरलाल  क्या  वाशिज्य
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  बतमान  बोनस  अधिनियम  खादी
 ग्रामोद्योग  भवन;  दई  दिल्‍ली  पर  लागू  होता  है  ;

 (ख)  यदि  हां  तो  क्या  बोनस  अधिनियम
 के  भ्रन्तगंत  उक्त  ग्रामोद्योग  भवन  के  कर्मचारियों
 को  बोनस  दिया  जाता  है  ;

 ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 और  इसके  लिये  कौन  व्यक्ति  उत्तरदायी  हैं  ;
 और

 (घ)  इन  कमंचारियों  की  उस  तारीख  से,
 जबसे  बोनस  पाने  के  अधिकारी  हुए  हैं,  बोनस
 दिलाने  लिए  सरकार  अथवा  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग  श्रायोग  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 वारिएज्य  मन्त्रालय  में  उपसन्त्री  (श्री
 मोहम्मद  शफी  कुरेशी)  ;  (क)  से  (घ)  सम्पूर्ण
 मामला  सरकार  के  विचाराघीन  हैं

 Import  Licences

 9837.  SHRI  JUGAL  MONDAL  :  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  value  of  import  licences,
 export  entitlement  and  total  amount  of
 export  assistances  given  to  the  following
 companies  (i)  Orient  Paper  Mills  Ltd.,  (ii)
 Eastern  Services  and  Marketing  Co.  Ltd.,
 (iii)  Bharat  Barrel  and  Drum,  manufactur-
 ing  campany  (P)  Ltd.,  (iv)  Golden  Tobacco
 Co.  of  India  Ltd.,  (v)  Bengal  Coal  Co.
 Ltd.,  (vi)  Metal  Distributors  Ltd.,  Calcutta,
 (vii)  Modi  Steel  Ltd,  Modi  Nagar,  (viii)
 Modi  Industries  Ltd.,  Modi  Nagar  and  (ix)
 Aluminium  Industries  Ltd.,  Kerala  during
 the  five  years  ;

 (b)  the  purpose  of  issuing  these  licen-
 ces  export  entitlemeut  and  giving  assistances
 to  them  ;

 (c)  whether  Government  have  varified
 that  they  have  not  been  misused  :

 (d)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
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 (e)  the  action  taken  against  the  com-
 Panies  for  breach  of  regulations,  if  any  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  in  the  weekly  Bulletin  of  Industrial
 Licences,  Import  Licences  and  Export
 Licences,  a  copy  of  which  is  available  in
 the  Parliament  Library.  The  information
 Tegarding  export  assistance  is  not  maintain-
 ed  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  licences
 under  Replenishment  and  _  Assistance
 Scheme  was  to  enable  the  exporters  to  sell
 their  products  in  the  foreign  markets  at
 competitive  rates  to  boost  up  India’s
 exports.

 (c)  No  such  case  has  come  to  the
 notice  of  the  Government.

 (d)  and  (८)  :  Do  not  arise.

 Issue  of  Import  Licences

 9838.  SHRI  VIDYA  DHAR  BAJPAI  :
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state  :

 (a)  the  total  value  of  the  import  lice-
 nees,  export  assistance,  amount  of  export
 entitlement  given  to  the  following  com-
 panies  during  the  last  seven  years  (i)
 Ahmedabad  Manufacturing  and  Calico
 Printing  Co.,  (ii)  Thackersey  and  Moolji
 and  company,  (iii)  Crompton  and  Parkinson
 works  (P)  Ltd.,  (iv)  Shaw  wallace  and  com-
 pany,  (v)  Utkal  Machinery  Co.  Ltd.,  Rour-
 kela  (vi)  International  Combustion  Com-
 pany  (I)  Ltd.,  Calcutta,  (vii)  Hindustan
 Construction  Company  Ltd.,  Bombay,  (viii)
 Jay  Engineering  Works,  Calcutta,  (ix)  Sou-
 thern  Roadways  Ltd.,  Madras  (x)  Sirsilk
 Ltd.,  Andhra  Pradesh  ;

 (b)  the  purpose  of  issuing  these  lice-
 neces,  export  entitlement  and  giving  assis-
 tance  to  them  ;

 (c)  whether  Government  have  verified
 that  they  have  not  been  misused  ;  and

 (d)  the  action  taken  against  the  firms
 for  breach  of  regulations  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  in  the  Weekly  Bulletin  of
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 Industrial  Licences,  Import  Licences  and
 Export  Licences,  a  copy  of  which  is
 available  in  the  Parliament  Library.  The
 information  regarding  export  assistance
 is  not  maintained  firmwise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  licences
 under  Replenishment  820  Assistance  Scheme
 was  to  enable  the  exporters  to  sell  their
 products  in  foreign  markets  at  competitive
 rates  to  boost  up  India’s  exports.

 (c)  No  such  case  has  come  to  the
 notice  of  the  Government.

 (d)  Does  not  arise.

 Import  Licences

 9839.  SHRI  KASHI  NATH  PAN-
 DEY:  Will  the  Minister  of  COMMERCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  tota!  value  of  the  import  lice-
 neces,  export  entitlement  and  total  amount
 of  export  assistance  given  to  (i)  Jay  Engi-
 peering  Works  Ltd.,  (ti)  Britania  Biscuits
 Ltd.,  (iii)  Larsen  and  Toybro  Etd.,  Bombay
 (iv)  Bombay  Gas  Company  (v)  Union  Car-
 bide  Ltd.,  (vi)  Phillips  India  Ltd.,  (vii)
 Johnson  and  Johnson  India  Ltd.,  (vii)  Mar-
 tin  and  Harris  Ltd.,  Calcutta  during  the
 last  six  years  ;

 (b)  the  purpose  of  issuing  these  lice-
 nces  export  entitlement  and  giving  assis-
 tance  to  them  ;

 (०)  whether  Government  have  verified
 that  have  not  been  misused  ;

 (d)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
 (e)  the  action  taken  against  the  com-

 panies  for  breach  or  regulations  if  any  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  in  the  weekly  Bulletin  of  Indus-
 trial  Licences,  Import  Licences  and  Export
 Licences,  a  copy  of  which  is  available  in
 the  Parliament  Library.  The  information
 regarding  export  assistance  is  not  maintain-
 ed  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  import
 licences  wader  the  replenishment  scheme  is
 to  enable  the  industries  to  import  raw
 material,  components  etc.  not  available
 locally  ;  cash  assistance  is  given  in  order
 to  enable  the  exporters  to  sell  their  pro-
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 ducts  in  foreign  markets  at  competitive
 rates.

 (c)  No  such  case  has  come
 notice  of  the  Government.

 (d)  and  (e).

 to  the

 Do  not  arise.

 Sarvey  of  Khamgaon—Jaina  Rail  Lik

 9840.  SHRI  A.S.  KASTURE:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  survey
 for  Khamgaon-Jaina  link  railway  was  under-
 taken  sometime  back  ;  and

 (b)  if  so,  when  the  actual  work  of
 construction  of  this  link  railway  is  likely
 to  be  taken  in  hand  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Engi-
 Deering  and  Traffic  surveys  for  a  B.  G.  line
 for  Khamgaon  to  Chikli  were  undertaken
 fin  9i2-3  and  ‘1933-34  respectively.  The
 extension  of  the  line  beyond  Chikli  to
 Jalna  has  not  been  investigated.

 (b)  In  the  present  difficult  ways  and
 means  position,  it  is  not  possible  to  con-
 sider  construction  of  this  line.  The  pro-
 posals  were  found  to  be  unremunerative.

 देहरादून  एक्सप्र स
 984l.  श्री  सीठांलाल  मीना  :  क्‍या  रैंलवे

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पदिचमी  रेलवे
 की  देहरादून  एक्सप्रैस  के  प्रथम  श्  थी  के  डिब्बों
 में  कन्डक्टर  नहीं  होते  जबकि  इस  डिब्बे  में
 काफी  सीटें  होती  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  सच  है  कि
 अन्य  गाड़ियों  में  पहले  दर्जे  की  कम  सीटें  होते
 हुए  भी  कन्‍्डक्टर  होता  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  उक्त  गाड़ी  के  पहलें  दर्जे
 में  कब  तक  कन्‍्डक्टर  की  व्यवस्था  कर  दी
 जायेगी;  शौर

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  उसके  कया  कारण
 हैं?
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 रेलवे  मन्त्री  श्ली  Bo  go  बुनाचा)  :

 (=)  जी  हां,  लेकिन  गाड़ियों  के  गाडे  झौर

 पहले  दर्ज  के  गलियारेदार  सबारी  डिब्बों  में

 नियुक्त  परिचर  यात्रियों  की  जरूरतों  और

 सुविधाश्रों  का  ध्यान  रखते  हैं

 (a)  केवल  कुछ  महत्वपूर्ण  डाक  और
 एक्सप्रेस  गाड़ियों  में,  जहां  श्राववयक  समभा
 गया,  कन्डक्टरों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 (ग)  भौर  (घ).  इन  गाड़ियों  पर  कंडक्टरों
 की  व्यवस्था  प्रावश्यक  नहीं  समझी  गयी  है,
 क्योंकि  इन  गाड़ियों  के  गार्ड,  तीसरे  दर्ज  के
 हायनयानों  के  चल  टिकट  परीक्षक  शौर  पहले
 दर्ज  के  गलियारेदार  सवारी  डिब्बों  में  नियुक्त
 परिचर  इन  गाड़ियों  द्वारा  यात्रा  करने  वाले
 यात्रियों  को  जरूरतों  शौर  सुविधाओं  का  ध्यान
 रख  सकते  हैं

 Supply  of  Railway  Wagons  to  0.55  ६.

 2365

 9842.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH  :

 SHRI  RAM  AVTAR
 SHARMA  :

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  protocol  has  recently
 been  signed  between  the  Governments  of
 India  and  the  U.S.  5.  R.  with  regard  to
 the  sale  of  Railway  Wagons  and  other
 components  by  the  Indian  manufactures  to
 the  U.S.  $.  १.  ;

 (b)  whether  the  quantity  of  wagons
 mentioned  in  the  protocol  falls  considera-
 bly  short  of  the  original  estimate  of  10,000
 wagons  per  year  in  terms  of  four  whealers
 indicated  by  the  U.S.  S.  R.;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (d)  whether  Government  propose  to

 place  a  copy  of  the  protocol  on  the  Table
 of  the  House  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  A  Pro-
 tocol  has  been  signed  on  ‘133.68  between
 the  State  Trading  Corporation  of  India
 Ltd.,  and  V/O  Machinoimport,  a  Purchas-
 ing  Organisation  of  U.  S.  S.  R.,  for  expert
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 according  to  an  agrced  schedule,  of  Rail-
 way  Wagons  of  specifications  supplied  by
 the  Railway  authorities  of  U.  S.  S.  R.

 (b)  The  supply  of  wagons,  as  agreed  to
 in  the  Protocol  is  expected  to  follow  the
 following  schedule  :—

 Year  Quantity

 By  3lst  March,  10-12  Proto-
 969  types.

 1969-70  2000
 1970-71  4000
 ‘1971-72  8000
 1972-73  0000
 ‘1973-74,  0000
 1974-75,  0000
 ‘1975-76,  0000

 (c)  Does  not  arise,  because  no  estimate
 other  than  what  is  reflected  in  the  afore-
 said  schedule  has  so  far  been  worked  out.

 (d)  The  Protocol  has  been  signed  bet-
 ween  Trading  Organisations  of  the  two
 countries  and  not  at  the  Government  level.
 It  cannot,  therefore,  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  without  the  specific  permis-
 sion  of  the  participants  to  the  Protocal.
 The  State  Trading  Corporation  has.  how-
 ever,  published  material  information  con-
 tained  in  the  Protocol  by  issue  of  a  Press
 Note  on  ‘13.3.68.  A  copy  of  this  Press
 Note  is  given  as  an  annexe  and  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-209/68}.

 Small  Scale  Industries  in  Kerala

 9843.  SHRI  P.  rom  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (ay  whether  Kerala  Governaent  have
 submitted,  for  approval  of  the  Central
 Government  any  scheme  for  the  develop-
 ment  of  small  scale  industries  during
 ‘1968-69  ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ;
 (c)  whether  it  has  been  approved  by

 Government  and  if  so,  with  what  modi-
 fications  ;  and

 (d)  the  present  employment  potential
 of  email  scale  industries  in  the  State  and
 what  additional  job  opportunities  will  be
 created  during  ‘1968-69.  ?
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 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  {a)  Yes,
 Sir.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-20/68).

 (c)  The  Government  of  Kerala  asked
 for  a  provision  of  Rs.  75.00  lakhs  for
 Small  Scale  Industries  for  the  year  ‘1968-69
 and  the  same  provision  was  agreed  to  by
 the  working  Group  on  Village  and  Small
 Industries  as  well  as  the  Planning  Com-
 mission.  However,  the  actual  outlay  bud-
 getted  by  the  State  Government  for  the
 development  of  these  industries  is  not
 known.

 (d)  The  information  is  being  collected
 from  the  State  Government  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House.

 Meeting  of  Trade  and  Development
 Board  in  Geneva

 9844.  SHRI  ए.  Cc  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Indian  delegation  to
 the  last  Trade  and  Development  Board’s
 meeting  in  Geneva  held  on  the  2nd  and
 3rd  May,  960  pressed  a  resolution  for  set-
 ting  up  a  Special  Committee  on  Prefere-
 nees  ;  and

 (b)  if  so,  what  was  the  response  of  the
 meeting  to  this  proposal  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and  (b).
 The  meeting  of  the  Trade  and  Develop-
 ment  Board  was  scheduled  to  take  place
 only  onthe  6th  and  7th  of  May,  1968.
 The  decision  to  establish  a  Special  Com-
 mittee  on  Pref  ,  asa  bsidiary
 organ  of  the  Trade  and  Development
 Board,  has  been  taken  already  at  the  second
 United  Nations  Conference  on  Trade  and
 Development  held  in  New  Delhi  during
 February/March  1968.  The  question  of
 its  composition  and  its  terms  of  reference
 is,  however,  expected  to  be  considered  by
 the  Board  at  its  current  session.
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 High  Pressure  Boiler  Plant,  Tiruyerumbur

 9845.  SHRI  P.C.  ADICHAN  :  Will
 the  Minister  of  INDISTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  so  far  made  in  the
 erection  of  the  High  Pressure  Boiler  Plant,
 Tiruverumbur  (Tiruchirapalli)  with  Czech
 assistance;

 (b)  the  expenditure  so  far  incurred  on
 it  and  the  Czech  assistance  which  has
 already  been  received  for  this  project;

 (c)  when  it  is  likely  to  be  completed;
 and

 (d)  whether  the  manufacture  of  boilers
 has  already  been  taken  up  at  the  partly
 erected  plant  and  if  so,  the  extent  and
 details  of  the  production  thereof  so  far  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  (a)  All
 construction  activities  in  regard  to  the
 factory  are  complete.

 (b)  The  expenditure  incurred  on  the
 project  upto  the  3lst  December,  ‘1967  was
 about  Rs.  23  crores.  Czech  assistance  has
 been  in  the  shape  of  supply  of  machinery
 and  equipment,  components  and  technical
 cooperation  and  deputation  of  Czech  expe-
 tts  for  assistance  in  the  erection  of  the
 plant  and  training  of  India  engineers  in
 Czechoslovakia.

 (c)  The  project  is  already  complete.
 (d)  The  factory  is  now  engaged  in  the

 erection  of  two  boilers  of  60  MW_  capacity
 for  Ennore  Thermal  Power  Station  of
 Madras  State.  86%  of  the  supplies  have
 been  completed.

 Export  of  Cashewnuts

 9846.  SHRI  P.C.  ADICHAN  :  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  exports  of  Cashewnuts  to  each
 country  or  set  of  countries  having  common
 market  systems  during  the  year  ‘1967-68
 and  in  the  first  quarter  of  1968-69;

 (b)  the  total  exports  of  cashewnuts
 expected  to  be  made  during  the  year
 1968-69;

 (c)  the  names  of  countries  importing cashewnuts;  and
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 (d)  the  steps  proposed  to  be  taken  to
 increase  cashew  exports  during  the  current
 year?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  and  (०).
 A  statement  on  exports  during  the  period
 April  67—January  68  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-I24/68]

 (b)  The  total  exports  expected  to  be
 made  during  ‘1968-69  are  estimated  to  be
 52.000  tonnes.

 (d)  The  following  measures  are  being
 taken  to  increase  our  exports

 (i)  Centrally  sponsored  schemes  have
 been  introduced  for  increasing
 the  production  of  raw  cashewnuts.
 Special  attention  is  being  paid  to
 improve  the  methods  of  collection
 of  raw  nuts  from  the  cashew
 growing  areas.
 the  import  of  raw  cashewnuts  has
 placed  under  Open  General  Lice-
 nce  and  in  order  to  provide  suita-
 ble  material  for  packing,  imports.
 of  tinplates  etc.,  are  allowed  to

 (il)

 (iii)

 the  extent  of  5%  of  the  F.  0.  B.
 realisation  of  exports  of  cashew
 kernals.
 A  market  survey  on  Cashew  nut
 shell  liquid  in  Japan  and  U.  S.  A.
 is  proposed  to  be  undertaken  by
 the  cashew  council  during  ‘1968-69,

 (iv)

 Rubber  Plantations  in  Kerala

 9847.  SHRI  ए.  rom  ADICHAN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state  =

 (a)  the  acreage  of  land  under  rubber
 plantations  in  Kerala;

 (b)  the  details  of  the  scheme,  if  any
 submitted  by  the  Kerala  Government  for
 the  development  of  Rubber  Plantation  in
 that  State  during  the  year  ‘1968-69  ;

 (c)  whether  the  scheme  has  been  appro-
 ved  and  if  so,  with  what  modifications;  and

 (d)  the  extent  of  present  employment
 potential  of  this  industry  in  that  State
 and  what  additional  employment  opportun-
 ities  dre  likely  to  be  created  under  the
 1968-69  scheme?

 vee

 VAISAKHA  47,  890  (SAKA)  Written  Answers  230°

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  398,023
 acres  at  the  end  of  ‘1966-67.

 (b)  and  (c).  The  Government  of  India
 have  received  no  proposal  from  the
 Government  of  Kerala  for  the  development
 of  rubber  plantation  in  1968-69,  apart  from
 a  request  for  loan  assistance  towards  the
 Maintenance  of  the  immature  rubber  trees
 already  planted  by  the  Kerala  Rubber
 Plantation  Corporation  Ltd.  For  the  latter
 Purpose,  it  has  been  decided  to  render  loan
 assistance  to  the  extent  of  Rs.50  lakhs  in
 ‘1968-69,

 (d)  Information  about  the  extent  of
 Present  employment  potential  of  the
 rubber  plantation  Industry  in  kerala  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 सियालदह  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रियों  झौर  पुलिस
 के  बीच  मुठभेड़

 9848.  श्री  निहाल  सिह :  क्‍यों.  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सियालदह  स्टेशन
 पर  पुलिस  और  ग्रात्रियों  के  बीच  हुई  एक  मुठ-
 भेड़  में  दस  व्यक्ति  घायल  हो  गये  थे  श्रौर  इस
 संबंध  में  बीस  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया
 गया  था  जैसा  कि  26  फरवरी,  968  के
 “हिन्दुस्तान”  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  थे;
 और

 (ग)  इसके  परिणामस्वरूप  रेलवे  सम्पत्ति
 को  कितनी  क्षति  पहुँची  है  ?

 रेलय  मन्त्री  श्री  चे०  qo  पुनाचा) :
 (क)  और  (ख).  जी  नहीं  |  सही  स्थिति  यह  है
 कि  24-2-68  को  बिना  टिकट  यात्रा  के  विरुद्ध
 बड़े  पैमाने  पर  की  गयी  जांच  के  दौरान  सिया-
 लद॒ह  के  टिकट  जांच  कमंचारियों  ने  रेलवे

 पुलिस  की  सहायता  से  सियालदह  में  बी--8
 डाउन  गाड़ी  पर  छापा  मारा  था  -  रेलवे  पुलिस
 ते  जनाने  डिब्बे  में  यात्रा  करने  के  कारण  कुछ
 यात्रियों  को  गिरफ्तार  किया  था  बाद  में  यह
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 मालूम  हुमा  कि  जिस  धात्रियों  को  सिवालदह
 स्थित  रेलवे  पुलिस  के  थाने  में  ले  जाया  गया
 था,  उनमें  से  एक  विद्यार्थी  था।  उसके  बाद
 लगभग  200  झादमियों  की  भीड़  ने,  जिसमें
 अधिकतर  विद्यार्थी  थे,  रेलवे  पुलिस  थाने  को
 घेर  लिया  और  गिरफ्तार  विद्यार्थी  को  बिना
 शर्त  रिहा  करने  की  मांग  की  |  ऐसा  न  करने
 पर  वे  हिसा  पर  उतर  झाये  ।  भीड़  को  हटाने
 के  लिए  पुलिस  को  लाठी  चलानी  पड़ी।  5
 व्यक्ति,  जिनमें  3  रेलवे  पुलिस  के  कमंचारी
 थे,  घायल  हो  गये  ।  घायलों  को  डाक्टरी  सहा-
 यता  दी  गयी,  20  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये
 और  उन्हें  ज़मानत  पर  छोड़  दिया  गया।

 (ग)  रेल  सम्पत्ति  को  कुछ  नुकसान  नहीं
 हुभा  ।

 Customs  free  Gifts  of  Agricultural  implements

 9849.  SHRI  HIMATSINGKA  :  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  recently
 allowed  custom  free  gifts  of  agricultural
 implements  including  tractors  to  peasants
 in  the  country  from  their  relations  abroad;

 (b)  if  so,  how  many  applications  for
 grant  of  such  sanctions  have  been  received
 so  far  for  import  of  gift  tractors  and  other
 agricultural  implements  in  each  of  the
 States;

 (c)  how  many  tractors  and  power
 tillers  are  proposed  to  be  allowed  to  be
 imported  duty  free  under  this  scheme;  and

 (d)  the  steps  which  are  being  taken  by
 Government  to  prevent  misuse  of  this
 scheme  for  importing  tractors  and  agricult-
 ural  implements  duty  free  through  unscrup-
 ulous  persons?

 THE  DEPUTY-MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  No,  Sir,

 (b)  to  (d).  The  matter  is  stH!  under
 consideration.
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 Foreigy  exchange  Earnings  from  UNCTAD-II

 9850.  SHRI  SRADHAKAR’  SUPA-
 KAR  :  Will  the  Minister  of  COMMERCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  foreign  exchange  earned
 from  the  recent  session  of  the  UNCTAD
 Conference  in  India;  and
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 (b)  the  Tadia’s  share  of  total  expendi-
 ture  for  the  UNCTAD?

 THE  DEPUTY-MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  It  is  not
 possible  to  make  an  accurate  assessment
 of  the  foreign  exchange  earnings  on  acco-
 unt  of  the  visitors  in  connection  with
 UNCTAD  II.

 (b)  In  terms  of  the  Agreement  between
 the  Government  of  India  and  the  United
 Natjons,  the  Government  of  India  has  to
 reimburse  to  the  United  Nations  the  extra
 expenditure  resulting  from  the  convening
 of  the  Conference  at  New  Delhi  rather
 than  at  Geneva.  Tentative  accounts  submit-
 ted  by  United  Nations  are  under  scrutiny
 and  the  share  of  the  Government  of  India
 can  be  determined  only  after  the  examina-
 tion  is  complete  and  further  discussions
 take  place.

 सहकारो  क्षत्र  में  उल्योग

 986l.  oft  श्ोंकार  खाल  बोहरा:  क्‍या
 झौस्तोगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सहकारी  क्षेत्र  में  संगठित  छोटे  श्रौर
 बड़े  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  शौर  वर्ष  ‘1966-67,
 झौर  1967-68  में  इन  उद्योगों  को  केन्द्रीय  तथा
 राज्य  सरकार  ने  उद्योग-बार  कितनी  कितनी
 सहायता  दी;

 (ख)  भागामी  वर्ष  सहकारी  क्षेत्र  में  छोटे
 और  मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों  के  लिये  कितनी
 घनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है;  श्रौर

 (ग)  सहकारी  क्षेत्र  में  किन-कित  बड़े
 उद्योगों  को  सीधे  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई
 झौर  किस  तरीके  से  ?  हि

 |
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 श्रौद्योगिग  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  10. |  फखरुददीन  झलो  शअ्रहमद)  :  (क)
 से  (ग).  जानकारी  इकटठी  की  जा  रही  है
 झौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी।

 कलकत्ता  को  एक  रासायनिक  फैक्टरी  में  झ्राग
 लगने  की  घटना

 9852.  भी  निहाल  सिंह  :  क्या  श्रौद्योगिक
 विकास  तथा  समयाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  में

 एक  रासागमनिक  कास्खाने  में  श्राग  लग  गयी
 थी;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  फलस्वरूप  जान
 शौर  माल  की  कितनी  हानि  हुई  थी;

 (ग)  उस  कारखाने  में  कौन-कौन  से  रसा-
 यन  बनाये  जाते  हैं;  श्रौर

 घ)  सरकार  द्वारा  इस  कारखाने  को
 कितनी  सहायता  दी  जाती  है  ?

 झौद्योगिफ  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मन्त्री  श्री  फलखरुददीन  दली  श्रहमद)  :  (क)
 से  (च).  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और
 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 Foundry  Forge  Plant

 SHRIMATI  SUSEELA
 GOPALAN  :

 SHRI  UMANATH  :
 SHRI  P.  RAMAMURTI  :
 SHRI!  P.  GOPALAN  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Crane
 Operators  of  the  Foundry  Forge  Plant  at
 Ranchi  are  on  tool  down  strike  since  the
 26th  March,  968  ;

 (b)  if  so,  what  are  their  demands  ;  and
 (c)  the  steps  taken  by  Government  to

 settle  the  dispute  ?
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F,  A  AHMED):  (a)

 9853.
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 The  Crane  Operators  of  Foundry  Forge
 Plant  of  Heavy  Engineering  Corporation
 Limited,  Ranchi  were  on  tool  down  strike
 from  the  27th  March,  to  the  20th  April,
 1968.

 (b)  Their  demands  were  :—
 (i)  fixation  in  production  pay  scales

 involving  jumps  of  intermediate
 scales  ;
 Promotion  after  every  three  years
 and  promotion  after  six  months
 in  production  from  the  date  of
 joining  ;

 (iii)  Fifteen  minutes  rest  after  every
 two  hours  work  ;
 no  trade  test  for  next  higher  pay
 scale  ;

 (ii)

 (iv)

 provision  of  goggles,  Gloves,
 drinking  water  and  fans  for  hot
 metal  crane  operators  ;

 (vi)  grant  of  heat  allowance  ;
 (vii)  transport  facilities  at  the  end  of

 shift  work.
 (c)  The  strike  was  illegal.  The  Opera-

 tors  called  off  their  strike  unconditionally
 on  thé  20th  April,  I968.  Heavy  Engi-
 neering  Corporation  Ltd.,  are  considering
 their  demands  on  merits.

 (v

 Indo-Afghan  Trade

 9854.  SHRI  ABDUL  GHANI  DAR:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  due  to  the
 absence  of  proper  banking  facilities  in
 Indo-Afghan  trade,  the  Reserve  Bank  of
 India  ailows  the  various  individual  traders
 to  balance  their  exports  with  imports
 frequently  ;

 (b)  whether  an  importer  importing
 goods  from  Afghanistan  either  on  consign-
 Ment  basis  or  on  outright  purchase  basis
 can  balance  his  imports  against  the  exports
 of  any  other  person  or  persons  ;

 (c)  if  so,  since  when  the  Reserve  Bank
 of  India  has  allowed  the  balancing  of
 imports  and  exports  in  this  way  between
 India  and  Afghanistan  ;

 (d)  whether  there  are  any
 restrictions  on  the  balancing  of
 imports  and  exports  also  ;  and

 (९)  if  so,  the  details  thereof  ?

 specific
 these
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Under
 the  Indo-Afghan  Trade  Arrangement  India's
 imports  from  Afghanistan—with  a  few
 exceptions,  ate  required  to  be  counter-
 balanced  by  export  of  permissible  Indian
 goods  of  equivalent  value.  The  matching
 of  imports  and  exports  is  not  a  new
 procedure,  but  is  merely  8  recognition
 and  continuance  of  a_  long-established
 batter  trade  between  India  and  Afghansitan.

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  Since  the  inception  of  the  Trade

 Arrangement  between  the  two  countries  in
 957  ;

 (d)  and  (e).  The  main  restrictions  are
 that  balancing  to  imports  of  and  exports
 from  Afghanistan  is  allowed  only  in  respect
 of  items  specified  for  the  purpose  in  the
 Indo-Afghan  Trade  Arrangement,  and  the
 Reserve  Bank  of  India  permits  exports
 to  Afghanistan  only  when  the  exporters  has
 matching  credit  balance  in  his  account
 representing  imports  already  effected.

 मेसस  मारत  फ्रीटज  वरनर  लिसिटेड

 9855.  श्री  शिवपुजन  शास्त्रो  :  क्‍या
 झ्रौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की
 झोर  दिलाया  गया  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स
 लिमिटेड  के  भूतपूर्व  प्रधान,  श्री  मथुला  द्वारा
 झारम्भ  किया  गया  साथं  मैससं  भारत  फ़रिटिज
 वारनर  लिमिटेड  श्रन्य  व्यक्तियों  के  हाथों  में  चला
 गया  है  ;

 (ख)  कया  श्री  मथुला  द्वारा  भारत  फ़िट्ज
 वारनर  कम्पनी  के  भागीदार  की  हैसियत  से
 अपने  झायात  लाइसेंस  तथा  सहयोग  करार  के
 अन्तर्गत  विदेशों  को  विदेशी  मुद्रा  प्रेषित  किये
 जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  जांच  की  है;
 और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसके  क्या  परिशाम
 निकले  हैं  ?

 झोौचोगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री

 (भी  फलदह्दी  भली  हमद)  :  (क)  जी  हां  ।
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 (ख)  तथा  (ग).  जांच  से  पता  चला  है
 कि  कम्पनी  को  विदेशी  विनियोजन  के  रूप  में

 पूजीगत  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  जो
 लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  उनसे  मशीनों  श्रादि
 का  झायात  तो  किया  गया  किन्तु  उनके  बराबर
 विदेशी  विनियोजन  नहीं  किया  गया  था  ।  इस-
 लिए  लाइसेंस  की  हार्तों  का  पालन  नहीं  किया
 गया  है।  श्रब  इन  मशीनों  का  भुगतान  आशिक
 रूप  में  कम्पनी  के  हिस्से  विदेशी  सहयोगी  को
 जारी  करके  और  श्राधिक  रूप  में  सम्भरण
 कर्ताओं  से  ऋण  के  रूप  में  किये  जाने  का
 विचार  है  ।  इसमें  विदेशी  मुद्रा  बाहर  भेजने  का
 कोई  भी  तथाकथित  कदाचार  नहीं  हुआ  है  |

 कोझ  1परेटिव  काटन  मिल,  बुलन्वश्हर

 9856.  श्रो  यशपाल  सिह  :  क्‍या  चारिज्य
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बुलन्दशहर  में
 कोझ्ापरेटिव  काटन  मिल  को  झलाट  की  गई
 जमीन  को  समतल  बनाने  के  काम  पर  लगभग
 2  लाख  रुपये  व्यय  किये  गये  हैं;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  ऐसी  जसीन  को  छांटने
 के  क्‍या  कारण  हैं  जिसके  समतल  करने  पर
 2  लाख  रुपये  खर्च  करने  पड़े  ?

 वारिएज्य  सन्त्रालय  में  उपसन्त्रो  ध्ली
 सोहस्समद  ाफी  कुरंशो):  (क)  तथा  (ख).
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्रौर  सभापटल
 पर  रख  दी  जायेगी  t

 पठानकोट  से  जवानवालानगर  तक  बड़ी  रेलवे
 लाइन

 9867.  श्री  शिवपूणन  ज्ञास्त्री  :  क्‍या  रेलवे
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  पठानकोट  से  जवानवालानगर
 तक  बड़ी  रेलवे  लाइन  बिछाने  की  कोई  योजना
 है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  कब  तक  काम  प्रारम्भ
 हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;  भौर
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 (a)  इसके  लिए  कितनी  राश्षि  नियत  की
 गई  है  ?

 रेलवे  मनन्‍्त्रो  (भरी  चे०  मु  पुनाचा)  :  (क)
 जी  नहीं  t

 (ख)  और  (ग).  सवाल  नहीं  उठता  |

 सहरसा  जिला  में  पुरानी  रेलवे  लाइनों  को  पुनः
 चालू  करना

 9858.  श्री  शिवपूजन  शास्त्री  :  क्‍या  रेलवे
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  उत्तर  बिहार  के  लोगों  की  कठि-
 नाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नैपाल  राज्यक्षेत्र
 से  लगते  हुए  सहरसा  जिला  में  सुपौल  और  भाप
 तिहाई,  भापतिहाई  तथा  प्रतापगंज  और  प्रतापगंज
 और  कविसगंज  को  मिलाने  वाली  पुरानी  लाइनों
 को  पुनः  चालू  करने  का  सरकार  का  विचार

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;
 और

 (ग)  इन  लाइनों  को  पुनः  चालू  करने  में
 कितना  खच  आयेगा  ?

 रेलवे  मन्त्री  ी  सें०  मु०  पुनाचा)  :  (क)
 से  (ग).  सुपौल  से  थुरभिटा  तक  (12.78  कि०
 मी०)  बन्द  की  गयी  पुरानी  लाइन  के  एक  भाग

 नमे  2.73  लाख  रुपये  की  लागत  से  फिर  से
 लाइन  बिछायी  जा  चुकी  है  और  अक्तूबर,
 967  में  इसे  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया
 है  v  भ्ब  इस  लाइन  को  थुरभिटा  से  भपतिहाई
 तक  और  उससे  आगे  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  विचार
 करने  से  पहले,  इस  लाइन  के  फिर  से  बिछाये
 गये  भाग  के  संचालन  कार्य  पर  निगाह  रखने
 और  उसका  अध्ययन  करने  का  विचार  है

 गुजरात  में  फ्लूराइट  के  निक्ष प

 9859.  थ्री  शिवपृजन  शास्त्री  :  क्या  इस्पात,
 खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 फि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  भड़ोच
 जिले  में  फ्लूराइट  के  निक्षेप  पाये  गये  हैं  ;
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 (ख)  यदि  हां,  तो  वहां  कितनी  मात्रा  में
 फ्लूराइट  मिलने  का  भनुमान  है  ;

 (ग)  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत
 होने  की  सम्भावना  है  और  इस  परियोजना  में
 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  ;  श्र

 (घ)  कब  तक  यह  काम  आरम्भ  हो
 जायेगा  ?

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  (रो  प्र०  चं०  सेठो)  (क),  (ख)  श्र  (घ).
 यह  सूचना  दी  गई  है  कि  बम्बई  विश्वविद्यालय  के
 वैज्ञानिक  कमंचारियों  ने  हिंगोड़िया  के  निकट
 चार  सौ  फुट  के  क्षेत्र  में  फ्लूराइट  के  पाये  जाने
 के  स्थान  का  पता  लगाया  है।  इस  निक्षेप  की
 राशि  और  गुणावस्था  का  निर्धारण  करने  के  लिए
 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  शीघ्र
 ही  इस  क्षेत्र  में  अ्रन्वेषण  किया  जाना  प्रस्तावित
 है।

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  भ्रभी  कुछ  कहने  का
 समय  नहीं  झ्ाया  t

 हिन्दुस्तान  मशीन  द्ल्स  द्वारा  निर्मित  घड़ियों
 की  बिक्री  के  लिए  एजन्सी

 9860.  श्री  झंकार  लाल  बेरवा  :  क्‍या
 झौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड
 द्वारा  निर्मित  घड़ियों  को  बेचने  के  लिये  सरकार
 गैर-सरकारी  दुकान-दारों  से  समुचित  कमीशन
 पर  एजेंसियां  देने  की  योजना  पर  विचार  कर
 रही  है  ;  श्र

 (ख)  यदि  हां,  तो  एजेंसियां  देने  के लिए
 क्या  प्रक्रिया  भ्रपनाई  जायेगी  ?

 ओोश्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री
 ष्ी  फ़लरुद्दीन  भ्लो  भ्रहमद)  :  (क)  जी,  नहीं।

 (ख)  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।
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 Commercial  Clerks  of  Shalimar  Station

 (S.  £.  Riy)

 9861.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA  :
 ‘Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  amount  debited  against  the
 Commercial  Clerks  of  Shalimar  Station  in
 South  Eastern  Railway  as  cost  debits  upto
 ‘the  3Ist  December,  967  :

 (b)  the  total  number  of  Commercial
 Clerks  who  have  been  debited  the  cost  ;

 (c)  whether  these  Commercial  Clerks
 were  given  the  full  oppertunity  to  represeat
 their  case  to  the  Divisional  Superintendent,
 Chief  Commercial  ‘Superintendent  and
 General  Manager  ;

 (d)  if  so,  the  number  of  representations
 received  by  the  General  Manager  or  Chief
 Commercial  Suprintendent  uptill  now  with
 fall  details  therein  ;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  It  is
 presumed  that  the  reference  is  to  the
 amounts  debited  against  Commercial  Clerks
 for  lapses  on  accounts  of  which  the
 Railways  have  to  pay  compensation  claims.

 Such  debits  raised  against  Commercial
 Clerks  of  Shalimar  station  during  two  years
 1966-1967,  amounted  to  Rs.  34,040.52.

 (b)  The  number  of  Commercial  Clerks
 against  whom  these  debits  were  raised  was
 eleven.

 (c)  Before  recovery  of  the  amount
 debited  is  decided  upon,  the  em-
 ployee  is  issued  a  charge  sheet  by  the
 competent  authority  and  allowed  an
 opportunity  to  show  cause  against  the
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 Four  Commercial  Clerks  instituted  court
 cases  against  the  Union  of  India,
 representated  by  the  General  Manager,
 S.  E.  Railways,  and  the  metier  is  sub-
 Judice.

 A  notice  on  behalf  of  three  Commercial
 Clerks  has  been  received  from  and  Advocate
 and  the  matter  is  under  examination.

 (e)  In  view  of  what  is  stated  in  answer
 to  part  (d)  the  question  does  not  arise.

 Written  Answers

 Price  structure  of  Iron  Ore

 9862.  SHRi  HIMATSINGKA:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  a  tripartite  conference  of
 the  Metals  and  Minerals  Trading  Corpora-
 tion,  Hindustan  Steel  Ltd.  and  the  Private
 Secter  iron  cre  miming  interests  was  held
 recently  in  Calcutta  on  the  prices  of  iron
 ore  ;

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
 (c)  the  main  factors  necessitating  a

 tevisien-ia  the  price  structures  of  iron  ore  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI

 MOHD.
 SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,

 r
 (b)  .and  (०).  The  main  owners  sought

 increase  in  price  from  both  H.  S.  L.  and
 M.M.  T.-C.  mainly  on  the  ground  of  the
 Final  Award  of  the  Central  Wage  Board
 for  the  iron  ore  mining  labour.  Tha
 alleged  failure  by  the  mine  owners  to
 implement  the  Wage  Board  Award  having meanwhile  been  referred  to  a  Tribunal  by the  Ministry  of  Labour  as  a  result  of
 represestations  made  by  labour  unions  of
 some.of  the  miaes  the  mine  owner  have action  proposed  to  be  taken,  The  punish

 ment  notice  served  on  him  advises  him
 that  he  may,  within  a  stipulated  period,
 prefer  an  appeal  to  the  approprite  appellate
 authority.  In  the  above  cases,  the  Divi-
 sional  Superintendent  was  the  appellate
 authority  in  only  one  of  these  cases  and
 the  ‘Chief  Commercial  Superintendent  and
 the  General  Manager,  m  none  of  them.

 The  employee  concerned  did  not  prefer
 an_appeal  to  the  Divisional  Superintendent.

 (d)  In  view  of  what  is  stated  in  answer
 to  part  (c)  of  the  Question,  mo  appeals
 were  received  by  the  General  Manager  or
 the  Chief  Commercial  Superintendent.

 Teq  d  that  discussions  on  increase  in
 Price  of  iron  ore  be  deferred  as  the  con-
 nected  matters  are  now  sub-judice  before
 the  Tribunal.

 Consultancy  Organisation
 9863.  SHRI  SHIVA  CHANDRA

 JHA;  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  ‘be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  consult-
 ancy  organisations  in  large  industrial
 Broups  have  emerged  in  place  of  managing agents  ;



 at  «=  Written  Answers

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  how  many  Managing  Agents  in  one

 form  or  another  there  are  at  present  and
 what  are  their  total  earnings  per  year  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :
 (a)  and  (b).  It  has  come  to  the  notice  of
 the  Government  that  some  _  consul-
 tancy  organisations  promoted  by  large
 business  groups  are  coming  up.  It  is  not
 clear  at  present  whether  these  consultancy
 organisations  are  taking  the  place  of
 managing  agents  indirectly.  However,  the
 Resarch  and  Statistics  Division  of  the
 Department  of  Company  Affairs  bas  under-
 taken  a  comprehensive  study  to  find  out
 the  relationship  of  the  consultancy
 organisations  with  the  erstwhile  managing
 agents.

 (c)  At  present  there  are  430  managing
 agents  managing  672  companies.  Of  the
 430  managing  agents,  94  are  propriétory
 concerns  or  partnership  firms,  80  private
 fimited  and  the  remaining  56  are  public
 limited  companies.  According  to  the
 studies  conducted  by  the  Reserve  Bank  of
 India  in  respect  of  the  finances  of  public
 limited  companies  the  commission  tegeived
 by  the  Managing  Agents  from  the  public
 limited  iP.  managed  by  them  ged
 between  Rs.  2.95  crores  to  Rs.  2.97  crores
 per  year  during  the  period  between  1960-61
 to  1965-66,  the  leatest  year  for  which  the
 information  has  been  published  (RBI
 Bulletin,  December,  1967).  In  terms  of
 paid  up  capital  the  RBI  stady  covers
 approximately  69%  of  the  aggregate.

 Industrial  Licensing  Policy

 9864.  SHRI  HIMATSINGKA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government's  atéeation  has
 been  drawn  to  the  statement  of  the
 Mysore’s  Industry  Minister,  Shri  R.  K.
 Hegde  while  inaugurating  the  reconstituted
 Development  Council  for  Drugs  and
 Pharmaceuticals  in  Bangalore  on  the  8th
 April,  968  ;

 (b)  whether  any  specific  praposals  have
 been  made  by  the  Mysore  Government  for
 liberalising  the  import  policy  which  may  be
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 in  tune  with  the  said  statemeot  of  the
 Industry  Minister  of  that  state  ;  and

 (c)  Government’s  reaction  to  the  de-
 mand  for  reviewing  the  licensing  policy  as
 voiced  by  the  said  Minister  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.A.  AHMED):  (a)
 and  (b).  While  no  formal  request  has  been
 received  from  the  Government  of  Mysore
 for  liberalisation  of  industrial  licensing
 policy  etc.,  the  statement  made  by  the
 Finance  and  Industries  Minister  of  the
 Government  of  Mysore  while  inaugurating
 the  reconstituted  Development  Council  for
 Drugs  and  Pharmaceuticals  in  Bangalore
 on  the  8th  April,  968  and  Press  Reports
 thereof  have  come  to  Government'’s  notice.

 (c)  Government  have  been  reviewing
 the  Industrial  Licensing  procedures  from
 time  to  time  and  the  licensing  procedures
 have  already  been  streamlined  and  libera-
 lised  in  various  directions.  Al!  Industrial
 unite  except  those  engaged  in  a  few  specified
 industries,  involving  fixed  assests  upto  Rs,
 25  lakhs  have  been  exempted  from  the
 licensiag  provisions  of  the  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act.  Certain
 industries  which  do  not  involve  substantial
 import  of  components  or  raw  materials
 have  been  exempted  altogether  from  the
 licensing  provisions  of  the  Act.  Govern-
 ment  have  also  allowed  the  existing  indus-
 trial  undertakings  to  diversify  their  produc-
 tion  without  a  licence  upto  25  per  cent  of
 their  total  production  and  also  to  increase
 their  produetion  upto  25%  of  their  regis-
 tered/licenced  capacity  if  certain  conditioas
 are  satisfied.  The  Licensing  policy  -and
 procedures  are  ‘presently  being  reviewed  by
 the  Industrial  Licensing  Policy  Inquiry
 Committec,  Decision  regarding  furthér
 changes,  if  any,  in  the  industrial.  Hicensing
 procedure  will  be  taken  after  the  report  of
 this  Committee  becomes  available.

 Bookstalis  on  Indian  Ratiways

 9865.  SHRI  MADHU  WLIMAYE  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Wheeler/Hig-
 ginbothams  and  other  bookstalls  on  the
 Indian  Railways  ;

 (bj  the  terms  and  conditions  on  which
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 these  stalls  have
 opened  and  run  ;

 (c)  the  number  of  bookstall  agents  to
 whom  these  stalls  have  been  leased  out  by
 the  Wheeler/Higginbothams  ;

 (d)  whether  any  complaints  have  been
 received  from  the  bookstall  agents  about
 the  exploitation  by  the  Chief  lessees  ;  and

 (e)  if  so,  the  action  taken.  by  Govern-
 ment  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  The
 total  number  of  bookstalls  held  by  M/s.
 Wheeler  &  Co.,  Higginbothams  and  others
 on  the  Indian  Railways  is  given  below  ;

 (i)  M/s.  A.  S.  Wheeler

 been  permitted  to  be

 &  Co.  (P)  Ltd.  —375
 (ii)  M/s.  Higginbothams  55
 (iii)  Others  —85

 (b)  The  terms  and  conditions  on  which
 the  stalls  have  been  permitted  are  contain-
 ed  in  lengthy  agreements  entered  into  bet-
 ween  Bookstall  Contractors  and  the  Rail-
 way  administrations  concerned.  The  most
 important  terms  and  conditions  of  such
 contracts  are,  however,  indiacated  in  the
 statement  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT  —2i2/68}.

 (०)  Bookstalls  have  not  been  leased  out
 by  the  Bookstall  Contractors  to  Agents
 but  are  worked  by  the  latter  mainly  on
 commission  basis.

 (d)  Yes,  certain  representations  have
 been  received.

 (e)  The  terms  and  conditions  on  which
 agents  are  appointed  by  the  Bookstall
 Contractors  is  a  matter  to  be  settled  between
 them  and  the  Railway  administrations  do
 not  interfere  in  such  matters.  Under  the
 terms  of  the  agreements  executed  by  them,
 the  licencees  are  responsible  for  compliance
 with  the  provisions  of  all  legal  enactments
 governing  their  employees  which  are  in
 force  from  time  to  time,  such  as  the  Pay-
 ment  of  Wages  Act  (Act  IV  of  1936),  Mini-
 mum  Wages  Act  (Act  XI  of  948)  and
 Employment  of  Children  Act  (Act  XXVI
 of  938)  etc.  and  suitable  notice  is  taken
 by  the  Railway  administrations  of  any  viola-
 tion  in  this  regard.  Other  disputes  arising
 between  the  Bookstall  Contractors  and
 their  agents  are  to  be  settled  between  them-
 selves,
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 Publications  entitled  ‘Die  Rourkela Dentchen’

 9866.  SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Will
 the  Minister  of  STELL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government's  attention  has
 been  drawn  to  the  publication,  “Die  Rour-
 kela  Dentchen”,  Dentch  Verlage’-—Austalt,
 by  Bodo  Sperling,  Stuttgart,  965  ;

 (b)  whether  a  copy/summery  of  the
 book  is  available  in  the  Indian  Languages/
 English  ;

 (c)  what  are  the  main  conclusions  of
 the  study  ;

 (d)  Government’s  and  Hindustan  Steel's
 reaction  thereto  ;  and

 (e)  whether  Government  propose  to
 take  note  of  the  suggestions  in  preparing
 future  projects  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  It  is  not  known  whether  the  publi-
 cation  in  question  is  available  in  any  Indian
 languages  or  in  English.

 (०)  to  (०).  The  book  entitled  ‘Die
 Rourkela  Dentchen”  (The  Germans  of
 Rourkela)  by  Mr.  Bodo  Sperling  who  was
 the  Resident  Administrator  of  the  German
 Social  Centre  in  Rourkela  in  963  and
 earlier,  mostly  contains  a  survey  of  socialo-
 gical  aspects  of  the  life  of  German  nationals
 who  came  to  Rourkela  in  connection  with
 the  creation/commissioning  of  the  Plant  at
 the  one  million  stage.  It  contains  the
 personal  views  of  the  author.

 Ghost  Factories  at  Durgapur
 9867.  SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Will

 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 any  complaint  about  the  ghost  factories  at
 Durgapur  set  up  by  Asbestos  Graphite  &
 Allied  Products  at  2D,  Lansdowne  Place, Calcutta—29  ;

 (b)  if  so,  whether  they  have  received
 any  orders  from  the  Naval  Establishment, Ministry  of  Defence  (Production),  New Delhi  ;
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 (c)  whether  these  orders  were  fulfilled
 and  if  not,  whether  any  enquiry  has  been
 ordered  into  this  affairs  ;  and

 (d)  if  so,  the  results  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  and  (d).  Some  of  the  orders  have

 not  been  fulfilled.  The  C.  8.  I.  has  regis-
 tered  a  case  on  2.5.1968.  The  result  will
 be  known  only  after  the  completion  of  the
 inquiry.

 Preliminary  and  Final  Report  of  Commissioner
 of  Railway  Safety  on  Luckeesarai

 Accident

 9868.  SHRI  MADHU  LIMAYE:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 refer  to  his  reply  to  the  discussion  on  the
 second  accident  in  Luckeesarai  in  the  Lok
 Sabha  on  the  22nd  February,  968  and
 state  :

 (a)  whether  the  paragraphs  published
 in  the  Railway  Administration  Report  re-
 present  the  full  text  of  the  preliminary  and
 Final  Report  of  the  Commissioner  of  Rail-
 way  Safety  on  the  Luckeesarai  accident  in
 October,  966  ;

 (b)  if  not,  whether  Government  are  not
 supposed/required  to  lay  on  the  Table  the
 full  text  of  both  preliminary  and  final
 Teport  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  for  not  laying
 on  the  Table  these  reports  ;  and

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  the  final
 report  suggested  re-modelling  of  the  Rail-
 way  station  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  The
 paragraph  on  the  Luckeesarai  incident  of
 October  966  published  in  the  Report  by
 the  Railways  Board  on  Indian  Railways  for
 ‘1966-67,  represents  only  the  provisional
 finding  of  the  Commissioner  of  Railway
 Safety.

 (b)  and  (०).  As  the  name  itself  implies,
 the  preliminary  report  is  only  a  prelimi-
 nary  one  containing  a  brief  narrative  report
 with  a  provisional  finding.

 The  Goverment  will  lay  the  final  report
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 of  the  Commissioner  of  Railway  Safety,  on
 the  Table  when  it  is  received  and  the
 Government  have  satisfied  themselves  that
 there  is  no  likelihood  of  the  matter  becom-
 ing  subjudice  as  a  result  of  police  prosecu-
 tion.

 (d)  The  final  report  has  not  yet  been
 teceived.

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिसिटेड  की  घड़ियां

 9869.  श्री  यश्ञपाल  सिंह  :  क्या  औद्योगिक
 विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करगे  कि  :

 (क)  क्‍या  हिन्दुस्तान  मक्षीन  हल्स  लिमिटेड
 द्वारा  बनाई  जाने  वाली  घड़ियों  पर  शब्दों  तथा
 झंकों  को  हिन्दी  में  अंकित  करने  की  किसी
 योजना  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है;
 (ख)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार
 प्रत्येक  घड़ी  पर  50  रुपये  का  शुद्ध  लाभ  ले  रही
 है;  भौर

 (घ)  यदि  नहीं,  तो  प्रत्येक  घड़ी  का  लागत

 मूल्य  क्या  है?

 झोच्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्री  (ओ  फलरुवदीन  श््ली  झहमव)  :  (क)
 जी,  नहीं  ।

 (ख)  हिन्दुस्तान  मशीन  द्व्ल्स  लिमिटेड  के
 पास  घड़ियों  पर  देवनागरी  लिपि  में  श्रंकित
 करने  का  साज-सामान  नहीं  है

 (ग)  तथा  (घ).  विभिन्‍न  प्रकार  की  निर्मित
 वस्तुओों  पर  हुए  लाभ  भ्रौर  हानि  तथा  उत्पादन
 लागत  बताना  कम्पनी  के  हित  में  नहीं  है  ?

 Standard  Vaccum  Oil  Refinery

 9870.  SHRIS.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Un-
 starred  Question  No.  6039  on  the  2nd
 April,  968  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
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 Standard  Vaccum.  Oil  Refinery  paid  Rs.
 ene  lakh  to  Standard  Drum  and  Barrel
 Mfg.  Co.  for  re-locating  their  barred  plant
 from  Sewri-to.  Tramboy  for  manufacturiag
 vitumen  drums  ;

 (b)  whether  this  firm  manufactured  add
 supplied  14,66,799  bitumen  drums  to  the
 Standard  Vaccum  Oil  Refinery  between
 May,  959  and  July,  ‘1961  ;

 (c)  whether  they  comtinued  to  receive
 quota  of  steel  sheets  for  manufacturing  oil
 barrels  from  the  Development  Wing  al-
 though  their  plant  was  fully  engaged  in
 manufacturing  bitumen  drums  for  which
 sheets  were  being  supplied.  by  the  Refi-
 nery  ;

 (d)  whether  on  thie  ground  their  sup<
 plies  of  sheets  had  been  suspended  at  any
 time  by  the  Iron  and  Steel  Controller  3
 and

 (९)  whether  it  is  a  fact  that  they  utik-
 lised  their  barrel  plant  entirely  for  bitumen
 drums  and  later  on  claimed  a  new  Tine  for
 Barrels  capacity  of  which  was  assessed  at
 6,100,  tons  in  ‘1961  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (c).  The  information  is  being  collected
 and  it  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Aletment  of  Raw  Materials

 9871.  SHRI  5.  M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  recommendations  for  the
 allotment  of  raw  materials  for  use  in  their
 own  ptants  are  made  to  the  manufacturing
 units  immediately  after  the  issuance  of
 Industrial  licences  to  them  or  it  is  neces-
 sary  to  asses  their  capacities  before
 making  allotment  of  raw  materials;  and

 (b)  if  so,  how  much  time  Governmert
 generally  takes  to  asses  the  capacities  of
 such  units  and  intimate  the  results  thereof
 on  the  basis  of  which  raw  materials  have
 to  be  made  available  to  them  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  F.  A
 AHMED)  :  (a)  and  (b).  Recommendations
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 for  allotmest  of  raw.  materials  are  not
 made  to  manufacturing  units  immediately
 after  issuance  of  Industrial  licences  to
 them.  Such  recommendations  are  made
 when  the  unit,  to  whom  Industrial  licences
 frave  been  issued,  have  cither  got  the
 requisite  machinery  installed  or  have  made
 firm  arramgements  for  machinery  and
 premises  and  power  supply  where  neces-
 sary.

 The  initial  recommendation  for  allot-
 ment  of  raw  materials  is  made  to  a  new
 unit,  barne  on  the  list  of  the  D.G.T.D.,
 covering  its  estimated  requirements  for  six
 months,  on  the  basis  of  the  phased  manu-
 facturing  programme  of  the  unit  or  its
 schedule  of  production  according  to  the
 licensed  capacity.

 Subsequent  recommendations  are  made
 after  the  unit  has  gone  into  production
 and  on  the  basis  of  its  actual  consumption,
 if  it  is  engaged’  in  priority  industries  or  if
 it  is  engaged  in  non-priority  industries
 on  the  basis  of  unit’s  utilising  the  previous
 set  of  licences  issued  to  it  to  the  extent
 of  90%  by  way  of  opening  letter  of  credit
 or  %  by  wey  of  actual  importation  or
 70%  by  shipment  of  goods.

 Mannfacture  of  Oil  Barrels  aed
 Bitumen  Droms

 9872.  SHRIS.M.  BANERJEE:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  1231  on
 the  20th  February,  968  and  state  :

 (a)  whether  the  requisite  information
 regarding  the  manufacture  of  Oil  Barrel
 and  Bitumen  Drums  has  since  been’
 collected  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and
 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 MEFALS  (SHRI  P.  C.  SETHI)  :  (a)  to  (c).
 A  statement  snswerieg  the  points  raised
 through  Usstarred  Question  No.  1231  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT—2I3/5g]

 Signal  Interlocking  Maintainers

 9873,  SHRI  8.6.  MADOK;:
 SHRI  NAMBIAR;
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 SHRI  GANESH  GHOSH  :
 SHRI  BHAGABAN  DAS  :

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  terms  and  conditions  of  service
 of  Signal  Interlocking  Maintainers  and
 other  connected  staff  such  as  Khalasis  of
 Signal  and  Tele-communication  Department
 of  Eastern  Railway  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  they  are
 required  to  stay  in  their  quarters  after  the
 duty  hours  for  any  call  of  duty  ;

 (c)  whether  Government  have  received
 representations  from  them  for  removing
 the  anomalies;  and

 (d)  if  so,  the  decision  taken  thereon?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.M.  POONACHA):  (a)  These
 staff  are  to  conform  to  all  general  rules
 and  regulations  of  Government  Service
 and  orders  that  may  from  time  to  time  be
 in  force.

 (b)  No.  The  staff  can  leave  their
 quarters  outside  duty  hours  after  leaving
 information  about  their  whereabouts  so
 that  they  can  be  coatacted  in  case  of
 emergency.

 (c)  No.
 (d)  Does  not  arise.

 avea  में  सिहस्थ  मेले  जाने  वाले  वर्शाकों  की
 रेल  को  रियायत

 9874.  श्री  यशवंत  सिह  रूशवाह:  क्‍या
 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप।  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  ने  उज्जन
 में  हो  रहे  सिंहस्थ  मेले  में  जाने  वाले  दर्शकों  कौ

 खुविधा  के  लिये  टियायत  देने  का  निर्मंय  किया

 है;  भौर

 ख)  मदि  हां,  तो  उसका  व्यौरा  क्‍या

 है  ?

 लबे  मंत्रो  भी  Wo  .O  पुनाखा) :  (क)
 यात्री  फिराये  में  कोई  रिमरामस  नहीं  दी  सयी

 है
 (ल)  भाग  (क)  के  उत्तर  को  देखते  हुए

 सवाल  नहीं  उठता  |
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 Accident  at  Lackeesarai  Station

 9875.  SHRI  BABURAO  PATEL:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  persons  killed  and
 injured  on  the  l4th  February,  968  when
 the  12  Down  Delhi-Howarh  Express  ran
 into  a  pilgrim  crowd  at  Luckeesarai  20
 Km.  from  Patna,  on  the  main  line  of  the
 Eastern  Railway  ;

 (b)  whether  the  commission  which
 inquired  into  a  similar  accident  which
 occurred  on  the  24th  October,  1966,  killing
 32  at  the  same  spot  had  recommended
 specific  preventive  measures  to  prevent  a
 repetition  of  this  tragedy  and  if  so,  the
 nature  of  the  recommendations  and  the
 reasons  for  not  implementing  them  so  far;
 aod

 {c),  the  reasons  why  a  cement  concrete
 railing  between  two  railways  tracks  was
 not  constructed  after  the  serious  accident
 of  last  year  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  In
 this  accident,  18,  persons  were  killed  and  II
 sustained  injuries.

 (b)  and  (c).  The  Commissioner  of
 Railway  Safety  who  enquired  into  the
 incident  of  24.10.1966,  had  made  the
 following  recommendations  :

 (i)  Announcement  at  Luckeesarai
 through  a  microphone  about
 destinations  of  incoming  trains  ;

 (ii)  Improvement  in  checking  the
 power  of  electric  headlights  of
 lecomotives  and  their  focussing.

 These  have  been  accepted  and
 action  taken  to  implement  them.

 (iii)  Pre  of  a  type  of
 fencing  barrier  between  the  lines
 at  stations  with  foot-over  bridge,
 where  there  is  incidence  of  passe-
 ngers  crossing  the  lines  to  prevent
 such  unauthorised  action.

 This  was  not  accepted.  Reasons

 itab}

 are  given  in  the  attached
 statement.

 Statement

 Recommendation
 The  recommendation  made  by  the
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 Commissioner  of  Railway  Safety  was  as
 follows  :

 “In  stations,  provided  with  foot
 over-bridge  where  there  is  incidence  of
 Passengers  crossing  the  railway  line,
 as  in  the  present  case,  a  suitable  type
 of  fencing  barrier  may  be  provided
 between  the  lines  to  prevent  such
 unauthorised  acticn.”

 Action  taken
 This  recommendation  was  carefully

 examined  and  it  was  considered  that  fenc-
 ing  whould  not  serve  much  useful  purpose
 as  invaribly  gaps  would  be  created  in  the
 fencing  by  removing  the  pales  to  make  a
 passage  through  the  fencing.  This  restric-
 ted  could,  in  fact,  act  as  a  dangerous  trap,
 having  running  lines  on  either  side.  At
 a  wayside  station  like  Lukeesarai  where
 trains  run  through,  the  fenciog  between
 the  main  lines  would  have  proved  dange-
 rous  and  would  have  been  a  permanent
 hazard  for  the  public,  particularly  in  view
 of  the  prevalence  of  large  scale  foot-board
 travelling  in  this  section.  This  recommen-
 dation  was,  therefore,  not  accepted.

 Textile  Industry

 9876.  SHRI  KAMESHWAR  SINGH:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  taking
 measures  to  ensure  that  the  Textile  Indus-
 try  invests  a  portion,  necessary  for  the
 development  of  the  industry,  from  the
 profits  earned  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 MINISTER  IN  THE
 COMMERCE  (SHRI
 QURESHI):  (a)  No
 under  consideration  at

 THE  DEPUTY
 MINISTRY  OF
 MOHD.  SHAFI
 such  measures  are
 present.

 (b)  Does  not  arise.

 Mehsi  Button  Industry

 9877.  SHRI  K.  M.  MADHUKAR  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  te  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  had  deputed  Shri  S.  Dev  of  Small
 Scale  Service  Institute  of  Calcutta  Branch
 during  1955-56  ६०  probe  into  the  affairs  of
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 Mehsi  Button
 Champaran)
 development  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  as  a
 result  of  his  recommendations,  a  Common
 Service  Organisation  for  mother  of  pearl’s
 button  industry  was  set  up  with  the  assis-
 tance  of  Central  Government  in  956  for
 the  development  of  Button  Industry  at
 Mehsi  in  Champaran,  district  Bihar  ;  and

 (c)  if  so,  the  results  of  the  activities
 of  common  servicc  organisation  since
 then  ?

 Industry,  (situated  in
 and  suggest  means  for  its

 THE  MINISTER  OF  JNDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 The  conditions  of  Mehsi  Button  Industry
 in  the  district  of  Champaran  were  surveyed
 by  the  Small  Industries  Service  Institute  in
 1959.  In  the  absence  of  specific  informa-
 tion,  it  is  not  possible  to  say  whether  Shri
 S.  Dev  had  also  undertaken  a  survey  dur-
 ing  1955-56.

 (b)  The  Common  Service  Organisation
 for  mother  of  pearl’s  button  industry  was
 set  up  by  the  State  Government  to  supply
 the  needed  raw  materials  to  the  manufac-
 turing  units  and  also  to  take  over  the
 production  of  the  affiliated  unsts  for  pro-
 per  marketing.  It  is  not  possible  to  say
 whether  the  setting  up  of  this  organisation
 was  actually  based  on  the  recommenda-
 tion  of  Shri  S.  Dev  ;  and

 (c)  The  Common  Service  Organisation
 has  randered  useful  service  to  the  affiliated
 units  both  in  regard  to  supply  of  basic  raw
 materials  (i.e.  mother  of  pearl’s  shells)  and
 the  marketing  of  their  product.

 समस्तीप्‌  र  से  नरकटियाग ज  फो  बड़ी  लाइन

 9878.  श्री  क०  सि०  सधुकर  :  क्‍या  रेलवे
 मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  समस्तीपुर  से  नरक-
 टियागंज  तक  श्रथवा  समस्तीपुर  से  बरास्ता
 दरभंगा,  रक्सौल  तक  बड़ी  लाइन  बिछाने  के
 सम्बन्ध  में  कभी  कोई  सर्वेक्षण  किया  है,  यदि
 हां,  तो  सीमा  की  सुरक्षा  तथा  व्यापार  की  दृष्टि
 &  इन  दोनों  में  स ेकौन-सी  लाइन  श्रधिक  लाभ
 प्रद  तथा  कम  खर्च  वाली  है;
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 (a)  क्‍या  यह  सच  है  कि  समस्तीपुर  से
 नरकटियागंज  तक  बड़ी  लाइन  का  विस्तार
 अधिक  झावश्यक  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार.
 का  क्‍या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  श्ी  च  मु  पुनाथा) :
 (क)  से  (ग).  समस्तीपुर  से  नरकटियागंज  तक
 मीटर  लाइन  के  दो  मां  हैं,  एक  दरभंगा  श्रौर
 रक्सौल  होकर  और  दूसरा  मुजफ्फरपुर  शौर
 सगौली  होकर  ।  उपरोक्त  किसी  भी  मार्ग  से
 बड़ी  लाइन  को  समस्तीपुर  से  नरकटियागंज
 तक  बढ़ांने  के  सम्बन्ध  में  पहले  कोई  सर्वेक्षण
 नहीं  किया  गया  है।  केवल  प्रारम्भिक  जांच  की
 गयी  थी,  जिससे  पता  चला  है  कि  वित्तीय
 हष्टि  से  इस  खण्ड  को  बड़ी  लाइन  में
 बदलने  का  ओभचित्य  नहीं  है।  इसलिए  इस
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 प्रस्ताव  पर,  फिलहाल,  विचार  नहीं  किया  जा
 रहा  है।

 Allocations  of  Imported  Wool
 9879.  SHRI  JUGAL  MONDAL:  Will

 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  29  on  the  !3th  February,  968
 and  state  :

 (a)  the  names  of  the  firms  to  whom
 the  highest  quota  of  Imported  wools  dur-
 ing  the  last  three  years  was  allotted  and
 the  quantities  thereof  ;  and

 (b)  the  reasons  for  allotting  the  highest
 quota  to  them  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  The
 names  of  first  four  woollen  mills  which
 Teceived  the  highest  quota  of  imported
 wools  during  the  last  three  years  and  their
 installed  capacity  were  as  below  :

 Written  Answers

 Name  of  the  Mill  No.  of  Oct./Sept.  Oct./Sept.  Oct-/Sept.
 spindles  1964/65  65/66  66/67

 (Rs.  in  lakh)
 l.  Britisn  India  Corpn.  32,268  53.44  6.6  08.78

 (Cawnpore  &  New
 Egerton  Mills)

 2.  Bombay  Fine  Worsted  16,112  25.67  3.52  67.17,
 Mfg.  (Castle  Mills,
 Bombay)

 3.  Raymond  Woollen  Mill,  5,080°  33.02  3.80  64.32
 Bombay

 “4  Digvijay  Woollen  Mills,  9,162  6.9  .86  35.54
 Jamnagar

 (b)  The  allocation  was  made  in  terms  (b)  the  number  of  bookings  for
 of  the  general  policy  for  distribution  of
 traw  materials  which  takes  into  account
 the  past  consumption  of  these  mills  as  also
 their  installed  capacity  during  the  basic
 period.

 Bookings  for  Cars  and  Scooters

 9881.  SHRI  JUGAL  MONDAL  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number.  of  orders  booked
 for  Fiat,  Ambassador  and  Standard  Cars
 as  op  ist  April,  968  ;

 Lambretta,  Vespa  and  Fantabulas  as  on  Ist
 April,  968  ;.

 (c)  the  number  of  orders  booked  for
 Royal  Enficld  and  Rajdoot  Motor  Cycles
 as  on  Ist  April,  968  ;  and

 (d)  whether  the  present  method  of
 booking  these  orders  is  proposed  to  be
 amended  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (c).  The  information  is  being  collected
 from  the  manufacturers  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.
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 (d)  There  is  no  proposal  under  consi-
 deration  of  the  Government  to  amend  the
 Present  procedure  of  booking  orders  so
 far  as  passenger  cars  and  scooters  are  con-
 cerned.  However,  Government  have
 decided  to  remove  the  statutory  control
 even  the  sale  and  distribution  of  Motor
 cycles  with  cffect  from  the  22nd  April,  1968.
 While  conveying  this  decision  to  the  Motor
 cycle  manufacturers,  they  have  been  told
 that,  even  after  decontrol,  their  dealers
 should  continue  to  follow  the  pridrity
 lists  of  bookings  at  present  §  main-
 tained  by  them  and  to  sell  Meter  cyeles
 to  the  customers  en  the  principle  of  “first-
 come-first-served.””

 क्रोम  लेदर  का  उत्पांदन

 9882.  शी  सहाराज  सिह  मारतो  :  क्‍या
 झोच्ोभिक  विकास  तथा  समयाय  कार्य  मम्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  कलकत्ता  में  लघु  उद्योग  के  रूप
 में  छोटी  मशीनों  से  चीनियों  द्वारा  बनाया  जा
 रहा  बढ़िया  किस्म  का  चमड़ा  (क्रोम)  देश  के
 किन्हीं  श्रन्य  भागों  में  गेर-चीनियां  द्वारा  भी
 बनाया  जा  रहा  है;  श्रौर

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  उसके  क्‍या  कारण
 हैं?

 झोद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कारयें-
 मंत्री  धरी  फलखरुददोने  झलो  भ्रहमद)  :  (क)
 जी,  हां।  बढ़िया  क्रोम  चमड़ा  कलकत्ता  में
 चमड़ा  कमाने  वाले  चीनियों  तथा  श्रन्य  लोगों
 द्वारा  मशीन  का  इस्तेमाल  करके  बनाया  जो

 रहा  है।  ऐसा  चमड़ा  बम्बई,  कानपुर,  मद्दास,
 बंगलौर,  विनयमंगलम  (मद्रास  राज्य),  स्वालियर

 कोयम्बहूर  तथा  बिहार  राज्य  के  श्रनेक  बड़े
 और  छोटे  कारखानों  द्वारा  भी  तैयार  किया
 जा  रहा  है।

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उंठता  ।

 जूतों  का  निर्यात

 9883.  श्री  महाराज”  सिंह  भारती  :  क्या
 वारिएज्य  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जूते  के  श्त्येकः
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 जोड़े  पर  जूतें  बनाने  वाले  कौ  जितगी  मंजूरी
 मिलौ  है,  राज्य  व्यापार  निंगम  भ्रौर  ठेकेदारी
 ने  प्रत्येक  जोड़  पर  उससे  अधिक  लाभ  भ्रजिंत
 किया  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसेंके  क्या  कारण  हैं;
 और

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  उसका  व्यौरा  क्या
 है?

 वारिज्य  मअन्त्रालय  %  उप-मम्धी  0 ह
 मोहम्मद शकी  कुरेझी)  :  (क)  जी,  नहीं  ny

 (ख)  घरन  नहीं  च्ड्ता  ।
 (म)  राज्य  व्यापार  निमम  झपने  परिचा-

 ललन  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिये  केक्ल  नाम
 मात्र  का  सेवा  ग्रभार  लेता  है  ।

 Drive  to  Increase  Railway  Activities  in
 Commercial  Field

 9884.  SHRI  RABI  RAY:
 Minister
 State  :

 (a)  whether  it  is  a  tact  that  the  Rail-
 ways  have  launched  an  all-out  drive  to
 increase  their  activities  in  the  commercial
 field  ;

 (b)  if  so.  whether  it  is  also  a  fact  that
 they  have  set  up  special  contact  cells  for
 liaison  with  leading  exporters  and  impor-
 ters  ;  and

 (c)  the  details  thereof  ?

 Will  the
 of  RAILWAYS  be  pleased  to

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA);  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  While  no  special  contact
 cells  as  such  have  been  set  up,  the  Market-
 ing  and  Sales  Organisation  on  each  Zonat
 Railway  keeping  ctose  touch  with  the  trade
 and  industry  in  order  to  secure  as  much
 of  traffic  as  possible  to  rail.  Jn  this  pro-
 cess,  liaison  is  also  maintained  with  lead-
 ing  exporters  and  importers  so  that  special
 arrangements  can  be  made  for  expeditious
 despatch  of  export  and  import  traffic.

 All  India  Station  Masters’  Association

 9885.  SHRI  RABI  RAY:  Witt  we
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  the  about  30,000
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 Stations  Masters  and  Asstt.  Station  Masters
 in  the  country  have  decided  to  rosort  to
 “work  to  rule”  campaign  if  the  All  India
 Station  Masters’  Association  was  aot  taken
 into  confidence  in  the  anti-accident  drive  ;

 (b)  if  60,  in  view  of  the  fact  that  the
 Kunzru  Committee  on  accidents  had  not
 taken  the  Association  into  confidence,
 whether  Government  propose  to  accept
 the  demands  of  the  said  Association  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Govern-
 meat  have  no  official  information  to  this
 effect.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Natfonal  Coal  Development  Corporation

 9886.  SHRI  RABI  RAY:  Will  the
 Minister  of  STEEL,  MINES  AND  METALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Natio-
 nal  Coal  Devetopment  Corporation  and
 Singareni  collieries  would  be  able  to  need
 the  coal  requirements  of  steel  plants  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the
 steps  being  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  The  Steel  plants  primarily  use
 metallurgical  coals,  which  are  not  available
 in  the  Singareni  collieries.

 The  N.C.D.C.  are  developing  capacity
 for  metaliurgical  coals,  but  in  the  forseable
 future  this  capacity  will  fall  far  short  of
 the  requirements  of  the  steel  plants.
 Besides,  sufficient  capacity  has  also  been
 developed  in  the  coking  coal  in  Private
 Sector.  Both  the  Sectors  are  able  to  meet
 the  requirements  of  the  Steel  Plants  for
 the  present.

 Nationa]  Coal  Development  Corporation

 9887.  SHRI  RABI  RAY:  Will  the
 Minister  of  STEEL,  MINES  AND  METALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  appointed  a
 three-man  Committee  headed  by  the  for-
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 mer  Secretary  of  Planning  Commission
 Shri  Kamat  to  investigate  into  the  affairs
 of  the  National  Coal  Development  Cor-
 poration  ;

 (b)  if  so,  whether  the  Committee  have
 submitted  an  interim  report  to  Govern-
 ment  ;  and

 (c)  the  main  features  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  Committee  has  submitted  its
 First  Report  to  the  Government.

 (c)  The  main  recommendations/con-
 clusions  of  the  Committee  are  under  exa-
 mination.

 Export  of  Tool  and  Alloy  Steel
 Scrap

 9888.  SHRI  NAR  DEO  SNATAK:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  export
 of  tool  and  alloy  steel  scrap  was  banoed
 from  the  Ist  April,  967  at  the  request  of
 the  Hindustan  Steel  Ltd.  (Alloy  Steels
 Project),  Durgapur  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 Project  when  offered  scrap  by  the  scrap
 merchants  declined  to  take  it  onground  that
 they  have  no  use  for  tool  and  aHoy  steel
 scrap  and  stainless  steel  scrap  in  the  form
 of  millings,  drilling  turnings  and  borings  ;

 (c)  whether  it  is  further  a  fact  that
 subsequently  Government  advised  scrap
 merchants  that  the  said  scrap  may  be  per
 mitted  for  export  till  June,  968  ;  and

 (d)  if  so,  the  reasons,  for  delay  in  per-
 mttting  export  and  why  Metal  Scrap  Trade
 Corporation  Ltd.  has  not  issued  Letters  of
 Authority  to  exporters  so  far  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  Ex-
 post  Policy  for  ferrous  scrap  for  the
 period  April,  967—March,  ¥968  amnounc-
 edon  the  80  May,  permitted  export
 of  Tool  asd  Atey  Steel  scrap  wiihout
 quantitative  restriction,  subject  to  certain
 conditions.  The  policy  however,  did  not
 permit  the  export  of  alloy  steel  scrap  com-
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 taining  alloying  elements  e.g.,  Tungsten.
 Molybdenum,  Vanadium,  Chromium  and
 Nickel.  The  export  of  alloy  steel  scrap
 containing  alloying  elements  was  banned
 as  the  same  was  required  for  use  by  the
 indigenous  Tool  and  Alloy  Steel  manufac-
 turers  generally  and  not  only  by  the  Alloy
 Stee]  Plant,  Durgapur.

 (b)  It  has  been  ascertained  from  the
 Alloy  Steel  Plant,  Durgapur  that  an  offer
 made  by  one  party  for  supply  of  turnings,
 borings  and  millings  type  of  scrap  of  tool
 steel  grades  was  not  acceptable  to  the
 Plant  as  the  same  was  not  found  to  be
 suitable.  The  Plant  has,  however.  received
 some  quantities  of  turnings  and  borings  of
 high  speed  steel  and  stainless  steel  scrap.
 Offers  of  similar  scrap  made  by  a  few
 other  parties  are  being  processed  by  the
 Plant.

 (c)  No,  Sir.
 (d)  Does  not  arise.

 Issue  of  Import  Licences  tv  Scrap
 Exporters

 9889.  SHRI  NAR  DEO  SNATAK:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  scrap
 exporters  have  not  been  granted  import
 licences  by  the  Iron  and  Steel  Controller
 against  entitlements  earned  by  exporter  of
 scrap  prior  to  the  devaluation  of  Rupee  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  when  these  licences  are  likely  to  be

 issued  to  the  scrap  exporters  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and  (b).
 Import  licences  against  export  of  scrap
 were  issued  by  the  Iron  and  Steel  Control-
 ler  in  all  cases  where  import  applications
 were  made  in  time  by  the  scrap  exporters.
 In  case  of  time  barred  applications,  the
 claims  have  been  rejected  by  the  Control-
 ler.

 (c)  The  question  does  not  arise.

 wet  छू  कम्पनों  द्वारा  जूतों  का  निर्यात

 9890  श्री  रामाबत्र  शास्त्री  :  क्‍या
 वारिएज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 बाढा  छू  कम्पनी  द्वारा  बनाये  गये  जूते  किन-
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 किन  देशों  को  निर्यात  किये  जाते  हैं  धौर  प्रतिवर्ष
 कितने  जोड़े  जूतों  का  निर्यात  किया  जाता  है  ?

 वारिज्य  मन्त्रालय  में  उप-सन्‍्त्री  ी
 सोहस्मद  शी  कुरं शी)  :  वारिज्यक  श्रासूचना
 तथा  सांख्यिकी  महानिदेशालय,  कलकत्ता,  जो
 निर्यात  झांकड़ों  का  मुख्य  स्रोत  है,  फमंवार
 निर्यात  आकड़े  न  रखता  है  और  न  ही  प्रकाशित
 करता  है  1

 बिहार  में  रेलवे  स्टेशनों  के  माम  लिखना

 989l.  श्री  रामावतार  श्ञास्त्री  :  क्या  रेलवे
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  कया  बिहार  में  रेलवे  स्टेशनों  के  नाम
 पट्टों  पर  श्रंग्रेजी  और  हिन्दी  के  साथ-साथ
 द्  में  भी  लिखने  की  सरकार  की  नीति  है;

 (@)  कया  सभी  सम्बन्धित  रेलवे  झ्धिका-
 रियों  को  इस  आशय  का  कोई  परिपत्र  भेजा
 गया  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  सच  है  कि
 बिहार  में  संधाल  परगना  जिला  में  सकरीगली-
 घाट  जंक्शन,  कोटल  पुकुर,  तिलमीटा,  बड़हरवा
 श्र  पकौरिन  जैसे  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेशनों  के
 नाम  पट्टों  पर  रैलवे  स्टेशनों  के  नाम  या  तो
 चदर  में  लिखे  ही  नहीं  गये  हैं  भ्रववा  मिठा  दिये
 गये  हैं;

 (घ)  क्‍या  सरकार  का  विचार  शपने
 आदेशों  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध
 समुचित  कार्यवाही  करने  तथा  उन  स्टेशनों  के
 नाम  उदू  में  लिखवाने  का  है;  श्रौर

 (=)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 हैं?

 रेलवे  मन्त्री  (6. |  ब्बे०  go  gare):
 (क)  और  (ख).  स्टेशन-नाम  पट्टों  पर  रेलवे
 स्टेशनों  के  नाम  लिखने  के  लिए  प्रयुक्त  की  जाने
 वाली  लिपि  के  बारे  में  रेल  प्रशासनों  को  निम्न-
 लिखित  नीति  श्रपनाने  की  हिदायत  हैं  :

 ()  जहां  प्रादेशिक]  अंग्रेज़ी  और  देवनागरी
 भाषा  हिन्दी  है  /लिपि  में  हिन्दी  का

 ४  प्रयोग  किया  जाये  ।
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 (ii)  we
 |

 stat,  देवनागरी
 भाषा  हिन्दी  |  लिपि  में  हिन्दी  श्रौर

 नहीं  है  प्रादेशिक  भाषा  का
 प्रयोग  किया  जाये  ।

 स्टेशनों  के  नाम  लिखने  के  लिए  द्  लिपि
 का  प्रयोग  ऊपर  मद  (ii)  में  उल्लिखित  नीति
 के  भ्रनुसार  किया  जाता  है।

 (ग)  संकरीगली  जंक्शन,  संकरीगलीघाट,
 कोटालपोखर,  तिलमीटा,  बड़हरवा  और  पकोड़
 स्टेशनों  पर  स्टेशन-नाम-पट्टे  देवनागरी  लिपि
 हिन्दी,  अंग्रेजी  शौर  बंगला  में  लिखे  गये  हैं
 इन  स्टेशनों  पर  ये  लिपियां  लम्बे  श्ररसे  से

 मौजूद  हैं  श्रोर  भ्रभी  तक  इन  लिपियों  के  प्रयोग
 के  बारे  में  न  कोई  शिकायत  मिली  है  और  न
 इन  स्टेशनों  पर  चढ  में  लिखे  गये  नाम  मिटाये
 गये  हैं।

 घ)  शरीर  (ड)  सवाल  नहीं  उठता  t

 Purchase  of  Coal  by  Public
 Undertaking

 9892.  SHRI  D.N.  PATODIA:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  public
 sector  undertakings  during  the  last  nine
 months  have  purchased  more  coal  from  the
 private  mill-owners  than  the  National  Coal
 Development  Corporation  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  Rail:
 ways  alone;  during  the  last  two  months
 have  cut  down  the  order  by  30  per  cent
 with  the  National  Coal  Development  Cor-
 poration  for  the  supply  of  coal  ;

 (c)  the  reasons  which  have  compelled
 Government  to  go  to  private  mill-owners
 and  why  the  orders  with  the  Nationa]  Coal
 Development  Corporation  was  slashed  ;
 and

 (d)  the  shoricomings  in  the  working  of
 the  National  Coal  Development  Corpora-
 tion  which  have  compelled  Government  to
 ‘take  the  above  decision  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 ‘MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.C.  SETHI):  (a)  As
 against  4  production  of  about  0.35  milljon
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 tonnes  in  ‘1967-68,  N.C.D.C.  supplied  about
 9.\0  m.  tonnes  to  the  public  sector  under-
 takings.  The  precise  information  regard-
 ing  the  quantity  of  coal  purchased  by  the
 public  sector  undertakings  from  private
 collieries  is  not  available.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  and  (d).  The  total  production  of

 the  Nationa!  Coal  Development  Corpora-
 tion  collieries  is  less  than  one  third  of  the
 requirements  of  coal  by  the  public  sector
 undertakings.  As  such  there  is  no
 alternative  for  the  public  sector  un-
 dertakings  but  to  meet  a  large  part  of
 their  requirements  from  private  collieries.
 Further  there  are  restrictions  on  the  move-
 ment  of.coal  under  the  Railways’  Rationa-
 lisation  Scheme,  which  comes  in  the  way
 of  NCDC  coal  moving  to  various  public
 sector  units.

 Price  of  Coal
 9893.  SHRI  D.N.  PATODIA:  Will

 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government
 have  constituted  a  Committee  to  examine
 the  proposals  of  the  Coal  Mine  Owners  for
 an  increase  in  the  cost  of  Coal  supplied  to
 bulk  consumers  ;

 (b)  if  so,  the  composition  and  the  terms
 of  reference  of  the  Committee  ;  and

 (c)  when  a  decision  will  be  taken  by
 the  Committee  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  ८.  SETHI):  (a)  and
 f(b).  A-small  Committee  of  officials  has
 been  set  up  to  look  into  and  recommend  a
 reasonable  and  fair  price  that  should  be
 payable  by  the  Railways  and  the  Steel
 Plants,  having  regard  to  all  available  mate-
 rial  on  the  subject.  This  Committee  com-
 prises  of  representatives  of  the  Ministries
 of  Railways,  Steel,  Mines  and  Metals,
 Irrigation  and  Power,  Finance  and  Labour,
 Employment  and  Rehabilitation.

 (c)  The  Committee  is  expected  to  sub-
 mit  its  report  very  shortly.

 Spinning  Mill  in  Publie  Sector
 9894,  SHRI  9.  N.  PATODIA  :

 SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  :

 SHRI  BEDABRATA
 BARUA  ;
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 SHRI  RAGHUVIR  SINGH
 SHASTRI  :

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  decided
 to  set  up  spinning  mills  in  the  public
 sector  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  what  would  be  the  location  and

 the  production  capacity  of  these  spinning
 mills  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  to  (०)
 Presumably  the  Hon’ble  Members.  are  re-
 ferring  to  the  proposal  to  set  up  three
 Centrally-sponsored  export-oriented  spian-—
 ing  mills  during  the  Fourth  Plan  period.
 Final  decision  in  this  matter  has  yet  to
 be  taken.

 Steel  Re-rolling  Mills  Association

 9895.  SHRI  D.  N.  PATODIA  :  Will  the
 Minister  of  STEEL,  MINES  AND  METALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Steel
 Re-rolling  Mills  Association  has  been  urg-
 ing  Government  for  putting  up  zonal
 continuous  casting  plants  to  enable  the
 re-rollers  to  keep  their  foreign  commitments
 without  in  any  way  affecting  the  supply  to
 the  main  producers  in  the  country  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 industry  has  appealed  to  Government  to
 raise  the  rate  of  subsidy  on  their  products
 for  export  ;

 (c)  whether  the  request  of  the  industry
 has  been  considered  ;  and

 (d)  if  so,  the  decision  taken
 regard  ?

 in  this

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  &
 METALS  (SHRI  P.C.  SETHI)  :

 (a)  No,  Sir.
 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  and  (d):  A  freight  differential  of

 Rs.  44.86  per  tonne  has  been  sanctioned  to
 the  re-rollers  with  effect  from  1.2.1968  on
 exports  of  bars,  rods,  flats,  structurals,
 wire-rods,  etc.  rolled  by  them  out  of  billets
 supplied  by  the  main  producers.  Further,
 all  exporters  including  rerollers  can  claim
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 an  additional  cash  assistance  of  24%  of
 f.0.b.  value  of  bars  and  rods  exported
 during  the  period  1.3.68,  to  28.2.69  provided
 the  f.o.b.  value  of  their  exports  of  bars/
 rods  during  this  period  is  higher  than  the
 exports  of  the  same,  during  the  preceeding
 2  months  by  10%.

 India  Belting  and  Cotton  Mills.  Ltd.
 Serampore

 9896.  SHRI  GADILINGANA  GOWD  :
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  has  filed  a  case  as  early  as  1959,  or
 sO,  against  the  then  management  of  the
 India  Belting  and  Cotton  Mills  Ltd.,
 Serampore  (West  Bengal)  for  forged  use  of
 an  import  licence  ;

 (b)  whether  the  Special  Police  Estab-
 lishment  had  seized  possession  of  certain
 documents  and  papers  from  the  said
 Company  and  still  is  in  possession  of  them  ;

 (c)  if  so,  whether  the  final  action  has
 been  taken  in  the  matter  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Yes,
 Sir.  The  case  was  filed  against  M/s.  India
 Belting  and  Cotton  Mills  Ltd.,  Serampore
 on  28.12.1961  in  the  Court  of  Chief  Presi-
 dency  Magistrate,  Calcutta  under  Section  5
 of  the  Import  &  Export  (Control)  Act,  ‘1967,

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  and  (0)  :  On  the  revision  petition

 filed  by  the  accused,  the  Calcutta  High
 Court  quashed  the  pro  gs  on  4.9.1963,
 Leave  to  appeal  to  the  Supreme  Court  was
 refused  on  19.10.1964,  The  firm  later  went
 into  liquidation.  The  Receiver  however
 refused  to  aceept  the  documents  which  were
 returned  to  him.  A  _  registered  letter  has
 now  been  sent  to  the  Receiver  to  ascertain
 the  name  and  address  of  the  party  to  whom
 the  documents  are  to  be  returned.

 Mircrowave  Radio  Telephone  Link  In  Madras

 9897.  SHRI  C.  CHITTYABABU  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Microwave
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 radio  telephone  link  is  proposed  to  be  set
 up  in  Madras  ;

 (b)  if  so,  when  it  is  going  to  be  imple-
 mented  ;  and

 (c)  what  will  be  the  total  expenditure
 thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.M.  POONACHA)  (a)  and  (b).
 Yes.  A  Multichannel  Microwave  communi-
 cation  network  is  under  installation  bet-
 ween  the  Southern  Railway  Headquarters
 at  Madras  and  Divisional  Headquarters  at
 Madurai,  Tiruchhirapalli,  Olvakkot,  Mysore
 and  Guntakal  on  the  Southern  Railway  and
 Vijayawada  and  Hubli  on  the  South  Central
 Railway.

 The  work  isbeing  implemented  in
 phases  and  is  in  progress.  The  likely  date
 of  completion  is  by  March,  1969.

 (c)  The  work  was  sanctioned  by
 Railway  Board  at  a  cost  of  Rs.  87.48  lakh3
 in  March,  ‘1965.  Mainly  due  to  devaluation
 and  higher  rate  of  customs  duty,  the
 estimated  cost  of  the  work  has  gone  up,
 and  the  Railway  administration  has  recently
 submitted  a  revised  estimate  for  Rs.  .575
 crores,  which  is  under  examination  by
 Railway  Board.

 गाय  बल  की  चर्बों  का  निर्यात

 9798.  श्री  स्वामी  ब्रह्मानन्द  जो:  क्‍या

 बारिएज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  प्रति  वर्ष  विदेशों  को  कितनी  मात्रा  में
 तथा  कितने  मूल्य  की  गाय  बैल  की  चर्बी  का
 निर्यात  किया  जाता  है;

 (ख)  इसमें  से  कितनी  मात्रा  में  तथा
 कितने  मूल्य  की  चर्बी  बेकार  गाय-बैलों  की  थी;
 झौर

 (ग)  गाय-बैल  की  यह  चर्बी  किन-
 किन  बूचड़खानों  से  प्राप्त  की  जाती  है  भौर
 प्रत्येक  से  प्रति  वर्ष  कितनी  चर्बी  प्राप्त  की
 जाती  है  ?

 वारिएज्य  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  (धी

 मोहम्मद  काफी  कुरेशी)  :  (क)  संशोधित

 भारतीय  व्यापार  वर्गीकरण  में  गाय-जैल  की
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 चर्बी  जैसी  कोई  मद  नहीं  है  भर  इस  लिए
 वाणिज्यिक  स्‍झ्रासूचता  तथा  सांख्यिकी  के  महा-
 निदेशक,  कलकत्ता  द्वारा  हस  प्रकार  का  कोई
 निर्यात  नहीं  दिखाया  गया  है

 (@)  तथा  (ग).  जानकारी  प्राप्त  नहीं
 है  V

 खालों  झौर  चमड़  का  निर्यात

 9899.  श्री  स्वामी  ब्रह्मानन्द  जी  :  क्‍या
 वारिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  विदेशों  को  प्रति  वर्ष  गायों,  भैसों
 श्र  बछड़ों  की  कितने  मूल्य  की  खालों  और
 चमड़े  का  निर्यात  किया  जाता  है;

 (ख)  वध  किये  गये  पशुझ्ों  श्रौर  मृत
 पशुझों  की  कितने-कितने  मूल्य  की  खालें  श्रौर
 चमड़ियां  प्राप्त  हुई;  और

 (ग)  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  तथा
 कितने  मूल्य  की  गायों,  भैंसों  और  बछड़ों  का
 निर्यात  किया  गया  ?

 बारिएज्य  मंत्रालय  में  उप-संत्री  (भी
 मोहम्मद  शफी  कुरेशी)  :  (क)  वर्ष  1965-66,
 1966-67  तथा  ‘1967-68  (जनवरी  968  तक)

 में  गो-जातीय  एवं  श्रश्व-जातीय  पशुओं  के  चमड़े
 और  कच्ची  खालों  ओर  चमड़ियों  के  निर्यातों
 का  मूल्य  क्रमशः  6.82  करोड़  रु०,  1.20
 करोड़  रु०  तथा  8.77  करोड़  रु०  था  |

 (ख)  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है;  श्रौर

 (ग)  श्ूकि  वर्ष  1965-66,  1966-67  तथा
 1967-68  (जनवरी  968  तक)  में  बलों  श्र
 गायों  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  शप्रैल
 '67  से  जनवरी'  68  तक  गो-जातीय  पशुझों
 (भैंसों  सहित)  का  निर्यात  किया  गया  जिन  का
 मूल्य  2.86  लाख  रु०  था।

 Import  of  Steel  from  Japan

 9900.  SHRI  UMANATH  :
 SHRI  K.M.  ABRAHAM  ;
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 SHRI  P.  RAMAMURTI  :
 SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL  :

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Un-
 starred  Question  No.  5223  on  the  26th
 March,  968  and  state  :

 (a)  whether  the  contract  for  the
 import  of  rolled  steel  with  Japanese  Steel
 Mill  has  been  finalised  ;  and

 (b)  Jf  s0,  the  quastiting  and  categories
 of  imports  and  the  total  amount  needed
 for  the  import  of  each  category  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Not,
 yet,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 धूबतिर  रेलवे  को  केचोथ  रेलवे  प्रभोक्‍ता

 सलाहकार  सचिति

 990l.  श्री  मोलहू  प्रसाद  :  क्‍या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  क्षेत्रीय  रेलवे

 प्रयोक्ता  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के

 प्रदेशवार  नाम,  पद  झौर  पते  क्या  हैं;

 (ख)  मार्च,  1967 &  मान,  968  क्के
 बीच  उक्त  समिति  की  कितनी  बैठक  हुई  भौर

 वे  किन-किन  तारीखों  को  हुई;

 गो  प्रह्येक  बैठक  में  उपस्थित  सदस्यों  के

 नाम  कया  थे;  शोर

 च)  समिति  द्वारा  किन  प्रस्ताओं  पर  ठोस

 सुझाव  दिये  गये  थे  और  उनमें  से  कितने  प्रस्तावों

 को  क़ियान्थित  फिया  गया  है  या  क्रियान्वित

 करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  सन्‍्त्रो  (ओ  Bo  go  पुनाथा):  (क)
 से  (ष).  एक  बिवरण  जिसमें  भ्रपेक्षित  सूचना  दी

 गई  है।  सथा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है।

 [पुस्तकालय  में  रखा  गया।  वेलिये  संख्या

 pri2le/08)
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 Export  of  Scrap.

 9902.  SHRI  SHEO  NARAIN:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  please  to
 state  :

 (a)  the  quantity  of  scrap  exported
 from  the  country  during  967  and  the  f.o.b.
 value  thereof  ;

 (b)  the  quantity  of  scrap  likely  to  be
 exported  during  this  year  ;

 (c)  whether  Government  are  anticipat-
 ing  any  decline  in  scrap  exports  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  to  minimise
 the  decline  in  exports  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD,  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Quantity
 of  scrap  exported  during  4967  amounted  to
 5.8  lakh  metric  tonnes  valued  at  Rs.  2.25
 crores.

 (b)  4  lakh  tonnes  of  scrap  is  expected
 to  be  exported  during  this  year.

 (c)  Yes,  Sir.
 (d)  Efforts  are  being  made  to  diversify

 exports  to  new  markets—  at  present  Japan
 being  the  major  buyer.  Recently  a  delega-
 tion  bas  been  sponsored  to  explore  new
 markets  in  Formosa,  Japan  and  South
 Korea.

 Manufacture  of  Barrels

 9903.  SHRI  SITARAM_  KESRI:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Starred  Question  No.  009  on  the
 2nd  April,  968  and  state  :

 (a)  whether  the  statement  appended  to
 the  the  reply  to  Unstarred  Question  No.
 2848  on  the  Sth  March,  968  revealed  that
 Government  could  not  allocate  material
 to  original  fabricators  on  00  per  cent
 basis  of  their  licensed  capacities  before
 undertaking  assesment  in  1964,  capacities
 of  some  fabricators  were  obviously  recog-
 mised  and  increased  by  undertaking  up-
 wanted  assessments  only  at  the  cost  of
 other  units  who  started  receiving  lesser
 allocations  than  before  and  thus  forcing
 their  capacities  to  remain  idle  ;

 (७)  whether  the  installed  capacity  which
 was  found  to  pe  higher  on  another  inspec:
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 tion  in  965  was  as  a  result  of  unauthorised
 expansions  by  some  original  fabricators;
 and

 (c)  the  reasons  for  not  realising  the
 continuing  problem  of  shortage  of  steel
 sheets  while  undertaking  assessment  during
 ‘1963-64,  and  realising  it  only  after  under-
 taking  another  assessment  in  19657

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)  to
 (c).  While  available  steel  sheets  have  to
 be  allocated  on  the  basis  of  fabricating
 capacity  of  the  units,  the  need  for  revising
 the  capacities  arose  as  a  result  of  increa-
 sed  requirements  of  barrels.  Despite  the
 shortage  of  steel  sheets,  there  was  a  felt
 need  for  cptimising  production  by  fuller
 utilization  of  the  installed  capacity.  It
 was  also  considered  necessary  to  assess  the
 installed  capacities  with  a  view  to  securing
 equitable  distribution  of  raw  materials.
 The  capacities  inspected  during  1965,
 Observed  to  be  higher,  were  not  consi-
 dered  further  by  the  Government  for
 acceptance  and  in  view  of  this,  the  posi-
 tion  in  regard  to  the  expansion  of  the
 units  concerned  has  not  been  examined.

 Coal  wagons

 9904.  SHRI  SANJI  RUPJI:
 SHRI  KANWAR  LAL

 GUPTA:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state  :
 (a)  the  number  of  coal  wagons  despat-

 ched  from  various  collieries  to  stations
 falling  on  the  Central  Railway  in  Haryana
 during  the  last  three  months  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  due  to  the
 nop-avaftabitity  of  wagons  for  the  last
 three  months,  some  towns  on  Delhi-
 Mathura  section  are  facing  acute  shortage
 of  soft  coke  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefore  ;  and
 (d)  the  steps  which  Government  pro-

 pose  to  take  to  remove  this  difficulty  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  rom  M.  POONACHA):  (a)  452
 wagons  of  coal  were  delivered  at  these
 stations  during  February,  March  and  April
 1968.
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 (b)  No  report  has  come  to  the  notice
 of  the  Railways.

 (c)  and  (d).  Do  not  arise.

 कोसती  पत्थरों  की  ब्ररामदगो

 9905.  थी  झो०  प्र०  त्यागी  :  क्‍या  इस्पात,
 खान  तथा  घात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  भारत  में  प्रति  वर्ष  औसतन  कितनी  मात्रा
 में  होरा  तथा  परना  आदि  कीमती  पत्थर
 खानों  से  निकाले  जाते  हैं  वर्ष  1960,  वर्ष  से
 967  कक  उनके  उत्पादन  के  क्‍या  आंकड़े
 2?

 इस्पात,  खास,  तथा  षालु  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (शो प्र० to  चं०  सेठी)  :  अवेक्षित

 सूचना  देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 गया  है।  [पुस्तकालय  में  रखा  गया।  देखिये
 संख्या  LT-2]5/68]

 मारत-रूस  व्यापार

 9906.  शी  eto  प्र०  त्यागी:  क्‍या  वारिए्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  वस्तु  विनिमय
 प्रणाली  पर  रूस  द्वारा  सप्लाई  की  गई  वस्तृधों
 के  मूल्य  यूरोपीय  देशों  द्वारा  दिये  गये  मूल्यों  की
 तुलना  में  बहुत  अधिक  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं;
 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  रूसी  सरकार  को

 यह  बात  बताई  है;  भौर

 (घ)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  परिणाम
 मिकले  हैं  ?

 बारिए्य  संत्रालय  सें  उप-मंत्री  (भी
 सोहम्भद  ाफी  कुरेशो)  :  (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  से  (घ).  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 New  Items  of  Exports

 9907.  SHRI  SHRI  CHAND  GOYAL  :
 Wil  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pledsed  to  state  :

 (a)  the  new  items  which  Government
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 are  contemplating  to  export  during  the
 Current  year  ;  and

 (b)  the  estimated  amount  of  foreign
 exchang  likely  to  be  earned  as  a  result  of
 export  of  these  commodities  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  and  (०).
 Government  do  not  directly  undertake
 exports;  the  bulk  of  exports  is  done  by
 private  exporters;  a  small  proportion  of
 the  exports  is  done  by  Government  Under-
 takings  like  the  S.T.C.  &  M.M.T.C.
 With  a  view  to  augmenting  the  foreign
 exchange  earnings,  Government  have  been
 giving  assistance  in  various  forms  to  the
 exporters  of  non-traditional  items.  Consi-
 derable  success  has  been  achieved  in  the
 recent  years  in  the  export  of  non-
 traditional  items  like  engineering  goods,
 iron  and  steel,  chemical  and  allied
 products  etc.  Exporters,  as  also  Goven-
 ment,  are  constantly  on  the  look-out  for
 avenues  for  the  export  of  new  items,  and
 exports  of  such  items  take  place  as  and
 when  opportunities  for  such  exports  arise.
 Tt  is,  however,  not  possible  to  say  in
 respect  of  what  new  items,  opportunities
 will  present  themselves  during  the  current
 year.  In  view  of  this  the  foreign  exchange
 earning  cannot  be  estimated.

 दिल्ली  में  मूमिगत  रेलवे

 9908.  श्री  रामावतार  दामां :  क्या  रेलबे
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  का  ध्यान  परिवहन  तथा

 नौवहन  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  की  श्रोर  दिलाया
 गया  है  जिसमें  उन्होंने  दिल्ली  की  परिवहन
 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  भूमिगंत  रेलवे
 बनाने  का  सुझाव  दिया  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सरकार
 की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मं  झन  चे०  मु०  पुनाथा)  :  (क)
 भ्रौर  (ख).  सूचन।  मंगाई  जा  रही  है  और  सभा-
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  1
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 Console  operators  in  machine  section
 of  Northern  Railway  Headquarters.

 9909.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Console  Ope-
 rators  in  the  Machine  Section  of  the
 Northern  Railway,  Baroda  House,  New
 Delhi  ;  न

 (b)  whether  any  selection  was  held  for
 the  said  posts,  if  so,  the  minimum  qualifi-
 cations  prescribed  for  the  eligibility  for
 selection  by  the  Board  ;

 (c)  whether  any  exemption  or  deviation
 from  the  requisite  qualifications  was  made
 in  some  cases  ;  and

 (d)  whether  representations  were
 received  from  the  staff  on  that  account;
 and  if  so,  Government’s  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  One.

 (b)  The  selection  is  in  progress.  The
 orders  issued  prescribe  the  following  quali-
 fications  for  selection  to  the  posts  of
 Console  Operators  :—

 (i)  A  first  class  or  a  good  second
 class  graduate  with  a  good  acade-
 mic  career.

 (ii)  Age  should  not  be  above  40  years.
 (iii)  A  high  grade  of  aptitude  for

 working  on  the  Computer.
 (c)  Yes.
 (d)  Some  representations  have  been

 received  and  are  receiving  consideration
 of  the  appropriate  authorities.

 l0  डाउन  एक्सप्रंस  पंसेंजर  गाड़ी

 9910.  श्री  भटल  बिहारो  वाजपेयी  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलबे  की  नयी
 समय  सारिणी  के  भनुसार  पूर्वोत्तर  रेलवे  की
 0  डाउन  एक्सप्रेस  पैसेजर  गाड़ी  गोंडा  से  चार
 बजकर  पांच  मिनट  पर  चलेगी  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  समय  सारिणी  में  परि-
 बतन  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं;

 (ग)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गोंडा
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 जिला  न्यायालय  में  कार्य  करने  के  पइचात

 मसकनवां,  मनकापुर;  भावनान  स्टेशनों  को

 जाने  वाले  यात्रियों  को  इस  परिवतंन  के  फल-

 स्वरूप  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा;

 (घ)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  पूर्वोत्तर
 रेलवे  भ्रधिकारियों  को  उस  क्षेत्र  के  नागरिकों

 &0  डाउन  एक्सप्रेस  को  शाम  को  5  बजे  के

 बाद  चलाने  और  34  डाउन  जनता  ऐक्सप्रेस
 को  शाम  के  8  बजे  के  बाद  चलाने  के  बारे  में

 सुभाव  प्राप्त  हुए  हैं;  शौर

 (ड)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  (श्री  चे०मु०  पुनाचा):  (क)  और

 (ख).  जाहिर  है,  10.67  से  0,डाउन  कानपुर-
 बरोनी  एक्सप्रेस  को  निर्धारित  समय  से  लगभग

 1 घन्टा  पहले  चलाने  से  है  जो  शब  भी

 चालू  है।  यह  परिवतंन  बरोनी  से  डिब्रगढ़
 टाउन  तक  चलने  वाली  3  डाउन  असम  डाक-

 गाड़ी  से  मेल  बनाये  रखने  के  लिए  किया  गया

 था  जिसका  समय  संरक्षा  सम्बन्धी  कारणों  से
 1 घन्टा  5  मिनट  आगे  कर  विया  गया  था।
 बरोनी  में  इन  गाड़िधों  के  बीच  मेल  लेने  की
 व्यवस्था  कानपुर/लखनऊ  आदि  से  या  यहां
 होकर  पश्चिम  बंगाल  श्र  भ्रसम  के  दृरस्थ
 स्टेशनों  को  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  के  लिए

 महत्वपूर्ण  है

 (a)  जी  हां

 (घ)  जी  हां  ।

 (ड)  बरौनी  में  3  डाउन  डाक  गाड़ी  से
 मेल  बनाये  रखने  की  प्रावश्यकता  को
 देखते  हुए  l0  डाउन  एक्सप्रेस  का  समय
 बदलना  सम्भव  नहीं  है।  34  डाउन  जनता
 तेज  सवारी  गाड़ी  का.  समय  फिर  से  निश्चित
 करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इससे  परिचालन
 सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  भ्रलावा  धन्य  क्षेत्रों  श्रौर
 उनके  बहुसंख्यक  उपभोक्ताओं  पर  प्रतिकूल
 प्रतिक्रिया  होगी  ।
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 Railway  line  connecting  Khetri  Copper
 Project  with  main  line  at  Dabla

 99il.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  has  been  decided  to
 construct  a  Railway  line  to  connect  Khetri
 Project  with  the  main  line  at  Dabla  on  the
 Rewari-Reengus  section;

 (b)  if  so,  whether  the  work  on  this
 line  has  been  taken  up;  and

 (c)  if  not,  reasons  therefor?
 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS

 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  to  (c).
 The  revised  traffic  appreciation  report  of
 the  Chirawa/Dabla-Khetri  Rail  link  pro-
 ject,  submitted  by  the  Western  Railway,
 is  under  examination.  A  decision  on  the
 construction  or  otherwise  of  this  rail  link
 will  be  taken  after  this  examination  is
 completed.

 Khariar  Road  Station

 9912.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  Will  =  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Khariar  Road  General
 Traders  Association  has  submitted  a
 memorand  di  ding  (i)  extension  of
 the  run  of  the  Rourkela  train  via  Titlagarh
 Khariar  Road  to  Raipur  instead  of  termi-
 Mating  at  Titlagarh,  (ii)  drinking  water
 facilities  at  the  Goods  shed  of  the  Khariar
 Road  Station,  (iii)  diversion  of  one  of  the
 four  trains  running  between  Delhi  and
 Madras  via  Waltair,  Raipur  and  Katni.
 and  (iv)  improvement  of  stacking  arrange-
 ment  of  goods  going  as  well  as  coming  in;

 (b)  whether  the  above  demands  have
 been  looked  into;  and

 (c)  if  so,  with  what  results  and  the
 steps  taken  or  proposed  to  be  taken  in  the
 matter?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.

 (b)  Yes.
 (c)  (i)  &  (iii)  The  request  for  extension

 of  Nos.  457/458  Rourkela-Titlagarh  Passen-
 ger  trains  to  and  from  Raipur  Via  Khar-
 iar  Road  and  for  diversion  of  one  of  the
 existing  Madras-Delhi  through  trains  via
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 Waltair,  Raipur  and  Katni  has  not  been
 found  either  feasible  or  justified.

 (it)  Five  water  taps  have  been  provided
 on  the  platform  at  the  station  and  there  is
 also  a  permanent  waterman  for  supplying
 water.  During  summer  an  _  additional
 waterman  is  also  appointed.  As  the  Goods
 shed  is  situated  at  the  end  of  the
 platform  of  Khariar  Road  _  Station,
 members  of  the  public  visiting  the
 Goods  shed  are  freely  making  use  of  the
 facilities  at  the  station  platform.  Further
 earthen  pots  have  also  been  provided
 inside  the  Goods  shed  itself  for  the  use  of
 the  public.  The  question  of  providing  a
 separate  water  tap  in  the  Goods  shed  is
 being  examined.

 (iv)  Requisite  accommodation  exists  in
 the  Goods  shed  for  stacking  goods,  both
 inward  and  outward.  For  the  volume  of
 traffic  dealt  with  at  this  station  at  present,
 the  existing  arrangements  are  considered
 adequate.

 Durgapur  Project  Limited

 9913.  SHRI  BENI  SHANKER
 SHARMA  :  च्ी।  the  Minister  of  STEEL,
 MINES  AND  METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Durgapur  Project  Limi-
 ted  has  decided  to  declare  the  entire  staff
 of  the  Civil  Eng.  neering  Deparment  as
 surptus  ;

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI)  :  (a)  No,
 Sir.

 (b)  and  (e).  Do  not  arise.

 Import  Substitution

 99i4.  SHRI  _S.  2.  SAMANTA  :  Wilt
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  encouragement  is  given
 or  likely  to  be  given  to  the  extrepremeurs
 and  fhdustrialists  for  prodacing  geods
 which  will  substitute  imports;  and

 (b)  the  extent  fo  which  self-sufficiency
 pas  atready  been  achieved  in  this  direction
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 till  the  end  of  ‘1967-68,  and  what  are  the
 Prospects  for  the  future?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)
 A  scheme  is  already  in  operation  to  give
 awards  to  persons  and  institutions  bringing
 forth  practical  suggestions  and  schemes
 for  replacing  imported  material  by  indigen-
 ous  substitutes.

 (b)  The  drive  for  the  import  substitution
 is  a  continuous  process  and  covers  almost
 the  entire  gamut  of  industry.  As  a  result  of
 the  organised  measures  taken  it  has  been
 possible  to  achieve  a  sizeable  reduction  in
 the  imports  of  components  and  raw  mater-
 ials  etc.  The  extent  of  savings  in  foreign
 exchange  during  the  year  967  on  this
 account  have  been  estimated  as  Rs.  32  cror-
 es.  It  is  expected  that  savings  in  foreign
 exchange  as  a  result  of  import  substitution
 measures  will  progressively  increase  from
 year  to  year.

 Smatt  Scate  Industries

 99I5.  SHRI  S.C  SAMANTA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  representations  have  been
 received  by  Govemment  in  connection  with
 the  demand  of  imported  raw  materials  by
 smal  scale  industries  for  producing  goods
 required  for  indigenous  markets;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  there-
 to?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)  Yes,
 Sir.  This  problem  is  being  faced  only  by
 units  in  the  non-priority  sector  who  are
 at  present  given  Foreign  Exchange  at  20%
 of  the  cost  of  the  installed  machinery.
 There  is  no  demand  from  the  priority
 sector  as  their  full  requirement  is  being
 met.

 (b)  Due  to  overall  foreign  exchange
 shortage  it  has  not  deen  possible  to  meet
 in  full  the  requirements  of  the  non-priority
 small-scale  sector.
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 झायात की  नई  नौति  का  होरे  जवाहरात  के

 व्यवहार  पर  प्रभाव

 00i6.  भी  रघुबीर  सिह  क्षास्‍्त्री  :  क्या
 वारिएज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  जौहरी  संघ  जयपुर
 से  कोई  ग्रध्यावेदन  मिला  है  जिसमें  भ्रायात  की
 नई  नीति  के  कारण  हौरा  उद्योग  पर  पड़ने  वाले
 प्रतिकूल  प्रभाव  की  श्रोर  ध्यान  दिलाया  गया
 है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ;  श्र

 (ग)  इस  उद्योग  का  विक्रास  करमे  के  लिये
 सरकार  ने  कया  कार्यवाही  कौ  है  ?

 वारिएज्य  मन्‍्त्रालय  में  उप-सन्‍्त्रो  भी
 मोहम्मद  शफी  कुरंधी)  :  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  तथा  (ग).  हीरा  उद्योग  निर्यात-
 अभिमुख  उद्योग  है  भ्ौर  इसका  श्रस्तित्व  निर्यातों
 पर  ही  निभर  है  1  इसके  दिर्यातों  का  विकास
 करने  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं:-

 (1)  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  आयात
 नीती  के  झन्तर्गत्त  पुनभरण  के  झ्राधार  पर  बिना
 तराशे  हीरे  तथा  ब्रिना  बराने  रत्न  t  पभभ्॑-रत्न
 जैसे  कच्चे  माल  के  श्रायात  की  प्रमुमति  दी  जाती

 है  ;
 (2)  आयातित  बिना  तरादष  द्वीरे,  रत्न

 प्रादि  के,  जो  उद्योग  के  लिये  कच्न्वा  माल  है,
 निरन्तर  संभरण  को  सुनिदिचित  करने  के  लिये
 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ;

 (3)  किस्म  तथा  मूल्य  का  समुचित  भाकलन

 करने  के  लिये  एक  परीक्षण  प्रयोगशाला  की
 स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  a  रहा,है;

 (4)  रस्माभूषण  निर्यात  संवर्धन  पश्षिद  ने

 निर्यात  संवर्धन  उपायों  का  प्रस्ताव  किया  है,  ज॑से
 बाजार  सर्वेक्षण  करना,  विदेश  में  व्यापार  प्रति-

 सिधिमण्डलों  को  प्रायोजित  करना,ब्यापारिक  मेलों

 तथा  प्रदर्शुनियों  में  भाग  लेता,  व्यापारिक  हित
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 की  सांख्माकीय  तथा  अस्य  जानकारी  का  निर्या-
 तकों  में  व्यापक  वितरण  ।

 बिला  तरसे  रत्म  प्राप्त  करने  में  निर्धालकों
 को  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  क्योंकि  निर्यातों

 -को  प्रोत्साहित  करने  के  उदम  से  हीरों  के
 निर्वात  पर  श्रायात  पुनर्भरण  श्रब  भी  पहले  के
 समान  70  प्रतिशत  ही  रखा  गया  है  |

 Ploughing  Back  of  Profits  by  Private
 Sector  Industries

 9917.  SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA  i
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  industries
 in  the  private  sector  are  not  ploughing
 back  enough  profits  for  their  further
 development  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  how  much  they  have  ploughed

 back  since  the  First  Plan  period  uptill  naw
 and  what  is  the  estimated  target  for  the
 same  for  the  Fourth  Plan  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (०).  The  information  is  being  collected
 and  it  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Extension  of  Railway  Lines  in  Samastipur
 District

 9918.  SHRI  SHIVA  CHANDRA  JHA  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 extend  new  Railway  lines  in  the  Samasti-
 pur  District  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and
 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA)  :  (a)  to  (c).
 The  proposals  of  néw  railway  lines  to  be
 taken  up  for  construction  during  the  Fourth
 Five  Year  Plan  have  not  been  finalised  so
 far.  It  is  therefore  difficult  to  say  at  this
 stage  whether  any  new  lines  will  be  take
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 up  for  construction  in  the  Samastipur
 district  or  not,  in  the  near  future.

 Barning  of  a  Bogie  of  Sealdah-Pathankot
 Express

 9919,  SHRIS.S.  KOTHARI:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  third
 class  bogie  of  Sealdah-Pathankot  Express
 caught  fire  and  a  number  of  casualties
 occurred  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  stopping  the
 train  after  20  minutes  of  the  fire  and  why
 the  alarm  chains  were  not  provided  for  in
 the  compartments  ;  and

 (c)  the  steps  Government  are  taking
 to  avoid  recurrence  of  such  incidents  and
 ensuring  that  alarm  chains  are  provided  in
 every  train  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  .C.  M.  POONACHA):  (a)  On
 +13-4-1968,,  a  third  class  coach  of  17  Up
 Sealdab-Pathankot  Express  caught  fire
 before  the  train  reached  Hazaribagh.  7
 persons  were  killed  as  a  result  of  their
 jumping  out  of  the  carriage  which  had
 caught  fire.  20  persons  were  injured,
 including  nine  cases  of  grievous  injuries.

 “(b)  The  fire  was  noticed  by  the  Assis-
 tant  Driver  of  the  train  when  he  looked
 back  after  5  Kms,  beyond  Chichaki  station
 where  the  fire  had  been  noticed  by  the
 station  staff,  i.e.  after  3  to  4  minutes  from
 the  time  the  fire  was  noticed  at  Chichaki.
 He  informed  the  Driver  who  immediately
 applied  the  emergency  brakes  and  brought
 the  train  to  a  stop.

 The  alarm  chains  were  provided  on
 the  train  but  had  been  blanked  off  in  this
 and  some  other  compartments  in  view  of
 the  heavy  incidence  of  alarm  chain  pulling.

 (c)  The  cause  of  the  accident  is  being
 inquired  into  by  the  Additional  Commis-
 sioner  of  Railway  Safety.  Necessary  action
 will  be  taken  on  receipt  of  his  report.

 All  passenger  coaches  are  provided
 with  alarm  chains  and  instructions  have
 also  been  issued  to  the  Railways  to  restore
 the  alarm  chains  in  all  non-suburban  traing
 wherever  they  were  blanked  off.
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 Small  Scale  Industries

 9920.  SHRI  S.  KUNDU:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  small  scale  indus-
 tries  registered  under  the  Factory  Act
 throughout  India  and  how  many  of  such
 industries  are.at  present  working  ;

 (b)  how  many  of  such  industries  are
 located  in  different  States  and  Union  terri-
 tories  from  958  onwards  ;

 (c)  the  total  capital  invested  on  such
 industries,  State-wise  ;  and

 (d)  the  measures  taken  to  promote
 exports  from  such  small  scale  industries
 and  the  main  items  of  export  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (d).  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 HE.C.,  Ranchi

 992i.  SHRI  S.KUNDU:  Will  the
 Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 Pteased  to  state:

 (a)  whether  the  Heavy  Engineering
 Corporation,  Ranchi.  obtained  a  contract
 to  supply  fabricated  material  to  a  Steel
 Mill  in  Syria  or  some  of  the  Middle  East
 countries  sometime  back  ;

 (b)  if  so,  the  amount  of  the  tender
 money  and  whether  the  Government  con-
 cerned  in  the  Middle  East  have  accepted
 it  being  the  lowest  ;

 (c)  if  so,  whether
 worked  out  ;  and

 the  tender  was

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 to  (d)..  The  information  will  be  collected
 and  aid  on  the  Table  of  the  Hguse,
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 मध्य  प्रदेश  को  भ्रल्यूमिबियम  की  सप्लाई

 9922.  भी  गं०  to  वीक्षित  :  क्या  इस्पात
 खान  तथा  थातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  को

 अल्यूमिनियम  की  सप्लाई  मैसस  मद्रास  धल्यूमि-
 नियम  कारपोरेशन,  कोयम्बटूर  झौर  मंसस

 हिन्दुस्तान  भ्रल्यूमिनियम  कारपोरेशन,  मिर्जापुर
 के  द्वारा  की  जाती  है  जबकि  श्रासाम,  बिहार,
 हिमाचल  प्रदेश  श्र  त्रिपुरा  ने  भ्रल्यूमिनियम  की
 सारी  मात्रा  इंडियन  अल्यूमिनियम  कलकत्ता  से
 प्राप्त  की  है  जो  सब  से  सस्ता  है  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 इस्पात,  न्ान  तथा  धातु  मम्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (श्री  to  to  सेठी)  :  (क)  शौर  (ख)
 इस  समय  एल्यूमिनियम  के  वितरण  पर  कोई
 नियन्त्रण  नहीं  है  शौर  श्रौद्योगिक  एकक  धातु
 सम्बन्धी  भ्रपनी  प्लावश्यकताएं  किसी  भी  उत्पादक
 से  खरीदने  में  स्वतन्त्र  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  लिये  श्रल्यूभमिनियम  का  कोटा

 9923.  शी  गं०  ao  दीक्षित  :  क्या  इस्पात,
 ज्ञान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  मध्य  प्रदेश  का  वेशी  प्रल्यूमिनियम  का
 कोटा  902  सीट्रिक  टन  से  घटा  कर  36  मीट्रिक
 टन  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  महाराष्ट्र,
 उत्तर  प्रदेश,  पंजाब,  गुजरात  श्रौर  झम्य  राज्यों
 का  कोटा  बढ़ा  दिया  गया  है  ;  भौर

 (छ)  मध्य  प्रदेश  के  इस  कोटे  को  बढ़ाने  का
 बिचनार  है  ?

 इस्वात,  खान  तथा  धातु  मस्त्रालव  में
 राज्य  मंत्री  श्व  प्र०  ०  सेठी)  :  (क)  लघु
 उद्योगों  को  इलेक्ट्रीकल  ग्रंड  के  एल्यूमिनियम
 धातु  के  नियतस  के  लिये  भ्रपमाये  गये  आधारों
 के  संबंध  में  कई  राज़्यों  से  प्रतिवेदन  मिलने  के
 जृपरास्त,  लघु  द्योगीं  के  विकाय  भ्रायुक्त  द्वारा
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 इस  विषय  में  पुनविलोकन  किया  गया  था।
 इस  पुनविलोकन  के  परिणाम  स्वरूप  कु
 राज्यों  को  1967-68  के  वर्ष  के  लिये  घटाया.
 कोदा  मिला।  मध्य  प्रदेश  के  लिये  आरं-
 भिक  नियतन  35  मैट्रिक  टन  था,  जबकि  पिछले
 वर्षा  यह  नियतन  362  मंड्रिक  टन था.  (न  कि
 392  मेट्रिक  टन  जैसा  कि  प्रश्न  में  कहा  गया

 है)  ।  तथापि  यह  वरशांनीय  है  कि  तत्पचात्‌  लघु
 उद्योगों  के  विकास  झ्ायुक्‍त  द्वारा  इस  राज्य  के
 पक्ष  में  अतिरिक्त  नियतन  झादेश  जारी  किये
 गये  थे  और  इस  प्रकार  ‘1967-1968  के  बष'  के
 लिये  श्रन्तिम  नियतन  292  मैठिक  टन  था  ।  यह
 सूचना  मिली  है  कि  292  मैट्रिक  टन  का  यह
 नियत  कोटा  भी  पूणंतया  उठाया  नहीं  गया  है।

 (ख)  इलेक्ट्रीकल  ग्रेड  एल्यूमिनियम  के
 वितरण  पर  से  झनोपक्षारिक  मिग्रन्त्रण  श्रभी

 हाल  ही  में  हटा  लिया  गया  है  श्र  भ्रब  राज्यों
 के  लिये  कोटा  मियतन  करने  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  |

 सध्य  प्रवेश  के  दिये  स्टेनलेस  स्टील  का  कोटा

 9924.  श्री  to  Wo  दीक्षित  :  क्या  इस्पात,
 खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  बाते  के
 बावजूद  कि  बतंनों  के  निर्माण  के  लिये  लघु
 उद्योगों  को  500  मीट्रिक  टन  स्टेनलंस  स्टील
 की  ज्रावश्यकता  है,  मध्य  प्रदेश  को  पिछले  कुछ
 बर्षों  से  स्टेनलेस  स्टील  नहीं  दिया  गया  है  भौर
 क्या  मध्य  प्रदेश  कौ  सरकार  ने  इसकी  मांग  की

 है;
 (ख)  क्या  सरकार  का  बिचार  मध्य  प्रदेश

 को  स्टेनलैस  स्टील  सप्लाई  करने  का  है;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  कब  ?

 इस्मात,  खान  तथा  धातु  सस्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  (ओ  प्र०  Wo  सेठी) :  (क)  कुछ
 ब््ष  पूवे  लोहा  श्रौर  इस्पात  नियंत्रक  ने  विभिन्‍न
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 राज्यों  के  उद्योग  निदेशकों  से  भ्रकलुष  इस्पात
 को  मांगों  के  इन्डेन्ट  मांगे  थे।  मध्य  प्रदेश
 की  सरकार  ने  l4  टन  की  मांग  का  प्रायोजन
 किया  था।  श्ूकि  बतंनों  के  निर्माण  के  लिए
 अकलुष  इस्पात  के  आयात  पर  काफी  प्रतिबन्ध
 थे  इस  लिए  राज्यों  को  इसका  आवंटन  मांग
 की  भ्रनुपात  से  किया  गया  था  t  पिछले  कुछ  वर्षों

 में  मध्य  प्रदेश  को  आवंटन  इस  प्रकार  हुए:
 ‘1961-66-  3  टन

 श्रप्रेल-सितम्बर  =«(:964-  3  टन

 (@)  और  (ग)..  यद्यपि  झ्रायात  किये  गये
 माल  के  उपलब्ध  होने  पर  मध्य  प्रदेश  को  इसका
 यथा  संभव  वितरण  किया  जायेगा  लेकिन  दूसरे
 राज्यों  की  मांग  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा।

 भूसिगत  जल  संसाधन

 9925.  श्री  tio  to  दीक्षित  :  क्या  इस्पात,
 खान  तथा  धातु  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  में  किया  जाने  वाला
 “आपरेशन  हाड  राक”  में  भूमिगत  जल  संसाधनों
 को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  योजना  के  लिये
 कौन-कौन से  क्षेत्र  चुने  गये  हैं  ?

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मन्‍्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (श्री  qo  Wo  सेठी) :  (क)  भौर  (ख).
 “आ्रापरेशन  हार्डराक”  प्रायोजना  का  मुख्य  लक्ष्य
 देश  के  तीन  चुने  हुये  श्राशाजनक  क्षेत्रों,  भर्थात्‌--
 आ्रांध्र  प्रदेश,  राजस्थान  भौर  बिहार,  में  आधार

 धातुग्नों  के  नये  स्रोतों  का  पता  लगाना  है  |  हवाई
 सर्वेक्षणों  के  परिणाम  स्वरूप  प्राप्त  हुए  भूभोतिक

 ब्रत्त,  उचित  निवंचन  के  पश्चात्‌  भूमिगत  पानी  के
 स्रोतो ंकी  खोज  में  थी,  परोक्ष  रूप  से,  प्रयुक्त
 किये  जा  सकते  हैं  7  तथापि,  “भापरेशन  हाड
 राक”  प्रायोजना के  भ्रन्तगंत  किये  जा  रहे  हवाई
 सर्वेक्षण  के  बतंमान  कार्यक्रम  में  मध्य  प्रदेश
 प्तमाविष्द  नहीं  है  |
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 बेलाडिला  में  लोह  पझ्रयस्क  का  उत्पादन

 9926.  श्री  गं०  wo  दीक्षित  :  क्‍या  इस्पात,
 खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बेलाडिला  खानों
 (मध्य  प्रदेश)  में  लौह  भ्रयस्क  का  उत्पादन  होना
 आरम्भ  हो  गया  है  शौर  श्राशा  है  कि  1970-71,
 तक  प्रति  वर्ष  60,000  लाख  टन  कच्चे  लोहे
 का  निर्यात  होने  लग  जायेगा  और  चौथी  पंच-
 वर्षीय  योजना  काल  में  इस  निर्यात  को  प्रतिवर्ष
 एक  करोड़  टन  तक  बढ़ाने  का  श्रायोजन  किया
 गया  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  सरकार  का  विचार

 ्ब्लयू  डस्ट  लम्प'  का  जिसका  उत्पादन  लोहे  के
 उत्पादन  के  साथ-साथ  बढ़ता  जायेगा,  निर्माण
 करने  के  लिये  एक  कारखाना  स्थापित  करने  का

 है  तथा  यदि  हां,  तो  कब  तक  ?

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  धनी  प्र०  ब्ब०  सेठी) :  (क)  सम्भवतः
 माननीय  सदस्य  बेलाडिला  क्षेत्र  से  लौह-अयस्क
 के  निर्यात  के  संबंध  में  सूचना  चाहते  हैं  ।  राष्ट्रीय
 खनिज  विकास  निगम  ने  जापान  को  निर्यात
 करने  के  उद्देश्य  से  प्रतिवषं  40  लाख  मैट्रिक
 टन  परिमारित  (साईज़्ड)  अ्यस्क  के  उत्पादन
 के  लिये  बेलाडिला  क्षेत्र  में  निक्षेप  संख्या  4  पर
 आधारित  एक  यन्त्रीकृत  खान  का  विकास  किया
 है  परीक्षण-उत्पादन  श्रप्रैल  968  में  प्रारम्भ
 किया  गया  था.।  खान  की  निर्धारित  क्षमता
 1969-70  तक  प्राप्त  कर  लेने  की  श्राशा  है

 इस  बीच  में,  सितम्बर  967  में  हाथों  से
 खनन  कार्यो  द्वारा  फ्लोट  श्रयस्क  का  उत्पादन
 प्रारम्भ  किया  गया  था  श्रौर  मां  968  के

 अन्त  तक  लगभग  3.73  लाख  मैट्रिक  टन  फ्लोट
 अयस्क  जापान  को  सप्लाई  की  जा  चुकी  है

 इसके  श्रतिरिक्त,  राष्ट्रीय  खनिज  विकास
 निगम  पहली  प्रावस्था  में  20  लाख  मैद्रिक  टन

 प्रिमाणित  (साईज्ड)  अवस्क  के  उत्पादन  के
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 उद्देदय  से,  बैलाडिला  क्षेत्र  में  निक्ष प  संख्या  5
 पर  झ्राधारित  एक  श्नन्य  खान  का  विकास  कर

 रहा  है।  निक्षेप  संख्या  5  पर  ग्राधारित  खान
 का  भ्रन्तत:  प्रतिवर्ष  40  लाख  मैट्रिक  टन  परि-
 मारित  (साईज्ड)  भ्रयस्क  के  उत्पादन  के  लिये
 विकास  किया  जाना  प्रस्तावित  है।  इसके  पूरे
 हो  जाने  पर,  00  लाख  मेट्रिक  टन  लोह-अयस्क
 के  निर्यात  करने  की  ग्रायोजना  है,  जिसका
 ब्यौरा  यह  है  i

 निक्षेप  संख्या  4,,,.40  लाख  मैट्रिक  टन  पिंड
 lo  लाख  मेट्रिक  टन  चूर्ण

 निक्षेप  संख्या  5...40  लाख  मैट्रिक  टन  पिंड
 lo  लाख  मैट्रिक  टन  चूरां

 जोड़  00  लाख  मैट्रिक  टन

 (ख)  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  ने

 “ब्लयू  डस्ट”  श्रौर  लोहा-भ्रयस्क-चूरां  के  गुटिका
 बनाने  (पेलेटाइजेशन)  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी
 झाधिक  सम्भाव्यता  का  भ्रध्ययन  हाथ  में  लिया:
 है  ।  पेलेटाइज्ञेशन  संयंत्र  का  स्थापित  किया
 जाना  इन  श्रध्ययनों  के  परिणाम  पर  होगा  ।

 Underground  Link-Up  of  Church-Gate
 and  Victoria  Terminus  Station

 9927.  SHRI  GEORGE  FERNANDES  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  attention  has  been
 drawn  to  a  plan  submitted  by  a  Bombay
 Engineer,  Shri  R.  N.  Joshi  for  an  under-
 ground  link-up  of  the  Church-gate  and
 Victoria  Terminus  Stations  ;

 (b)  if  so,  whether  any  further  study  of
 the  proposal  has  been  made  at  the  official
 level  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ;  and
 (d)  whether  Government  propose  to

 convene  a  meeting  of  the  concerned  inte-
 rests  for  a  thorough  appraisal  of  the  plan  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.M.  POONACHA):  (a)  to  (d).
 In  January,  1966,  a  proposal  was  received
 from  Sbri  R.  N.  Joshi,  a  Bombay  Engi-
 neer,  for  provision  of  additional  transport
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 facilities  in  Bombay,  including  construc-
 tion  of  an  underground  railway  line.  A
 Study  Team  on  Metropolitan  Transport
 had  been  formed  by  them.  under  the  aegis
 of  the  Planning  Commission,  to  examine
 the  transport  problems  in  the  Metropoli-
 tan  Cities  of  India,  viz,  Calcutta,  Bombay,
 Madras,  and  Delhi.  Shri  Joshi  was,  there-
 fore,  informed  to  get  in  touch  with  this
 Study  Team  and  to  place  his  views  regard-
 ing  the  provision  of  transport  facilities  in
 Bombay  area,  before  it.  Further  consi-
 deration  of  the  proposal  awaits  the  final
 recommendations  of  the  Study  Team.  In
 this  connection,  an  interim  survey  report
 has  been  submitted  and  this  is  under
 examination  by  the  Expert  Committee  of
 the  Planning  Commission.

 Committee  on  Railway  Catering  and
 Passenger  Amenities

 9928.  SHRI  D.C.  SHARMA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  recommendations  made
 by  the  Committee  of  Members  of  Parlia-
 ment  on  Railway  Catering  and  Passenger
 Amenities  have  been  considered  ;

 (b)  ifso,  the  recommendations  which
 have  been  accepted  so  far  ;  and

 (c)  the  steps  taken  to  implement  them  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.

 (b)  A  statement  containing  the  recom-
 mendations  which  have  been  accepted  so
 far  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-26/68).

 (c)  Necessary  instructions  have  been
 issued  in  some  cases  to  Railway  Adminis-
 trations  with  a  view  to  implementing  the
 recommendations.  In  other  cases,  the
 matter  is  under  examination  and  further
 action  as  necessary  will  be  taken  as  soon  as
 possible.

 Institute  of  Company  ‘Secretaries

 9920.  SHRI  0.  C.  SHARMA:
 SHRI  B.  N.  SHASTRI  :
 SHRI  BEDABRATA

 BARUA  :
 SHRI  CHENGALRAYA

 NAIDU  ;
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 SHRI  DEIVEEKAN  :
 SHRI  N.  K.  SANGHI  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Govern-
 ment  are  shortly  setting  up  an  Institute  of
 Company  Secretaries  ;

 (७)  ifse,  when  and  what  will  be  the
 constitutional  set-up  of  the  said  Institute  ;

 (c)  the  ways  in  which  interests  of  the
 Government  Diploma  holders  in  Company
 Secretaryship  are  sought  to  be  safeguarded;
 and

 (d)  the  steps  which  Government  pro-
 poses  contemplate  to  safeguard  the  interests
 of  the  proposed  Institute  and  to  see  that
 foreign  bodies  are  not  allowed  to  conduct
 examinations  for  this  profession  after  the
 Institute  is  set  up  a8  was  done  in  the  case
 of  Institute  of  Chartered  Accountants  and
 Cost  Accountants  of  India  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 Yes,  Sir.

 (७)  It  is  proposed  to  set  up  the  Insti-
 tute  as  a  company  under  section  25  of  the
 Companies  Act.  There  shall  be  a  Coufcil
 consisting  of  a  maxinrem  of  5  mémbers
 out  of  which  7  will  be  elected  by  Members
 of  the  Institute  from  amongst  the  Fetlows
 and  8  will  be  nominated  by  the  Govera-
 ment  including  atleast  one  representing  the
 candidates  who  have  been  awarded  the
 ‘G.D.C.S.  All  powers  of  the  Institute
 shaJl  vest  with  the  Council.  The  Council
 shall  elect  from  among  its  members  Presi-
 dent  and  Vice-Presidents  at  the  annual
 Beneral‘meeting.  It  is  also  proposed  that
 ‘for  such:  Period  and  on  such  terms  and
 remuneration  as  may  be  determined  By  the
 Government  the  affairs  of  the  Institute
 shall  be  managed  by  one  of  the  nominated
 members  who  shall  be  designated  as  Execu-
 tive  Vice-President.  There  shall  also  be  a
 whole  time  Secretary.

 (c)  The  Institute  is  proposed  to  be
 formed  primarily  to  develop  the  profession
 of  Company  Secretaries  in  India  and  to
 consider  all  questions  affecting  the  interests
 of  persons  engaged  ia  or  d  with
 the  profession  of  Company  Secretaries.
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 (d)  The  Council  of  the  Institute  will
 frame  its  Own  rules  and  regulations.  It
 shall  also  consider  in  consultation  with  the
 Government  after  the  formation  of  the
 Preposed  Institute  the  question  whether  or
 not  the  foreign  bodies  should  be  allowed
 to  conduct  examinations  for  this  profession
 in  India.

 Transfer  of  Railway  im  Goa

 9930.  SHRI  D.C.  SHARMA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  dispute  over  transfer  of
 feitway  in  Goa  has  bevs  under  study  ;

 (b)  if  so,  the  decision  taken  in  the
 Matter  ;  and

 (c)  the  stage  at  which  the  matter  stands
 at  present  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Certain
 legal  issues  raised  by  the  Marnrugoa  Port
 Trust  in  connection  with  Goversmeat  of
 India’s  decision  to  vest  the  ownership  of  the
 Railway  assets  in  Goa  in  the  Ministry  of
 Railwaye  are  under  study.

 (b)  No  final  decision  has  yet  been
 taken.

 (c)  The  matter  is  still  under  considera-
 tion.

 Eand  Acquired  for  Public  Sector
 Projects

 9931.  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVBLOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  large  area
 of  land  acquired  for  thé  establishment  of
 the  Heavy  Engincering  Gorporation  Ltd.,
 Raachi;  Bokaro  Stecl  Plant;  Rourkela
 Steel  Plant  and  Bhilai  Steel  Plant  belonged to

 as
 members  ef  Scheduled  Tribes  ;

 an
 (b)  if  so,  (i)  the  total  number  of  acres

 of  land  acquired  in  respect  of  each  project;
 (ii)  the  total  number  of  acres  of  land  be-
 longiag  to  the  members  of  Scheduled
 Tribes,  (iii)  the  total  muamber  of  families
 displaced  on  account  of  these  projects
 separately,  (iv)  the  total  number  of  such families  which  belong  te  the  members  of
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 Scheduled  Tribes,  Project-wise  ;  and  (v)
 whether  all  the  displaced  persons  have  re-
 habilitated  ?
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 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 and  (b).  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Bauxite  Deposits

 9932.  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  bauxite
 deposits  have  bnen  discovered  in  Chainpur
 Police  Station  of  Ranchi  District  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 springs  of  Kerosene  oil  have  been  discover-
 ed  in  Bhikhamput  area  of  Damoi  Block  of
 Réachi  District  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  The
 bauxite  deposits  in  the  area  are  already
 known  to  occur.  The  estimated  reserves
 are  of  the  order  of  about  3  million  tonnes.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.

 Assistant  Eagineers  on  Railways

 9933.  SHR!  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  a  large
 number  of  Assistant  Engineers  with  an  ex-
 perience  of  3  to  5  years  including  about
 8  to  0  years  on  the  Railways  have  either
 not  been  confirmed  or  not  considered  for
 promotion  ;

 (b)  if  so,  the  total  number  of  such
 Assistant  Bugineers  ;  and

 (c)  the  steps  Govertitent  propose  to
 take  to  regularise  their  appointment  and  to
 dispel  aii  dowbts  about  their  prospects  on
 the  Railways  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  rom  M.  POONACHA)  :  (a)  and  (6).
 There  are  82  Temporary  Assistant  Engineers
 who  have  put  in  more  than  ight  years
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 service  on  the  Railways  and  have  not  been
 absorbed  permanently.  Of  these  82,  57  have
 been  promoted  to  Senior  Scale  in  an  officia-
 ting  capacity.

 (c)  Under  the  Rules  for:  Recruitment
 for  Class  I  Services,  temporary  officers  can-
 not  be  absorbed  jin  Class  I  Service  automa-
 tically.  They  are  eligible  for  a  specified
 quota  of  vacancies  as  laid  down  in  the
 Rules.  Their  absorption  in  Class  I  against
 this  quota  is  by  a  positive  act  of  selection
 by  the  Union  Public  Service  Commission.

 Hegvy  Eagiaecering  Corporation  Ranchi

 9934.  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  in  the
 Matters  of  recruitment,  posting  and  promée
 tion  in  the  Heavy  Engineeriag  Corporatien,
 the  Bihari  employees  are  discriminated
 against  ;

 (b)  the  total  number  of  heads  of  the
 departments  in  the  scales  of  Rs.  1,000,  and
 above  and  the  number  of  those  who  are
 Biharis  ;  and

 (c)  the  number  of  the  heads  of  the
 Departments  in  the  said  scales  who  are
 (a)  from  Chotanagpur  (b)  from  Scheduled
 Tribes  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  and  (c).  This  information  is  not
 readily  available.  According  to  existing
 policy  of  Government,  recruttmem  to  posts
 other  than  those  of  class  III  and  class  IV
 or  equivalent  grades  is  made  through  all!
 India  odvertisements.

 Yeotmal-Achalpar  Narrow  Gauge  Sectien

 9935.  SHRI  DEORAO  PATIL:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  picased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  has
 beon  so  development  of  tither  Hine  or
 Tolling  stock  capacity  inclading  locomotives
 or  passenger  amenities  available  at  stations
 during  the  last  twenty  years  on  Yaotmal-
 Achalpur  narrow  gauge  section  of  the
 Central  Railway  ;
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 (b)  if  s0,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  whether  failure  to  renew  and/or
 replace  worn  out  railway  equipment  has
 resulted  in  making  the  operation  of  this
 line,  dangerous  to  passengers  and  goods
 safety  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M.  POONACHA):  (a)  to  (c).
 This  line  is  owned  by  the  Central  Provinces
 Railways  Company  Limited  and  worked  by
 the  Government  through  the  Central  Rail-
 way.  Additions  have  been  made  to  rolling
 stock  during  the  last  20  years  considering
 its  utilisation,  the  stock  is  adequate.  Mini-
 mum  programme  of  development  of  line
 capacity  and  works  for  passenger  amenities,
 permissible  in  terms  of  the  agreement  with
 the  Company  are  being  undertaken  periodi-
 cally.  Large  scale  improvements  cannot,
 however,  be  undertaken  since  the  funds  for
 the  same  have  to  be  provided  by  the
 Company  io  terms  of  the  agreement  and
 the  Company  have  expressed  their  unwil-
 lingness  to  do  so  due  to  paucity  of  funds.
 The  line  is  regularly  inspected  by  the  Addi-
 tional  Commissioner  of  Railway  Safety  and
 no  adverse  remarks  against  safety  condi-
 tions  on  this  line  have  been  brought  to
 light  in  the  recent  past.

 Central  Assistance  to  Orissa

 9936.  SHRI  0.  N.  DEB  :
 SHRI  R.  R.  SINGH  DEO:

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  assistance  given  by  the
 Central  Gavernment  to  the  State  of  Orissa
 for  Industrial  Development  in  the  private
 sector  and  public  sector  during  ‘1966-67,
 and  ‘1967-68  ;  and

 (b)  whether  the  quantum  was  in  conso-
 nance  with  the  figures  submitted  by  the
 State  Government  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 and  (b).  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.
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 Public  Sector  Undertakings

 9937.  SHRI  R.  S.  VIDYARTHI
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  several  public
 sector  undertakings,  which  have  appointed
 senior  officers  to  look  after  thorough
 scrutiny  of  parts  and  components  required
 by  each  assembly  through  importation  and
 augmenting  indigenous  production,  are  not
 submitting  six  monthly  reports  on  the
 above  aspects  to  the  Director  General,
 Technical  Development  and  the  Develop-
 ment  Commissioner,  Small  Scale  Industries;
 and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  undertak-
 ings  and  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 and  (b).  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Filling  up  of  Posts  on  the  Central  Railway
 9938.  SHRI  R.  S.  VIDYARTHI

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  posts  of  SMs/ASMs/
 YMs/AYMs/TNIs/Tis  in  the  scale  of  Rs.
 250-380(AS)  and  above  filled  up  from  the
 staff  belonging  to  the  following  categories
 during  the  last  5  years  in  the  Various  Divi-
 sions  of  the  Central  Railway  ;

 (i)  Traffic  Apprentices.
 (ii)  Traffic  Apprentices  promoted  in

 the  grade  Rs.  205-280  (AS).
 (iii)  Guards.
 (iv)  Guard  promoted  as  ASMs/SMs

 etc.  in  grade  Rs.  205-280  (AS)
 (v)  Staff  initially  recruited  as  Signal-

 ler/ASM  ;  and
 (vi)  Staff  initially  recruited  other

 than  the  above  categories.
 (b)  in  what  age  group,  they  were  at  the

 time  of  promotion  (like  25  to  30  years,  30
 to  35  years  etc.)  ;  and

 (c)  at  what  stage  their  pay  was  fixed  at
 the  time  of  promotion  to  the  grade  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :
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 (a)  (i)  38.
 (ii)  5.

 (iii)  ‘55.
 (iv)  22
 (v)  5I

 (vi)  5

 (b)  Age  group  Number

 25  to  35  Years  45
 35  to  40  Years  35
 40  to  45  Years  65
 45  to  50  Years  23
 50  to  55  Years  8

 (c)  Their  fixation  of  pay  on  promotion
 is  done  under  the  normal  rules.

 Import  Substitution  in  Public
 Sector  Undertakings

 9939.  SHRI  R.  S.  VIDYARTHI:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  several
 public  sector  undertakings  have  not  appoint-
 ed  senior  officers  to  scrutinise  thoroughly
 the  demand  for  parts  and  components  re-
 quired  by  each  assembly  before  they  are
 imported  so  as  to  encourage  indigenous
 substitutions  therefore  ;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  under-
 takings  and  the  steps  taken  in  this  re-
 gard  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)  and
 (b).  Information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Export  Targets

 9940.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  volume  of  India’s  exports
 at  present  and  the  proportionate  values  of
 industrial  and  agricultural  goods  compris-
 ing  the  same  ;

 (b)  the  total  volume  of  export  of  goods
 of  the  industries  affected  by  the  recession
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 to  the  leading  Western  and  Socialist  coun-
 tries  respectively  ;

 (c)  the  proposed  targets  of  exports  dur-
 ing  the  next  five  years  and  steps  being
 taken  to  achieve  those  targets  ;  and

 (d)  whether  any  specific  plan  and  drive
 fs  launched  to  boost  exports  to  the  Arab
 and  African  countries  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  The
 yalue  of  India’s  total  exports  in  the  first
 l  months  of  1967-68.  was  Rs.  099.85  crores.
 Commodity-wise  break-up  is,  however,
 available  only  upto  January,  1968.  Indus-
 trial  products  excluding  ores,  minerals,
 scrap  and  handicrafts  accounted  for  49%
 of  the  total  exports  in  the  first  0  months
 of  1967-68,  while  agricultural  and  allied
 products  including  plantation  crops  account-
 ed  for  37%.

 (b)  No  survey  has  been  made  so  far
 Of  the  industries  affected  by  the  recession.

 (c)  The  targets  for  exports  for  the
 Fourth  Five  Year  Plan  are  at  present  under
 consideration.

 (d)  Yes,  Sir.  The  Government  have
 identified  and  are  concentrating  on  certain
 ‘growth  points’  amongst  Arab  and  African
 countries  which  offer  ths  best  chances  of
 rapid  development  of  trade.  The  infra-
 structure  of  foreign  trade.  such  as  shipping,
 is  also  being  built  up  and  a  recent  example
 is  the  decision  of  the  Shipping  Corpora-
 tion  of  India  to  start  two  new  services
 with  countries  in  West  Asia.

 Newsprint  Factory  Near  Kottayam

 994I.  SHRI  N.K.  SANGHI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 ,  (a)  whether  it  isa  fact  that  Govern-
 ment  have  finalised  a  programme  for  the
 setting  up  of  a  newsprint  factory  near
 Kottayam  ;

 (b)  if  so,  the  capacity  and  estimated
 cost  thereof  ;  and

 (c)  when  the  work  at  this  project  is
 likely  to  be  taken  up  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF.
 FAIRS  (SHRI  के.  A.  AHMED):  (a)  tq
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 (c).  A  feasibility  report  has  been  prepar-
 ed  for  setting  up  a  newsprint  mill  in  Kerala
 which  is  under  consideration  of  Govern-
 ment.  Till  a  decision  is  taken  on  this
 Report,  it  is  not  possible  to  indicate  the
 capacity,  cost  of  project  or  the  time  when
 work  on  the  project  is  likely  to  be  taken
 up.

 Special  Alloy  Steel  Plant

 9942.  SHRI  N.K.  SANGHI:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Industry
 Minister  of  Kerala  had  a  talk  with  the
 Union  Minister  of  Commerce  in  Delhi
 recently  on  the  question  of  establishing
 special  alloy  steel  plant  utilising  the  iron
 ore  deposits  in  Calicut  District  ;  and

 (b)  if  so,  the  results  thereof  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 सूडान  में  हुई  मारतोय  व्यापार  तथा  झोल्योगिक
 प्रदर्शानो

 9943.  श्री  झॉकार  लाल  बेरवा:  क्‍या

 बाखिक्य  मन्त्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सूडान  में  हाल  में  हुई  भारतीय
 व्यापार  तथा  औद्योगिक  प्रदर्शनी  के  परिणाम
 स्वरूप  विदेशों  को  भारतीय  माल  के  निर्यात
 के  लिये  सरकार  को  कोई  क्रयादेश  मिले  हैं;
 और

 (@)  यदि  हां,  तो  उनका  व्योरा  क्‍या

 है?
 वार्पिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्रो  (श्री

 सोहम्भद  शो  कुरेजी) :  (क)  जी,  नहीं।
 प्रदर्शनी  में  भाग  लेने  वाले  गैर-सरकारी  पक्षों
 द्वारा  क्रयादेश  बुक  किये  जाते  हैं  ।

 (ख)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
 जाता  है  जिस  में  बुक  किये  गये  क्रयादेक्षों  के

 ब्यौरे  दिये  गये  हैं।  [पुस्तकालय  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  L7—27/68]
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 Import  of  Cloves

 9944.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  COMMERCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  M/s.  United
 Spices  Importers  Ltd.  are  being  allotted  the
 quota  of  cloves  by  the  State  Trading  Corpo-
 ration  ;

 (b)  if  so,  whether  all  the  748  establish-
 ed  importers  are  the  members  of  this
 company  ;

 (c)  if  not,  how  many  of  them  are
 members  of  this  company  ;

 (d)  what  was  the  total  value  of  imports
 of  cloves  during  1966-67,  and  how  much
 was  allotted  to  this  Company  ;  and

 (e)  the  margin  of  profit  on  the  sales  of
 cloves  earned  by  the  company  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  No
 quotas  of  cloves  are  being  allotted  by  the
 State  Trading  Corporation  to  M/s.  United
 Spices  Importers’  Ltd.,  Bombay.  The
 quota  of  cloves  allotted  by  the  Chief  Con-
 troller  of  Imports  and  Exports  for  release
 to  the  established  importer,  however,  is  be-
 ing  routed  by  the  STC  through  M/S  United
 Spices  Importers  Ltd.,  Bombay  for  distri-
 bution  among  the  established  importers.

 (b)  There  are  at  present  782  established
 importers  of  cloves  and  all  of  them  are
 members  of  the  Company.

 (०)  Does  not  arise.
 (d)  No  import  of  cloves  was  effected

 by  the  STC  during  ‘1966-67.
 (e)  No  profit  is  allowed  to  the  Com-

 pany.  The  are  paid  a  remuneration  ata
 fixed  rate  of  Rs.  5.00  per  0  kgs.  to  meet
 their  overheads  towards  capital  investment,
 clearance,  storage  and  distribution  of  cloves
 to  their  members.

 पश्चिम  रेलवे  के  खजांची

 9945.  श्री  ओंकार  लाल  बेरवा  :  क्‍या
 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पर्चिमी  रेलवे
 के  जो  ख़जांची  पहले  डेढ़  लाख  पये  का  वित-
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 रण  करते  थे  भब  उनको  2  33  लाख  रुपये
 को  वितरण  करना  पड़  रहा  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  यह  सच  है  कि
 अन्य  रेलों  में  खजांचियों  को  जहाँ  2से  3
 लाख  तक  रुपयों  का  वितरण  करना  होता  है
 उन्हें  समयोपरि  भत्ता  दिया  जाता  है;  भर

 (ग)  यदि  हां,  तो  पश्चिमी  रेलवे  के
 खजांचियों  को  समयोपरि  भत्ता  न  दिए  जाने
 के  क्या  कारण हैं  जब  कि  वे  6  से  7  'लाख
 रुपये  का  वितरण  करते  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  पी  थे?  मु०  पुनाथा)  :  (क)
 जी  हां  |  60-150,  रुपये  और  100-185  रुपये
 के  भ्रधिकृत  वेतनमान  में  प्रत्येक  वितरक  वेतन
 क्लक  के  लिए  क्रमश:  l}  लाख  शझ्लौर  24  लाख
 रोकड़  का  मानदण्ड  निर्धारित  था।  इन  पदों
 का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  100-185,  रुपये  और
 160-250,  रुपये  के  भ्रधिकृत  बेतनमान  में  किये
 जाने  के  बाद  प्रत्येक  का  मानदण्ड  क्रमशः  24
 लाख  भ्रौर  33  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  1

 (ख)  जी  नहीं  ।

 (ग)  कमंचारियों  को  समयोपरि  भत्ता  नहीं
 दिया  गया  क्‍योंकि  उन्होंने  काम  के  घन्टे  विनि-
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 यमों  के  भ्रन्तगंत  निर्धारित  घन्टों  से  अधिक
 समय  कांम  नहीं  किया  i

 टायर  तथा  द्युबों  का  निर्माण

 9946.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 भ्रोश्वोगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  बषं  966  तथा  i967  में  विभिन्‍न
 श्रौद्योगिक  संस्थानों  ने  मोटर  कारों  तथा  स्कू
 टरों  के  कितने  टायर  तथा  ट्यूब  तैयार  किये;

 (ख)  वर्ष  968  के  लिये  क्‍या  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  गया  है;

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  टायर  तथा  टयूबों
 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  श्रौद्योगिक  संस्थाप्रों
 को  कोई  विशेष  सुविधाएं  दी  हुई  हैं;  भोर

 (घ)  यदि  हां,  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या
 हैं?

 झोद्योगिक  विक्षास  तथा  समवाय-कार्य
 संत्रो  (भो  फलरदहीन  झलो  प्रहमद)  :  (क)
 1966-तथा  967  में  मोटर  कार  के  टायर
 तथा  ट्यूबों  भर  स्कूटर  टायरों  तथा  ट्यूबों  का
 उत्पादन  निम्न  प्रकार  था  :

 966  967
 रकम  का  नाम  कार  स्कूटर  कारन  स्कूटर

 टायर  द्यूबें  ठायर  ट्यूब  टायर  टूयूबें  टायर  टयूबें
 l.  डनलप._  297349  288295  02880  20674  305540  365467  68930  7953
 2.  फायर  स्टोन  863l6  37507  20086  5I32  2638]  27435  i6l0  29762
 3.  सीट  66962  8448  84]5  28850  -89636  34307  364I6  53338
 4.  गुडीयर_  7329  =  8649  90932  7338
 5.  प्रीमीयर  «2633  =  9355  30958  25706

 6.  मद्रास  रबड़  47lI6  54224  9477  9157  55499  68i23  26620  2646

 फाइ
 7.  इनचेक  39430  46229  55903  62743  033

 योग  723025  70407  50858  738l3  754849  94669  44609
 88669

 (+  टिप्पण  :  हल्के  ढक  तथा  जीपें  भी  सम्मिलित  हैं)
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 (a)  968  में  श्रोशरजाड़ी  खाकर  न्उचपेमर
 का  मोटर  कार  के  7,22, 100  शायर  whe  ककू-
 टर  ठायरों  के  2,52,500  टायर  बनाने  का
 विचार  है।

 (ग)  कथा  (घ).  सश्कार  मे  मोट्टर  गाड़ी
 टायर  उद्योग  पर  टायरीं  स्त्कादन  में  गक्द्धि
 के  महत्व पर  जोर  दिया  है|  इसलिए  उमकी
 पसाना  दिया  गया  है  कि  थे  अपनी  क्षघता  में
 26  प्रतिशत  वृद्धि  करें  उनकी  यह  भी  आश्या-

 सत  दिया  नया  है  कि  हस  लक्ष्य  की  पूर्ति  के
 लिए  यदि  आक्श्यक  हुआ  तो  सरक्ततर  टायर
 उत्पादकों  के  संतुलन  उफ्करस्स  जने  ह.  केर
 हांग  इ्ादि  के  अम्मात  के  अरवेडनों  ह! श  भी
 विचार  करेशी  i  wet  में  है... शी  छछ्मेम  ने
 968  में  सभो  अक्रार  के  92,946,100  ख़बरों के
 अत्पादन  का  काग्रेक्रम  ब्रताया  है  जिससे  967
 के  उत्पादन  की  अपेक्षा  588,361  टायरों  की
 वृद्धि  हो  जायगी  v

 और  अधिक  उत्पादन  क्षमता  की  स्थापना
 करने  के  उद्देश्य  से  इस  उद्योग  को  हाल  ही  में
 प्रतिबन्धित  सूची  से  हटा  दिया  गया  है  1  मौटर-
 गाड़ी  टायर  उद्योग  कौ  सूचित  कर  दिया  गया
 है  कि  विद्यमान  एककों  के  श्रधिक  विस्तार  मैं
 उन  एककों  की  ओर  झ्धिक  ध्यान  दिया  जाम
 जिनका  सोटर  गाड़ी  निर्माशाओं  और  अख़िरक्षा
 विभाग  के  लिये  संतोषजनक  सम्भरण  होता  है,
 जिनकी  निर्यात  सफलतायें  सराहनीय  हैं  शोर
 जिन्होंने  उन  थीजनाझों  को,  लिमके  लिए  उन्हें
 लाइसेंस  दिये  गये  थे,  पूरी  तरह  ६... ल  कर  लिया
 है  और  जो  एकके  क्‍झ्ार्जिक  दृष्टि  2  शाभद्राइक
 है

 झपर  ह  डिया  एक्सप्रंस  में  विदेशियों  का  लूटा
 जाना

 9947.  शी  हुकम  चन्द  कटवाय :  क्‍या
 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 (कर)  कया  यह  सच  है  कि  मां  968  के
 'उससर्थ  में  कानपुर  भौर  इटावा  रेलवे  स्ट्रेशनों

 के  बीच  भपर  इन्डिया  एक्सप्रेस स  में  दो  भिदेक्षिषों
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 को  लूट  शिया भया  था,  कस्सा  कि  28  मां,
 968  के  “वीर  अर्जुन”  में  सभालार  रझूफा है;

 (ख)  थहि  हां,  सो  कितने  मूल्य  की  अस्तुए'
 आूटी गई; गई;  शौर

 (म)  चक्री  गई  बच्सु्यों  को  बरामद  करने
 के  लिये  सरकार  मे  क्या  क्रायवाही  मे  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  (की  थ्व०  go  पुणाचा)  :
 (क)  से  (ग).  4  डाउन  भ्रपर  इन्डिया  एक्सप्रेस
 से  सफर  करने  वाले  दो  विदेष्चियों  ने  कानपुर
 की  सरकारी  रेलवे  पुलिस  को  शिकायत  की
 थी  कि  उसके  डिब्बे  से  एक  सूटकेस  तथा  धाशिंग
 बैग  की  चीरी  हो  गयी  है।  चोरी  गये  माल  की
 कौमत  लगभग  500  रुपये  बतायी  जाती  है।

 भारतीय  रेलवे  पूलिस  कानपुर  ने  भारतीय
 दढ  संहिता  की  धारा  379  के  अन्तर्गत  22  3-68
 को  एक  मामला  श्रपराध  संख्या  82  दर्ज  किया
 है।  भ्रपराधी  व्यक्तियों  को  पकड़ने  तथा  चोरी
 गये  माल  को  बरामद  करने  के  लिए  पूरा  प्रयास
 किया  जा  रहा  है

 कनर  इ  पछिया  एक्सप्र  स  का  पटरो  से  उतर  जाना

 9948.  श्री  हुकम  बन्द  कछुवाय  :  क्‍या
 रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  2  जनवरी,
 968  के  “हिन्दुस्तान”  में  प्रकाशित  समाचार

 के धनुयार  कानपुर  से  70  मील  दूर  भरथना
 में  प्रपर  इंडिया  एक्सप्रस  (i4  डाउन)  का
 इ  जन  तथा  6  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गये  थे;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  द्वुघंटना  के  कारण
 कितने  व्यक्ति  मरे  तथा  कितने  घायल  हुए  भौर
 रेलवे  सम्पत्ति  की  कितनी  हानि  हुई,

 (गं)  क्‍या  सरकार  ने  इस  दुघेटना  की  जांच
 की  है  श्रौर  ग्रदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  थे;
 श्र

 (घ)  क्ष्या  सरकार  को  इस  दुघंटना  के
 पीछे  किसी  विदेशी  तत्व  का  हाथ  होने  की
 प्राएंक  है  7
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 रेलवे  मंत्री  (ओ  ०  go  पुनाचा)  :  (क)
 सम्भमवतः  माननीय  सदस्य  का  सय  उस  दुघं-
 टना  से  2  जो  I-l-968  को  भरथना  स्टैक्षन
 पर  (कानपुर  से  lig  किलोमीटर  दूर)  हुई  थी
 और  जिसमें  अपर  इ  डिया  एक्संप्रैस  के  पिछले
 पांच  डिब्जे  पटरी  से  उत्तर  गये  थे-।

 (ख)  इस  दुर्घटना  में  न  कोई  मरा  शौर  न
 गम्भीर  रूप  से  घायल  हुआ  t  रेल  सम्पत्ति  को
 लगभग  37,085  रुपये  की  क्षति  पहुँचने  का
 प्रनुमान  है

 (ग)  जी  हां।  यह  दुघंटना  डिब्बे  का
 निचला  गियर  ट्ट  जाने  के  कारण  हुई  थी।

 (घ)  जी  नहीं  ।

 रेलों  में  लूटपाट,  डकेती,  ग्रपहररण  तथा  हत्या भों
 को  घठनाएं

 9949.  श्री  हुकम  चस्द  कछवाय  :
 श्री  शारदा  नन्द. :.

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि:

 (क)  1960.  से  प्रतिवर्ष  पहिचम,  पूर्व,
 पूर्वोत्तर  तथा  मध्य  रेलवे  में  लूटपाट,  डकेती,
 अ्रपहरण  तथा  हृत्य,  कौ  कितनी  घटनाएं  हुई
 हैं;

 (ख)  सरकार  को  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 पूथक्‌-पृथक्‌  कितने  मूल्य  कौ  सरकारी  तथा  गर-
 सरकारी'  सम्पत्ति  लूटी  गई;  और

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिर
 फ्तार  किये  गये  श्रौर  उनके  विरुद्ध  सरकार  ने'

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रँलवे  मस्त्री  (ओ  बय  मु०  पुनाचा)  :

 (क)  से  (ग),  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं
 है  सूचना  इकट्ठी  करने  में  जो  परिश्रम-होगा-

 वह  इससे  निकलने  बालें  परिणार्म  के  अनुरूप
 नहीं  होगा  |
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 मुसवाबाव  &  -ब्यक्तियों  से  फिदा  प्ल्ठों  का

 बरामद  कया  जोनल

 9950.  श्री  हुकम  चम्द  कल्याण  :
 जी  शारदा  ज्व  :

 क्या  रेलथे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  यह  सक्त  है  कि  मुरादाबाद.  में

 पुलिस ने  कुछ  लोगों  को  गिरफ्तार  किया'  है
 जिनके  पास  से  बहुत  सी  फिश  ब्लेटे  बरामद
 की  गई  थीं;

 (ख)  माची,  968  में  स  सम्बन्ध  में
 मुरादाबाद  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये
 गये;  और

 ग).  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई
 है  और  उनके  पास  से  कितनी  फिश  प्लेटें
 बरामद  हुई  हैं  ?

 रलवे  मंत्री  (ओ  सो  Jo  पुनाथा):
 (क)  से  (ग),  जी  हां  ।  6-3-68  को  एक  गैंगं-
 मेन  गिरफ्तार  किया  गया  था  और  उसके  कब्जे
 से  02  किलोग्राम  सी०  एस०  टी०/9  (कशही)
 जिसकी  कीमत  200  रुपये  थी,  बरामद  की
 गई  4  ग्रभियुक्त  व्यक्ति  को  चोरी  के  माल  के

 साथ  मुगलपुरा  पुलिस  स्टेशन  में  भेज  दिया
 गया,  क्योंकि  यह  घटना  जिस  स्थान  पर  हुई,
 वह  उसके  अधिकार  क्षेत्र  में  पड़ता  हैं।  पुलिस
 अभी  मामले  कौ  जांच  कर  रही  है।

 Trade  with  Socialist  Countries

 9951.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 With  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply-given  to  Un-
 started  Question  No.  7265  on  the  6
 April,  968  and  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 orientate  trade  with  the  Sog¢ialist  countries
 to  ward  off  the  adverse  effects  caused  by
 the  pressure  on  sterling  and  dollars  in  the
 capitalist  countries  ;

 (b)  if'so,  the  detaile  thereof  ;  and
 (०)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  The  pressures  an  British  pound  and

 the  U.  S.  dollar  have  not  necessarily  had
 an  adverse  effect  on  India’s  trade  and,
 having  regard  to  the  extent  and  depth  of
 India’s  trade  relationship  with  these  two
 countries,  it  is  not  considered  necessary  to
 reorient  our  trade  with  the  Socialist  or
 other  countries.  We  are  primarily  interes-
 ted  in  increasing  our  exports  to  all  coun-
 tries  in  the  world.

 Production  of  Steel

 9952.  SHRI  M.L.  SONDHI:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  has  been  sharp  fall
 in  the  production  of  steel  in  the  country
 recently  ;

 (b)  whether  this  fall  is  more  in  the
 case-of  private  units  than  in  the  case  of
 the.  Hindustan  Steel  Ltd.  ;

 (c)  the  factors  responsible  for  this  fall
 and  the  amount  of  financial  loss  the  indus-
 try  has  suffered  ;  and

 (d)  how  Government  propose  to  revi-
 talise  the  industry  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  and
 (b).  The  volume  and:  trend  of  production
 of  steel  and  the  private  and  public  sector
 Steel  Plants  have  been  indicated  in  the
 table  below  :

 (Production  of  steel
 ingots  in  million
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 tonnes)
 965  966  967

 Private  Sector  2.92  2.93  2.77
 Public  Sector  3.37  3.53  3.45
 (Hindustan

 Stee!  Limi-
 ted).
 Total  :  6.29  6.46  6.22

 (c)  During  1966-67,  Hindustan  Steel
 Limited  suffered  a  loss  of  about  Rupees
 20.5  crores  the  two  Stee]  Plants  in  the
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 private  sector  viz.  Tata  Jron  and  Steel
 Company  and  the  Indian  Iron  and  Steel
 Company  made  a  net  profit  of  Rupees  7.57
 crores  and  Rupees  5.  54  crores  respectively.
 As  the  accounts  for  the  year  ‘1967-68,  have
 not  been  finalised  so  far,  it  is  not  possible
 to  indicate  the  extent  of  profit/loss  for
 ‘1967-68.  The  entire  loss  suffered  by  HSL
 in  ‘1966-67  cannot,  however,  be  attributed
 to  fall  in  production  only.

 The  fall  in  production  during  1967-68
 was  primarily  on  of  the  ion
 in  the  country  which  has  adversely  affected
 engineering  industries—an  important  cate-
 gory  of  steel  consumers.  Apart  from  that,
 certain  other  factors,  such  as,  labour  trou-
 bles  at  the  steel  plants  and  cut  back  in
 developmental  expenditure  of  the  Govern-
 ment  have  also  contributed  towards  the  fall
 in  production.

 (d)  The  measures  to  revitalise  the
 industry  are  linked  up  with  those  intended
 to.  combat  the  present  recessionary  trend  in
 the  economy.  Sales  promotion  activities
 and  export  promotion  measures  have  been
 undertaken  on  an  extensive  scale  by  all
 the  Steel  Plants.  In  particular,  possibili-
 ties  of  diversification  of  products  and  of
 making  production  more  demand-oriented
 are  now  being  examined  by  Government.
 It  is  expected  that  with  these  measures
 there  would  be  an  improvement  in  the
 off  take  of  steel  both  in  the  domestic  and
 foreign  markets.
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 Export  of  Raw  Petroleam  Coke
 9953.  SHRI  5.  K.  TAPURIAH  :

 SHRI  R.  D.  BHANDARE  :
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be

 Pleased  to  state  :
 (a)  the  details  of  the  contracts  entered

 into  with  foreign  parties  for  the  export  of
 raw  petroleum  coke  since  its  production
 starred  in  the  country  till  3ist  March,
 968  particularly  indicating  the  dates  of
 the  contracts,  quantities  involved  in  each
 case  and  export  price  per  metric  ton  ;

 (b)  the  actual  quantity  exported  against
 each  contract  and  the  balance,  if  any,  to
 be  exported  as  on  the  3ist  March,  968  ;

 (c)  the  average  net  foreign  exchange
 earning  per  matric  ton  on  the  quantity  of
 Taw  petroleum  coke  exported  ;

 (d)  whether  any  demurrage  and/or
 wharfage  was  paid  on  the  exported
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 quantities  to  the  Calcutta  Port  by  Indian
 Oil  Corporation  Limited  and  if  so,  how
 mcuh  and  on  what  tonnage  ;  and

 (e)  whether  Government  have  entered
 into  any  new  contracts  in  the  month  of
 April,  968  and  the  future  policy  in  this
 regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and  (b).
 A  statement  showing  details  of  the  contracts
 entered  into  by  the  State  Trading  Corpora-
 tion  with  various  parties  and  actual
 quantities  exported  against  each  contracts
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library,  See  No.  LT-28/68].
 It  is  not  in  the  business  interest  of  the
 Corporation  to  disclose  information  on  the
 Prices.

 (c)  Average  net  foreign
 earning  is  Rs.  14  FOB  Calcutta.

 (d)  No,  Sir.

 exchange

 (e)  No,  Sir.  Government  have  decided
 that  no  further  export  should  be  allowed
 for  the  present.

 Asoka  Paper  Mills

 9954.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Starred  Question  No.  1253  on  the  0th
 April,  ‘1968  and  state  :

 (a)  whether  the  estimates  of  the  addi-
 tional  finances  required  by  the  Asoka
 Paper  Milis  Ltd.,  have  been  known  by  now
 from  the  management  of  the  Mill  or  from
 the  Government  of  Bihar  or  assessed
 through  the  agency  of  the  Union  Govern-
 ment  itself  ;

 (b)  whether  any  request  has  been
 received  from  the  Bihar  Government  for
 grant  of  a  loan  ;  and

 (c)  whether  Government  have  consi-
 dered  the  question  of  taking  over  the
 Mill  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHEMD):
 (a)  to  (c).  No,  Sir.

 VAISAKHA  17,  890  (SAKA)  Written  Answers  2446

 कपास  पेदा  करने  वाले  किसानों  को  मूल्य  के
 सम्बन्ध  में  गारन्टी

 9955.  श्री  देव  राव  पादिल :  क्‍या

 वारिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्‍या  सरकार  की  नीति  कृषकों  को

 मूल्य  की  गारन्टी  देने  की  है;  श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  कृषकों  को  प्रोत्साहन
 देने  के  लिये  विनियमित  भण्डी  से  खरीदी  जाने
 वाली  कपास के  बारे  में,  निम्नतम  मूल्य  निर्धा-
 रित  करने  के  सम्बन्ध  में  मूल्य  ग्रायोग  द्वारा  क्या
 सिफारिशों  की  गई  हैं  ?

 वारिएज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धरी
 सोहम्भद  शफी  कुरेशी)  (क)  और  (ख)
 उगाने  वालों  को  समुचित  लाभ  की  प्राप्ति

 सुनिद्दिचत  कराने  के  हेतु  चालू  मौसम  (1967
 68)  के  लिये  भारतीय  रुई  के  समर्थन  मूल्य  कृषि
 मूल्य  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  स्तरों
 पर  निद्चत  किये  गये  है,  जो  ‘1966-67,  के
 मौसम  के  निम्नतम  मूल्यों  से  5  से  20  प्रतिशत
 तक  भ्रधिक  हैं  ।

 Foreign  Exchange  to  Companies

 9956.  SHRI  8.  K.  DASCHOWDHURY:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state

 (a)  how  much  foreign  exchange  has
 been  allotted  for  the  expeasion  of  business,
 import  of  material  or  raw  material  during
 the  last  five  years  to  (i)  Cemmentation
 Patel,  Bombay,  (ii)  Rallis  India  Ltd.,  (iii)
 Mercury  Travels  (P)  Ltd.,  Calcutta,  (iv)
 Mandya  National  Paper  Mills  Ltd.,  Banga-
 lore,  (v)  Sri  Ranga  Vilas  Ginning  and
 Spinning  and  Weaving  Mills  Ltd.,  Coim-
 batore  (vi)  Benga!  Brothers  Ltd.,  Calcutta,
 (vii)  Oberai  Hotels  Ltd.,  (viii)  Tractors
 and  Equipment  Corporation  Ltd.,  New
 Delhi  (ix)  Metal  Distributors  Ltd.,  Cal-
 cutta,  (x)  Clarks  Hotel,  Varanasi,  (xi)
 India  Cement  Ltd.,  Madras,  (xii)  C.  Eduljje
 and  Company,  Nagpur,  and  (xiii)  Alumi-
 nium  Industries  Ltd.,  Kerala  ;  BD
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 (b)  whether  any  case  of  misuse  of
 foreign  exchange  by  these  firms  has  come
 to  the  notice  of  Government  ;  and

 (c)  if.  so,  the
 matter  ?

 action  taken  in  this

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOBD:  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Statistics
 regarding  the  amount.of  foreign  exchange
 allotted  for  the  expension  business,  import
 of  machinery  or  raw  material  is  not.  main-
 tained  on  a_  firm-wise  basis  and  the
 fiformation  asked  for  is,  therefore;  not
 available.

 (0)  and.  (c).  In  view  of  the  answer.  to
 (a),  do  not  arise.

 Foreign  Exchange  allotted  to  Certain
 Companies

 9957;  SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA:  Will  the  Minister  of
 GOMMERCE  ‘be  pleased  to:state  :

 (०)  the  asmeunt  of  foreign  exchange
 allatted.  for.  the  expension  of.  business,
 Import  of  machinery  or  raw  material
 during  the  last  four  years-to  (i)  Koppers
 India.Ltd:,  Caloutta  (ii)  J:  K.  Industries;
 Calcutta,  (iii)  Enfield  India  Ltd.,  (iv)
 British  India  Corporation,  Kanpur,  (v)
 Amalgamated  Coalfields  Ltd.,  (vi)  ५.  M.
 Salgaocar.  and  Bros:,  Goa;  (vii)  Forbes
 Campbell  and  Co.  Ltd.  (viii)  Chowgule
 and.Co;  Ltd.  Goa  (ix)  Jolly  Brothers,  Ltd.,
 Bombay,  and  (x)  Skoda  India  Ltd,,
 Bombay  ;

 (b)  whether  apy-case  of  misuse  of  this
 foreign  exchange. by.  these-firms: has:  come’
 to  the  notice:  of  Governmeat  ;.and

 (०  if’  so;  the  action  taken  in  this
 matter  द

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THR
 MINISTRY  OF  COMMERGE  (SHRI:
 MOHD.  SHAFI  GURBSHI)  :  (a)  Statistics:
 regarding  the  amount  of  foreign  exchange
 alfotted  for  the  expension  of  basinces,

 basis.  and:  the  i#formation.  asked  for  is:
 therefore:  not  ‘available:

 (b)  and  (c).  In  view  of  the.  answer  to
 (a),  do  not  arise.
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 Foreign  Exchange  Allotted  to  Certain
 Companies

 9958.  SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA  :  Will  the  Minister  of
 COMMERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange
 allotted  for  the  expension  of  business  on
 import.of  material  or  raw  material  during
 the  last  three  years  to  (i)  Southern  Road-
 ways  Litd.,  Madras,  (ii)  Orient  General
 Industries  Ltd.,  (iii)  Bombay  Gas,  Co.,
 Bombay,  (iv)  Bengal  Corporation  (P)  Ltd.,
 Caicutta,  (v)  Modi  Industries,  Modinagar,
 (vi)  Smith  Stainistree  and  Co.  Ltd.,  (vii)
 Sirsilk  Ltd.,  Andhra  Pradesh,  (viii)  Dalmia
 Iron  amd  Steel  Ltd.,  (ix)  Ogale  Glass  Works,
 Ltd.,  (x)  Dalmia  Cement  Bharat  Ltd.,  New
 Dethi:;

 (b)  whether  any  cases  of  misuse  of  this
 foreign  exchange  by  these  firms  has  come
 to  the  notice of  Government  ;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Statistics
 regarding  the  amount  of  foreign  exchange
 allotted  for  the  expeo  of  bi
 import  of  machinery  or  raw  material  is  not
 Maintained.on  a  firm-wise  basis  and  the
 information  asked  for  is  therefore  not
 available.

 (b)  and:  (c).  In  view  of  the  answer  to
 (a),  do  not  arise.

 Foreign  Exchange  allotted  tu  certain  Companies

 9959.  SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA.:  will  the  Minister  of
 COMMERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange
 allotted  for  the  expansion  of  business,  im
 port  of  material  or  raw  material  during  the
 last  three  years  to  (i)  Bird  &  Co,,  Calcutta,
 (ii)  Shaw  Wallace  and  Company,  Madras,
 (iii)  Jay  Engineering  Works,  Calcutta,  (iv)
 W.  H.  Brady  and  Company.  Ltd.,  (v)
 Ttackersey  Mooljr  and  Compaay  Ltd.,
 Bombay,  (vi)  National  Tobacco  Co.  Ltd,
 and  (vii)  Utkal  Machinery  Co.  Ltd.  Bour-
 kela  ;

 (b)  whether  any  case  of  misuse  of  the
 foreign  exchange  by  these  firms  bas  come
 to  the  notice  of  Government  ;  and
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 (c)  if  so,  the  action  taken  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Statistics
 regerting  the  amount  of  foreign  exchange
 allotted  for  the  expansion  of  ‘business
 fampert  of  machinery  or  raw  material  is  not
 maintained  on  a  firm-wise  basis  and  the
 information  asked  for  is  therefore  not
 available.

 (b)  and  ce
 (a),  do  not  arise.

 In  view  of  the  angwer  to

 Hindostan  Central  Industry  Ltd.  Nangiei,
 Delhi

 9960.  SHRI  NIHAL  SINGH:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  the  total  amount  paid  by
 Government  to  the  Hindustan  Central
 industry  Ltd,  Nanghoi  Delhi  during  the
 last  five  years  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AFFA-
 IRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  An  amount  of
 Rs.  25,000'-  (Rupees  twenty  five  thousand)
 was  paid  in  the  form  of  loan  to  the  Hin-
 dustan  Central  Industry  Ltd.,  Nangloi  ia
 963  by  the  erstwhile  Punjab  Financial
 Corporation.

 सरकारी  क्षत्र  के  उपकम

 996l.  st  anda  fag  कुशवाह :.  कया
 झ्ौद्योगिक  विकास  तथा  समव्राय-कापं  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  श्रौद्यो-
 गिक  उपक्रमों  में  होने  वाले  घाटे  के  कार्मों
 वर  बिचार  करने  और  भविष्य  में  ऐसा  घाटा
 न  हो  इसके  लिये  मार्गोपाय  सुभाने  के  लिये  एक
 समिति  की  नियुक्ति  पर  विचार  कर  रही  है;
 श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य
 बातें  कया  हैं  ?

 झौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य
 मंत्रो  धी  फुलदह्दीम  श््ली  झहुमद)  :  (क)  जी

 तहीं।  लाभ  में  सुधार  करने  की  हृष्दि से
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 सरकारी  उपक्रमों के  काय  संचालन  की  लगातार
 समीक्षा  की  जा  रहौ  है।

 न्)  श्र्क्त  ही  कहीं  ज्छ्या  4

 Prices  of  Cloth

 9962.  SHRI  M.  L.  SONDHI  :
 SHRI  VIRBHADRA  SINGH  :
 SHRI  प,  K.  SANGHI  :

 Will  the  Minister  ef  COMMERCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  6024  on  the  2nd
 April,  ‘1968  and  state  :

 fa)  whether  Government  have  consi-
 dered  the  question  of  increse  in  the  price  of
 controled  varieties  of  mill  made  cloth  ;

 (५)  if  so,  the  broad  detuils  of  the
 scheme  and  the  decision  taken  in  the
 matter  ;

 {c)  whether  it  will  make  the  coasumers
 -to  pay  more  ;  and

 @  if  so,  to  what  extent  the  increse  is
 proposed  to  be  adjusted  within  the  excise
 revenue  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (SHRI  DINESH  SINGH):  (a)  to  (d)
 Attention  is  invited  to  the  Statement  laid
 by  me  on  the  Table of  the  House  on  Ist
 May,  968  regarding  production  and  market-
 ing  of  cotton  textiles.

 रेयन  कपड़  के  निर्यात  मुल्य

 _  9963.  श्री  निहाल  सिह  :  क्‍या  वारिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  3  करोड़  रुपये
 मूल्य  के  रेयन  कपड़े  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में
 राज्य  व्यापार  निमम  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों  के
 बारे  में  व्यापारियों  में  भ्रसन्तोष  षध्याप्त  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  काररा  हैं,
 और

 (ग)  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये
 सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही  की  है  ?

 वाशिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (भी
 मोहम्मद  शफी  कुरेशी) :  (क)  ऐसी  कोई
 सूचना  सरकार  को  नहीं  मिली  है

 (ख)  तथा  (ग).  प्रदन  नहीं  उठते  |
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 उत्तर  प्रदेश  तथा  म्सू  और  काइसीर  को  दिया
 गया  लोहे  शौर  इस्पात  का  कोटा

 9964.  थी  निहाल  सिह:  क्‍या  इस्पात,
 खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  गत  चार  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  उत्तर
 प्रदेश  तथा  जम्मू  शौर  कादमीर  में  किन-किन
 फर्मों  को  स्टेनलेस  स्टील  का  कोटा  दिया  गया

 था;
 (ख)  क्‍या  यह  कोटा  देते  समय  उनकी

 भ्ावश्यकता  को  ध्यान  में  रखा  गया  था;  भौर

 ग)  क्‍या  इन  फर्मो  द्वारा  इस  कोटे  के  सही
 उपयोग  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है,  भौर
 यदि  हाँ,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात,  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रों  (ओ  प्र०  च०  सेठी) :  (क)  से  (ग).
 भ्रप्न  ल-सितम्बर  96]  की  लाइसेंस--अवधि
 से  प्रत्येक  कारखाने  को  स्टेनलेस  स्टील  का  कोटा

 नियुक्त  करने  का  काम  सम्बन्धित  राज्यों  के
 उद्योग  निदेशकों  को  सौप  दिया  गया  है।  प्रत्येक
 कारखाने  का  कोटा  निश्चित  करने  श्रौर  माल  के
 ठीक  उपयोग  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
 के  भ्रधिकारियों  की  है

 Small  Car  Project

 9965.  SHRI  GEORGE  FERNANDES  ३
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  representation  has  been
 submitted  by  the  Small  Car  Project  Com.
 mittee,  Nagpur  to  the  Prime  Minister
 demanding  the  setting  up  of  a  Small  Car
 Project  in  Nagpur  ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  |
 (c)  the  action  taken  thereon  ;  and
 (d)  whether  Government  propose  to

 establish  the  Small  Car  Factory  in  Nagpur
 or  at  any  other  centre  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F,  A.  AHMED):  (a)
 Yes,  Sir,
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 (b)  The  Small  Car  Project  Committee,
 Nagpur  have  demanded  that  Nagpur
 should  be  selected  as  the  site  for  the  loca-
 tion  of  the  proposed  Small  Car  Project.
 The  reasons  advanced  by  the  Committee
 for  the  location  of  the  Small  Car  Project
 at  Nagpur  mainly  are  :—

 (i)  Economically,  it  will  mitigate  the
 effects  of  recession  on  the  engineering
 industries  in  that  region  ;

 (ii)  Industrially,  it  will  encourage
 establishment  of  ancillary.  industries  in
 Nagpur  and  the  Vidarbha  region  ;

 (iii)  Geographically,  Nagpur,  being
 centrally  located,  will  be  suitable  for  strate-
 gic  considerations  and  for  the  convenience
 of  communications  ;

 (iv)  Technically,  the  project  would  be
 efficiently  administered  since  adequate
 technically  qualified  personnel  are  available
 in  the  region  ;  and

 (v)  The  city  of  Nagpur  having  lost  the
 status  of  the  capital  of  a  State,  the  estab-
 lishment  of  the  project  at  Nagpur  will
 remove  the  complaint  of  the  citizens  that  it
 has  been  neglected.

 (c)  and  (d).  The  Small  Car  Project
 Committee,  Nagpur  had  also  represented
 through  the  Chief  Minister  of  Maharashtra.
 The  latter  has  been  informed  that  the
 suggestion  for  locating  the  project  at
 Nagpur  will  be  considered,  along  with
 similar  requests  from  other  States,  after  a
 decision  is  taken  on  the  policy  issue  as  to
 whether  or  not  the  Small  Car  Project  is
 to  be  taken  up  for  implementation.

 oe

 fn  Jamalpur  Workshops

 SHRI  GEORGE  FERNANDES  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state  :

 (a)  the  number  of  Khalasis  working
 in  the  Jamalpur  Workshops  of  the  Eastern
 Railway  ;

 (b)  whether  any  promotional  avenues
 are  open  to  these  staff  ;

 (c)  whether  representations  have  been
 received  from  the  staff  for  promotions  to
 higher  categories  ;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  thereon  ?
 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS

 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  1,54  as
 pn  34.{2,I967.
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 (b)  Yes.
 (c)  Yes,  on  20.7.1967.
 (d)  Government  are  satisfied  that  the

 existing  channels  of  promotion  provided
 for  the  staff  are  adequate.  A  reply  has
 been  given  to  the  representation.

 M/S  Cooper  Alten  Co.  of  Kanpur

 si  SHRI  GEORGE  FERNANDES  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 a  representation  from  the  Kanpur  Industrial
 Workers’  Association  dated  the  20th  Feb-
 rurary,  968  making  certain  serious  allega-
 tions  against  the  management  of  M/s
 Cooper  Allen  Company  of  Kanpur  ;

 (b)  whether  investigations  have  been
 instituted  into  these  complaints  ;  and

 (c)  if  so,  the  progress  made  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c).”An  inspection  under  Section
 209(4)  was  ordered  and  the  Inspector's
 report  which  has  just  been  received  is  under
 study.

 Revision  of  Prices  of  Hind:stan  Steel
 Prodacts

 9968.  SHRI  SRINIBAS  MISRA  :  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  are  considering  up-ward  revision  of
 the  price  structure  of  Hindustan  Steel  pro-
 ducts  in  view  of  the  loss  suffered  by  this
 undertaking  ;  and

 (b)  if'so,  what  will  be  the  basis  of  such
 revision  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTER  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.C.  SETHI):  (a)  and
 (b).  At  present  prices  are  fixed  by  the

 Joint  Plant  Committee  after  decontrol  with
 effect  from  Ist  May.  1967,
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 Rise  in  Price  of  Tea  and  Coffee  sold  at
 Railway  Stalls

 9969.  SHRI  SRADHAKAR  SUPAKAR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state  :

 (a)  whether  there  has  been  an  abnor-
 mal  rise  in  the  price  of  tea  and  coffee  sold
 in  tea  stalls  and  restaurants  at  Railway
 Stations  ;  and

 (b)  if'so,  whether  the  above  price  rise.
 is  permanent  or  temporary  on  account  of
 scarcity  of  sugar  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2.  M.  POONACHA):  (a)  and  (b).
 In  view  of  the  steep  rise  in  the  prices  of
 ingredients  like  sugar,  tea,  coffee,  milk,  and
 staff  costs  etc.,  the  selling  prices  of  tea
 and  coffee  have  been  slightly  increased  with
 effect  from  10.4.1968,  and  the  revised  prices
 compare  favourably  with  the  prices  charged
 in  catering  establishments  of  similar  stan-
 dard  outside  Railway  premises.  The  prices
 will  be  reviewed  from  time  to  time.

 Foreign  Collaboration

 9970.  SHRI  PREM  CHAND  VERMA  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  companies  in  India
 which  have  foreign  collaboration  ;

 (b)  the  capital  of  these  Companies  and
 the  percentage  of  shares  which  India  and
 foreiga  countries  have  in  each  ;  and

 (c)  whether  the  foreign  collaboraters
 have  been  given  the  guarantee  to  get  their
 profits  in  foreign  exchange  and  if  so,  what
 are  the  rules  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 2038  cases  of  foreign  collaboration  have
 been  approved  by  Govt.  during  the  years
 96  to  1967.  {Out  of  this  709  cases  involve
 foreign  capital  participation.

 (b)  The  figures  of  total  capital  and
 foreign  capital  involved  in  these  709  cases
 have  not  been  separately  worked  out.
 However,  the  Reserve  Bank  of  India
 Bulletin  January  4967  contains  a  detailed
 study  of  foreign  investments  in  India,  By
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 and  large,  minority  foreign  capital  parti-
 cipation  has  been  allowed  in  these  cases.

 (eo)  tw  net  Government's  policy  to
 place  any  restrictions  en  the  remittance  of
 profits  earned  by  non-residents  on  their.
 investment  in  India,  provided  the  foreign
 investment  has  been  duly  approved.  Such
 remittances  are  normally  freely  allowed
 subject  to  the  payment  of  taxes  and  after
 completion  of  certain  procedural  forma-
 lities.

 Shortage  of  Non-Ferrous  Metals

 9OTh.  अन्तरा  N.K.  SOMANI:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  number  of  industries
 are  suffering  as  a  result  of  acute  shortage
 of  non-ferrous  metals  notably  copper  and
 zinc  ;

 (b)  whether  Government  have  noted
 the  UN  report  that  every  ton  of  steel  needs

 MAY  7,  968  Written  Answers  2456

 40  Ibs.  of  copper  and  similar  quantities  of
 Jead  and  zinc  ;  and

 (c)  the  extent  of  gap  between  demands
 and  availability  by  1970-71  and  steps  to  be
 taken  to  meet  the  situation  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  Yes,
 Sir.  The  priority  industries  are,  however,
 being  allowed  to  import  sufficient  non-
 ferrous  metals  to  meet  their  requirements
 and  as  such  their  production  has  not
 suffered  due  to  shortage  of  these  metals.

 (b)  It  is  not  clear  as  to  which  U.N.
 report  the  Member  is  referring  to.  Attempts
 are,  however,  being  made  to  locate  and
 study  the  said  report.

 (c)  The  extent  of  gap  between  the
 demand  as  estimated  earlier,  and  availa-
 bility  of  different  non-ferrous  metals  by
 1970-71,  is  indicated  below  :—

 Metal  Estimated  Internal  production  Gap
 demand  (including  scrap

 availabitity)

 Production  Scrap
 availability

 (In  tonnes)
 Aluminium  2,75,000  1,50,000  25,000  1,00,000,
 Copper  -1,80,000  36,500  10,500,  -1,33,000
 Zinc  1,17,000,  38,000  700  72,000
 Lead  1,26,000  3,000  5,000  +1,18,000
 Tin  9,900  _—  9,900
 Nickel  15,000,  15,000

 In  connection  with  the  formulation
 of  the  new  Fourth  Plan  commencing  from
 1-4-69,  the  Planning  Commission  have  set
 up  Planning  Groups  for  different  industries
 including  one  on  Non-Ferrous  Metals.
 This  group  is  presently  engaged  in  working
 out  the  revised  estimates  of  demand,  indi-
 genous  availability  etc.  The  above  esti-
 mates  are  thus  subject  to  review  in  the
 light  of  the  recommendations  of  the
 Planning  Group  on  Non-Ferrous  Metals.
 The  following  steps  are  being  taken  to
 increase  the  indigenous  production  of  non-
 ferrous  metals  :—

 |.  Aluminium.  Installed  capacity  for

 aluminium  in  the  country  at  present  is
 15,800  tonnes  per  annum.  A  _  further
 capacity  of  327,500  tonnes  per  annum
 (I50,000  tonnes  in  the  public  sector  and
 177,500,  tonnes  in  the  private  sector)  is
 under  various  stages  of  ‘implementation.
 It  is  likely  to  take  the  installed  capacity  to
 443,300  tonnes  per  annum  by  ‘1972-73.

 2.  Copper.  There  is  at  present  only
 one  copper  smelter  in  the  country  which
 Produces  about  9,000  tonnes  of  metais  per
 annum  based  on  the  Sioghbhum  (Bihar)
 Copper  deposits.  This  unit,  which  is  in
 the  private  sector,  has  been  granted  a
 licence  under  the  Industries  Act  tq  ३१९



 up  a  16,500  tonnes  per  annum  flash  smelter
 for  the  production  of  copper.  A  3i,000
 tonmges  per  annum  copper  smelter  is  being
 set  up  at  Khetri  (Rajasthan)  in  the  public
 sector.  These  projects  are  expected  to  be
 completed  by  the  end  of  I97{-72.  In
 addition,  steps  are  being  taken  to  develop
 the  copper  deposits  in  the  Rakha  area
 in  Bihar,  Agnigundala  in  Andhra  Pradesh
 and  Daribo  in  Rajasthan.

 3.  Lead  and  Ziac.  The  only  lead  smel-
 ter  in  the  country  -at  present  is  located  at
 Tundoo  (Bihar)  with  a  capacity  of  about
 5,400  tonnes  per  annum.  Production  in
 the  smelter  at  present  is,  however,  only  of
 the  order  of  2,600  tonnes  per  annum.  The
 smelter  is  based  on  the  lead-zinc  ore
 deposits  of  Zawar  Mines  (Rajasthan).

 A  20,000  tonnes  per  anoum  zinc  smelter,
 based  on  imported  concentrates,  at  Alwaye
 (Kerala)  in  the  private  sector  went  into
 Production  in  May-June  1967.  Another
 Rew  zinc  ह!  with  a  capacity  of  18,000
 tonnes  per  annum  based  on  Zawar  (Rajas-
 than}  deposits  in  the  public  sector  has
 recently  been  co  ioned  Detailed
 Proving  and  prospecting  operations  being
 initiated  to  determine  the  extent  of  addi-
 tionat  ore  reserves  in  this  area  have  indicat-
 ed  that  these  reserves  may  _  ultimately
 sustain  a  metal  production  of  over  75,000
 tonnes  per  annum.  A_  proposal  received
 for  expansion  of  the  Atwaye  (Kerala)  smel-
 ter  upto  60,000  tonnes  per  annum  (in  two
 Stages)  and  another  to'set  up  a  new  30,000
 tonnes  zinc  smetter  in  the~  public  sector,
 based  on  imported  concentrates,  are  under
 active  consideration.
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 4.  Tin.  At  present  economicaily  work-
 able  deposits  of  tin  are  not  known  in
 India,  though  some  pockets  have  been
 reported  in  Hazaribagh,  Ranchi  and  Gaya
 Districts  of  Bihar,  Hasnipura  in  Gujarat,
 Dhanbal  in  Mysore  and  Bhilwara  in  Rajas-
 than.  All  these  deposits  are  not  consider-
 ed  of  any  commercial  value.  There  is  at
 Pp  no_  indi  production  of
 Primary  tin  metal  though  some  small
 quantities  of  secondary  tin  arc  recovered
 from  scrap  etc.  The  requirements  are  being
 imported.  -

 Nickel.  Presently  there  is  no  indigenous
 production  of  Nickel  in  the  country  and  no
 economic  deposit  has  so  far  been  located.
 The  requirements  are  being  met  by  import.
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 Search  for  Non-Farrous  Minerals
 With  a  view  to  locating  and  developing

 the  potential  mineral  resources  of  the
 country  In  the  sphere  of  non-ferrous  metals,
 an  integrated  programme  of  air-borne
 survey  and  ground  follow-up  work  has  been
 drawn  up.  This  progtamme  envisages
 carrying  out  of  air-borne  surveys  in  the
 Aravalli  area  in  Rajasthan,  the  East
 Cuddapah  basin  of  Andhra  Pradesh  and
 Bihar  plateau  covering  an  area  of  120,000
 Sq.  Kms.  Apart  from  the  air-borne  sur-
 vey,  the  Geological  Survey  of  India  expect
 to  take  up  ground  surveys  in  respect  of
 about  234  prospects.

 रूख  से  रासायलिक  उचरकों  का  झायात

 9972.  श्री  क्शवंत  सिंह  कुशबाह  :  क्‍या
 वार्तिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  भारत  तथा  रूस  के  बीच  कोई
 करार  हुमा. है  जिसके  अन्तंगत  भारत  भ्रगले  वर्ष
 रूस  से  रासायनिक  उवंरकों  का  आयात  करेगा;

 (=)  इन  रासायनिक  ज़बरकों  के  भारत
 में  पहुँचने  पर  उनकी  प्रति  टन  लागत  कितनी
 होगी  भौर  यह  किसानों  को  प्रति  टन  किस  दर
 पर  बेचा  जायेगा;  भौर

 (ग)  रूस  द्वास  सप्लाई  किथे  गये  उबरकों
 के  भाव  यूरोपीय  देशों  की  तुलना  में  कैसे  हैं  ?

 वारिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (श्री
 मोहस्लद  दाफो  क्रंशी):  (क)  जी,  हां।
 7-I-966  को  कौ  गयी  एक  व्यवस्था  के  अरन्त-
 गत  जिसमें  भारत  तथा  सोवियत  रूस  के  मध्य
 व्यापार  की  प्रायोज्ञनगा  की  गयी  है,  श्रागामी
 वर्ष  अर्थात  969  में  सोवियत  रूस  से  रासाय-
 निक  उबरकों  के  आयात  की  व्यक्स्था  है

 (ख)  संभरण  की  मात्रा  का  निरंय  भारत
 में  स्वदेशी  उत्बादन  भोर  सोवियत  रूस  से  भिन्‍न
 स्रोतों  से  प्राप्पता  के  श्राधार  पर  किया  जायेगा  t

 विधि  प्रकार  के  राक्मावनिक  उबरकों  का  प्रति fe
 टन  मूल्य  भी  संबिदाकों  पूरा  करते  समय  चालू
 बाणार  भाव  पर  निर्भर  सकेगा  ।

 सोबियत  रूस  से  श्रायातित  रासायनिक  उबं-
 रक  स्वदेशी  तथा  अऋवातित  दोनों  ही  खोलों  से
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 कुल  प्राप्यता  के  साथ  उवंरक  पुल  में  मिल  जायेंगे
 और  किसानों  को  “बिना  लाभहानि  के  आाघार
 पर”  बिक्री  के  लिए  खुदरा  भाव  निम्नलिखित

 होने  की  सम्भावना  है  :

 a  भ्रमोनियम  सल्फेट  53/-n0  प्रति  मे०्टन

 (50  किग्रा०  की  पैकिंग)
 2  sd  ore

 (100  किग्रा०  की  पैकिंग)  502/-  os
 3.  यूरिया  860/-  ह
 4.  म्यूरिएट  भाफ

 पोटाश  4I9/-  n
 (पत्तन  के  गोदाम  से  चलते  समय)

 (ग)  सोवियत  रूस  द्वारा  उवंरकों  के
 सम्भरण  के  भाव  यूशैपीय  देशों  के  भाव  के

 अनुरूप  ही  हैं  ।

 Manufacture  of  Scooters

 9973.  SHRIMATI  TARKESHWARI
 SINHA  :

 SHRI  DEORAO  PATIL  :
 SHRI  RAGHUVIR  SINGH

 SHASTRI  :
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  decision  for  the  setting
 up  of  an  additional  unit  for  the  manufac-
 ture  of  scooters  and  to  expand  the  existing
 units  has  been  taken  by  the  Licensing
 Committee  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 and  (b).  The  Licensing  Committee  had
 appointed  a  small  Sub-Committee  to  make
 a  detailed  examination  of  the  pending
 schemes  and  recommend  three  or  four
 schemes  out  of  them  which  were  most
 promising.  The  Sub-Committee  took  some
 time  over  this  because  one  of  the  members
 was  pre-occupied  with  work  connected  with
 UNCTAD  II.  The  Sub-Committee  ‘has
 since  submitted  its  report  which  will  be
 taken  up  for  consideration  by  the  Licensing
 Committee  at  its  next  meeting.
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 Urea  produced  at  Neyveli

 9974.  SHRI  KIRUTTINAN:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  quantity  of  urea  produced
 at  Neyveli  ;

 (b)  the  quantity  allotted  to  the  Thamiz-
 hagha  Arasu  (Madras  State)  from  this
 unit  ;

 (c)  whether  the  State  Government  have
 requested  the  Central  Government  to  allot
 80  per  cent  of  the  production  ;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  The
 total  quantity  of  Urea  produced  from
 March,  966  upto  28th  April,  1968,  was
 +1,42,120.280,  tonnes.

 (b)  89,859.000  tonnes  during  the  above
 period.

 (c)  No,  Sir.
 (d)  Does  not  arise.

 Premier  Tyre  Factory  at  Kalamassery

 9975.  SHRI  VASUDEVAN  NAIR:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to
 manufacture  scooter  tyres  in  Premier  Tyre
 Factory  at  Kalamassery,  Kerala  State;

 (b)  if  so,  the  target  fixed  when  the
 scooter  tyre  production  is  likely  to  comme-
 nce;  and

 (c)  the  estimated  additional  employ-
 ment  Potential  from  this  Project  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.A.  AHMED):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  Messrs  Premier  Tyres  Ltd.,  Bombay
 have  a  proposal  to  manufacture  40,000
 scooter  tyres  per  annum  in  their  factory.  at
 Kalamassery.  Production  is  likely  to  com-
 mence  during  the  course  of  this  year.

 (c)  Production  of  scooter  tyres  is  being
 undertaken  by  the  company  with  a’view to  diversifying  the  production,  and  though
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 it  may  involve  employment  of  some  additi-
 onal  manpower  it  is  not  likely  to  enhance
 the  employment  potential  to  any  substantial
 extent.

 Titanium  Products,  Trivandram

 9976.  SHRI  VASUDEVAN’  NAIR:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  an  agreement  has  been
 reached  with  a  British  firm  for  the  expans-
 ion  of  the  Titanium  Products,  Trivandrum;

 (b)  if  so,  main  features  thereof  ;
 (c)  the  expenditure  involved  on  this

 expansion;
 (d)  the  contributions  from  the  Central

 Government  in  this  regard;  and
 (e)  the  additional  employment  expected

 from  this  expansion?
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)  No,
 Sir.  No  foreign  collaboration  is  needed  for
 this  expansion,

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  Rs.  625  lakhs.
 (d)  A  loan  of  Rs.  30  lakhs  has  been

 sanctioned  to  the  Government  of  Kerala
 during  ‘1967-68  for  financing  the  expansion.
 During  ‘1968-69.  a  budget  provision  of  Rs,
 30  lakhs  has  been  made  for  giving  as  loan
 to  Kerala  Government.

 (e)  498  (including  all  categories).

 Theft  of  Rationed  items  from  Rallway  wagons

 9977.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  Food
 Department  of  West  Bengal  Government
 has  complained  of  serious  thefts  of  rationed
 items  from  Railway  wagons  recently;

 (b)  if  so,  the  volume  thereof;  and
 (c)  the  steps  which  Government  prop-

 ose  to  take  in  this  regard?
 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS

 (SHRI  rom  M.  POONACHA)  (a)  ‘and  (b).
 Yes.  According  to  the  complaint  received
 from  the  West  Bengal  Government  ia  April
 68,  seven  to  ten  percent  of  Quota  of  sugar
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 allotted  to  the  State  was  reported  to  have
 been  lost  in  transit  on  account  of  pilferage.
 The  matter  is  under  examination  of  the
 Eastern  Railway  administration.

 (c)  the  following  preventive  measures
 have  been  taken;

 (i)  Strict  supervision  is  being  maint-
 ained  at  yards;
 Frequent  ‘raids  are  conducted  and
 ambushes  are  arranged  at  plague
 spots;

 (iii)  Plain  clothes  staff  are  engaged  to
 collect  intelligence  about  crime
 activities;
 Close  co-operation  is  being  main-
 tained  with  the  commercial  depart-
 ment;
 Escorts  are  provided  on  trains
 particularhy  those  moving  with
 food  consignmemts;  and
 Armed  patrolling  has  also  been
 introduced  at  selected  yards.

 (ii)

 (iv)

 (v)

 (vi)

 Representations  from  Railway
 Electrification  Staff

 9978.  SHRI  JYOTIRMOY  BASU  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 a  number  of  representatations  from  the  Rail-
 way  Electrification  staff  in  the  matter  of
 shifting  the  work  units;  and

 (b)  if  so,  the  steps  which  have  been
 taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  M,  POONACHA)  :  (a)  and  (b).
 Certain  representations  have  been  received
 in  regard  to  the  organisation  of  the  Rail-
 way  Electrification  and  the  points  raised
 are  being  duly  considered.

 Kangra  Tea  Marketing  Cooperative  Society
 9979.  SHRI  HEM  RAJ  :  Will  the

 Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Kan-
 gra  Tea  Marketing  Cooperative  Society  is
 manned  by  tea  producers  of  the  Himachal
 Pradesh  and  is  an  exporter  of.  tea  to
 Afghanistan;

 (b)  whether  it  has  represented  to
 Government  for  issining  an  import  ‘license
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 for  the  import  of  dry  fruits  against  the
 export  of  tea;  aad

 (०)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  thereon?

 THE  DEPUTY-MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  The
 Kangra  Tea  Marketing  Cooperative  Society
 is  mainly  a  cooperative  soeiety  formed  by
 producers  of  tea  in  Kangra,  though  merch-
 ants  and  traders  in  tea  are  also  eligible  to
 become  members  without  voting  rights.
 The  Society  as  such  does  not  export  tea.

 (b)  Yes,  Sir.
 (el  Licences  for  import  of  Afghan  fruits

 fresh  and  dry,  are  already  being  issued  to
 approved  importers  against  export  of
 permissible  items,  including  tea.  Under  the
 current  policy,  exporters  of  non-traditional
 items  to  Afghaisntan  are  also  eligible  to
 import  Afghan  fruits.  There  has  been  a
 considerable  rise  in  India’s  overall  export
 of  tea  to  Afghanistan  during  1966-67,  and
 1967-68,  and  the  Government  do  not  see  any
 reason  to  modify  the  present  policy.
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 Memorandum  from  Class  I  Railway  Officers
 Re.  Conditions  of  Service.

 9980.  SHRI  5.  Pe  RAMAMOORTHY  :
 SHRI  H.  AJMAL  KHAN  :
 SHRI  0.  N.  DEB:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Class  I  Officers  of  the  Rail-
 ways  have  submitted  a  memorandum  to
 the  Railway  authorities  drawing  their  atten-
 tien  to  the  growing  disparity  in  the  cond-
 itiens  of  service  between  officers  of  the
 ralkway  orgenisetion  and  those  working  im
 other  sectors  of  Government  services;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  (a  Yes.

 (b)  The  represeatation  is  under  consid-
 eration.

 रेखये  स्टेशनों  पर  लाइसेंस  प्राप्त  कुली  तथा
 विक्व ला

 9081.  ह  wo  सि०  सहनल :  क्या  रेलवे
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  स्टेशनों  पर
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 काम  कर  रहे  लाइसेंस  प्राप्त  कुलियों  तथा  बिक्र- -
 ताझों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  कानूनी
 संरक्षण  की  व्यवस्था  है;  और

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 Written  Answers

 है?

 रेख  ह...  (भौ  Wo  go  पुनाथा)  :  (क)
 और  (ख).  एक  विवरणा  सभा  पटल  पर  रखा  गया
 है  [पुस्तकालय  में  रखा  गया।  देखिये  संख्या
 LT  —29/68]

 टोंक,  शस्लस्थाम  में  लमडा  कारलाभा

 9982.  श्री  जमुना  लाल  :  क्या  झोचोषिक
 विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  का
 बिचार  टोंक,  राजस्थान  में  चमड़े  का  एक  कार-
 खाना  लगाने  का  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसके  कब  तक  स्थापित
 किये  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 (ग)  इस  कारखाने  के  श्रद  तक  स्थापित
 न  किये  जाने  के  क्‍या  कारश  हैं  ;

 (घ)  कया  इसे  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाया
 जायेगा  भ्रथवा  मे  र-्सरकारो  क्षेत्र  में,  और

 (डः)  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य
 सरकार  द्वारा  कितनी-कितनी  पूजो  लथाये  जाने
 की  सम्भावना  है  ?

 ऑऔक्ोशिक  विशाल  तथा  समयह्ा-कार्थ  संत्रो

 (भी  फखरुद्दीन  श्ली  झहमद)  :  (क)  राजस्थान
 सरकार  का  टोंक  राजस्थान  में  चमड़ा  कमाने
 का  एक  कारखाना  लगाने  का  विचार  हैं

 (ख)  शोर  (ग)  :  प्रमो  इस  परियोजना
 की  योजना  बनाई  जा  रही  है,  क्योंकि  यूगो-
 स्‍लाविया  के  सहयोगियों  ने  परियोजना  के  लिए
 जिन  मशीनों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  उनका
 ब्योरा  श्रभी  तक  नहीं  भेजा  है  |

 (ध)  यह  कारखाना  सरकारी  क्षेत्र  में  स्था-
 पति  करने  का  बिचार  है  4
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 (=)  हस  परियोलना  पर  लगभग  !  करोड़
 ०  का  कुल  खर्च  राज्य  सरकार  द्वारा  किया
 जायेगा  t

 Export  of  Coal

 9983.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state  :

 (a).  whether  there  is  a  proposal  to
 study  the  long-term  coal  export  potential
 to  countries  other  than  Ceylen,  Burma  and
 Pakistan  to  reduce  the  increasing  stocks  in
 the  country  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?
 THH  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  and  (b)
 No,  Sir.  There  fs  no  such  proposal  under

 ion  at  Efforts  are  how-
 ever  being  made  to  explore  the  possibilities
 of  exporting  coal  to  countries  like  Japan,
 Hong  Kong,  Singapore,  Sudan  and  U.A.R.

 Survey  of  Minerals  in  Narsinghpur
 District

 9984.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY:  Will  the  Minister  of  STEEL,
 MINES  AND  METALS  be  pleased  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  question
 No.  2606  on  the  Ist  December,  967  and
 state  :

 (a)  whether  Narsinghpur  District  has
 already  been  surveyed  ;

 (b)  if  so,  what  minerals  were  traced
 there  and  the  approximate  quantities  there-
 of  ;  and

 (c)  if  not,  whether  it  will  soon  be  sur-
 veyed  ag  it  has  many  minerals  like  iron,
 coal,  lime  stone  and  copper  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  and
 (b).  Yes,  Sir.  Geological  mapping,  pre-
 liminary  mineral  assessment  and  reconnais-
 sance  survey  in  parts  of  Narsifghpur  dis-
 trict  have  been  carriéd  out  by  the  Geologi-
 cal  Survey  of  India  and  the  work  is  still  in
 progress  during  the  current  field  season.
 The  survey  carried  out  has  reveated  that
 the  occurrences  of  asbestos,  iron  ore  and
 gopper  are  not  encouraging.  Geophysical
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 work  recommesded  for  copper  will  be
 taken  up  by  the  Geological  Survey  of  India

 pe
 due  course.  Occurrences  of  flux  grade

 limestone,  dolomite,  soapstone  heve  been
 recorded.  Work  for  iron  ores  at  Dilhir,
 Hithanpur  ;  limestone  at  Chendlon  ;  coal
 at  Gotitoria,  Mobpani  by  Grilling  is  in
 progress.

 (c)  Does  not  arise.

 Invention  Promotion  Beard

 9985.  SHRI  NITIRAJ  SINGH  CHAU-
 DHARY:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Invention  Promotion
 Board  has  given  awards  to  many  persone
 for  their  inventions  ;

 (b)  whether  an  exhibition  of  these  in-
 ventions  is  proposed  to  be  arranged  in
 Dethi  for  the  advantage  of  all  concerned  ;
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-

 _——
 (SHRI  ्,  A.  AHMED):  (a)  Yea, ir.

 (b)  An  exhibition  at  Delhi  and  other
 big  cities  in  India  is  being  arranged  so  as
 to  interest  the  industrialists  in  the  inven-
 tions.

 (c)  Does  not  arise,

 अखिल  मारतोय  शाइंस  परिवद,  बओकासेर
 डिवीजन  से  ज्ञापन

 9986.  थी  ५०  लाल  बारूपाल  :  क्‍या  रेलवे
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  गाड

 परिषद्‌,  बीकानेर  डिबीजन  से  उनकी  मांगों  का
 कोई  ज्ञापन  मिला  है  ;  श्रौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनकी  मांगें  क्यां  हैं,
 उस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मस्त्री  धी  चे०  मु  पुनाचा)  :
 जी  हां  |

 (ख)  भ्रस्तिल  भारतीय  गाइंस  परिषद्‌  की

 (क)



 2467  Written  Answers

 बीकानेर  डिवीजन  की  बैठक  में  जो  प्रस्ताव  पास
 किये  गये  उनमें  श्रखिल  भारतीय  गार्डंस  परिषद्‌
 की  वेतनमान  झादि  से  सम्बन्धित  मांगों  पर  जौर
 दिया  गया  है।  इसके  भ्रलावा  उनमें  स्थानीय
 बातों  से  सम्बन्धित  कुछ  प्रस्ताव  भी  शामिल
 हैं

 जहां  तक  सामान्य  बातों  का  सम्बन्ध  है,
 सरकार  ने  इन  मांगों  की  जांच  की  है  लेकिन
 रनिंग  भत्ते  की  समीक्षा  करने  के  सिवाय  श्नन्य
 किसी  का  ओझौचित्य  नहीं  समझा  गया।  सभी
 वर्गों  के  रनिंग  कर्मचारियों  (जिनमें  गार्ड  भी
 शामिल  हैं)  के  लिये  रनिंग  भत्ते  के  नियमों  और
 दरों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  समिति

 नियुक्त  की  गयी  है।  भाशा  है,  इसकी  रिपोर्ट
 मई,  68  के  श्रन्त  तक  मिल  जायेगी

 जहां  तक  श्रन्प  स्थानीय  कठिनाइयों  का
 सम्बन्ध  है,  कोई  विशेष  कार्यवाही  करना  आव-
 इयक  नहीं  समभा  गया,  क्योंकि  उत्तर  रेलवे  में
 दो  मान्यता  प्राप्त  यूनियनें  काम  कर  रही  हैं  जो
 स्थायी  वाततित्र  के  भ्रधीन  भ्रपनी  बैठकों  में  रेल
 प्रशासनों  से  स्थानीय  मामलों  पर  विचार  विमश
 करतीं  हैं  1

 Cadre  of  Telephone  Operators

 9987.  SHRI  YASHPAL  SINGH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  cadre
 of  Telephone  Operators  which  was  pre-
 viously  merged  with  the  cadre  of  clerks,
 has  been  separated  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  the  future  of  those  Telephone

 Operators  who  have  been  appointed  now
 and  may  not  get  their  promotions  only  be-
 cause  of  this  new  policy  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C,  M.  POONACHA):  (a)  Tele-
 phone  Operators  are  drawn  from  clerks  in
 grade  Rs.  110-180  and  they  form  a  sepa-
 rate  cadre  upto  the  grade  of  Rs.  2I0-380
 only.

 (b)  The  reorganisation  has  been  done
 to  improve  efficiency  in  the  Telephone  Ex.
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 changes,  which  was  adversely  affected  due
 to  transfer  of  experienced  Telephone  Opera-
 tors  on  promotion  to  higher  grade  clerical
 posts.

 (c)  Telephone  Operators  are  eligible
 for  promotion  to  higher  grade  posts  upto
 the  grade  of  Rs.  210-380.  in  the  telephone
 operating  side  and  thereafter  to  the  clerical
 higher  grade  posts.  Their  chances  of  pro-
 motion  have  not  been  adversely  affected
 as  percentage  of  higher  grade  posts  are  the
 same  on  both  sides.

 नई  दिल्‍ली  सें  डियोजनल  सुपरिन्टडंट  के
 कार्यालय  के  टेलोफोन  एक्सचेंज  में  श्राग  लगना

 9988.  श्री  यशपाल  सिंह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  यह  सच  है  कि  चार  महीने  पहले
 नई  दिल्ली  में  डिवीजनल  सुपरिल्‍्टेडेट  के  कार्यालय
 के  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  श्राग  लग  गई  थी  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  फलस्वरूप  रेलवे
 विभाग  को  कितना  नुकसान  हुग्ना  था  :

 (ग)  क्‍या  भ्राग  लगने  के  कारणों  का  पता
 लगा  लिया  गया  है  ;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या
 है?

 रेलवे  मस्ती  घी  चे०  go  gare)  :  (क)
 जी  हां।

 (ख)  से  (9).  श्ूकि  टेलीफोन  एक्सचेंज
 संचार  मन्त्रालय  के  भश्रधीन  डाक  झोर  तार
 विभाग  का  है  इसलिए  रेलवे  को  कोई  हानि  नहीं
 उठानी  पड़ी  इस  मामले  में  डाक  भर  तार
 विभाग  द्वारा  जांच  किये  जाने  की  रिपोर्ट  मिली
 थी  और  मालूम  हुभा  है  कि  कोई  जिम्मेदारी
 निश्चित  नहीं  की  जा  सकी।  श्राग  लगने  के
 कारण  की  सूचना  रेल  प्रशासन  को  नहीं  दी  गई
 थी  1

 Selection  of  Class  III  Staff  for
 Promotion  to  Class  II

 9989.  SHRI  BUTA  SINGH:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  the
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 Northern  Railway,  the  result  of  selection
 of  Class  III  staff  for  promotion  to  Class  IT
 (Gazetted)  Transportation  dnd  Commércial
 was  finalised  after  more  than  two  montlis
 from  the  dat’  of  last  intérviéw  ;  and

 (6)  whether  it  is  8  fact  that  the  result
 80  declared  is  different  from  that  finalized
 by  thé  Sefectidn  Committee  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  €.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.

 (b)  No.

 Stee}  Plants  in  Public  Sector

 9990.  SHRIMATI  SUSHILA  ROHA-
 TGI:  Will  the  Minister  of  STEEL,
 MINES  AND  METALS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  steel  plants
 in  the  public  sector,  which  had  suffered
 recently  due  to  recession  were  now  picking
 up;

 (b)  whether  India  will  be  in  a  position
 to  supply  half  a  million  tonnes  of  finished
 steel  and  300,000  tonnes  of  pig  iron  annual-
 ly  to  ७.  Ss  S.  १२.  and

 (०)  whether  Government  are  coniem-
 plating  complete  decontro!  of  steel  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)
 There  is  no  firm  indication  to  show  that
 Steel  Plants  in  the  Public  Sector  are  now
 rectoveting  from  the  effects  of  recession.

 (b)  Yes,  Sir.
 (०)  The  question  of  future  policy

 regarding  pricing  and  distribution  of
 steel  is  being  reviewed  at  present.
 and  no  decision  has  yet  been  taken  on  it.

 Titanium  Complex  in  Kerata

 9991.  SHRI  VASUDEVAN  NAIR:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  sfate

 (a)  whether  any  application  for  the
 grant  of  a  licence  for  the  establishment  of
 a  Titanium  Complex  in  Kerala  State  is
 pénding  before  the  licensing  authority  ;

 (०)  if  so,  whether  the  Kerala  Govern-
 ment  have  requested  the  Central  Govern-
 Ment  to  expedite  the  issue  of  the  Letter  of
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 Tntent  so  that  no  further  delay  is  caused  in
 the  establishment  of  this  Complex  ;  and

 (c)  Government's  reaction  thereto  ?
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  (a),  Yes,
 Sir.  Three  applications  for  grant  of  lice-
 nce  for  establishment  of  a  Titanium  Com-
 plex  in  Kerala  State  have  been  réceivéd  by
 the  Government  of  India  ;

 (b)  Yes.
 (c)  Government  is  examining  these  pro-

 posals.

 Prices  of  Rubber

 9992.  SHRI  VASUDEVAN  NAIR
 Witl  the  Misiister  of  COMMERCE  be  pleas-
 ed  to  state  :

 (a)  whether  Government  Have  receivéd
 arequest  from  the  rubber  Board  for  the
 removai  of  maximum  prices  of  natural
 rubber  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAF!  QURESHI):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Import  of  Rubber

 9993.  SHRI  VASUDEVAN  NAIR  :
 SHRI  S.  R.  DAMANI  :

 Will  the  Minister  of  CGMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Rubber  Board  has  re-
 commended  to  Government  that  no  import
 of  rubber  should  be  allowed  duriag  the
 year  ‘1968-69  ;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  by  Govérn-
 ment  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI).:  (a)  Yes,
 Sir

 (b)  No  decision  has  yet  beeh  taken  on
 the  question  of  imports.  Government  is  mak-
 ing  an  assessment  of  the  total  estimated  re-
 quirements  of  rubber  by  the  rubbér  goods
 manufacturing  industry  and  thé  total  indie
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 genous  availability  of  both  natural  and
 synthetic  rubber  during  1968-69.

 State  Corporations  for  Jute  and
 Cotton  Trade

 9994.  SHRI  S.  R.  DAMANI  :
 SHRI  DEORAO  PATIL  :

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be  .
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  under
 the  consideration  of  Government  to  set  up
 State  Corporations  to  trade  in  jute  and
 cotton  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  the  steps  taken  in  this  direction  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  to  (c).
 Government  have  decided  in  principle  to
 to  set  up  two  separate  corporations  for
 jute  and  cotton.  The  purchase  and  buffer
 stock  operations  in  regard  to  cotton  and
 jute  will  be  taken  over  by  the  “respective
 corporations.  A  study  group  is  being  set
 ‘up  to  work  out  the  details.

 Manufacture  of  Safety  Glass

 9995.  SHRI  KASHI  NATH
 PANDEY  :

 SHRI  MAHARAJ  SINGH
 BHARATI  :

 SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY  :

 SHRI  7२.  BARUA  :
 SHRI  D.  N.  DEB:
 SHRI  VIDYYA  DHAR

 BAJPAI  :
 SHRI  K.  M.  KAUSHIK  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Safety  Glass  manufac-
 turers  Calcutta,  sent  any  representation  on
 the  ilth  March,  968  protesting  against
 further  capacity  in  the  safety  glass  industry;
 and

 (b)  if  so,
 matter  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  F,  A.  AHMEP):  (a)  A

 the  action  taken  in  the
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 representation  has  been  received  from  M/s.
 Hindustan  Safety  Glass  Works  Ltd.,  Cal-
 cutta.

 (b)  Manufacture  of  safety  glass  does
 not  attract  the  provisions  of  the  Industries
 (Development  and  Regulation)  Act,  1951

 “and  even  sheet  glass  from  which  it  is  pro-
 duced  has  been  de-licensed.

 Electroplating  Plant,  Kanpur

 9096.  SHRIMATI  SUSHILA
 ROHATGI  :  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gevern-
 ment  of  Uttar  Pradesh  has  ordered  closure
 of  Electroplating  Plant,  Kanpur  and
 retrenchment  of  all  persennel  ;

 (०)  whether  it  is  likely  to  disturb  the
 small-scale  industrial  units  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  which  Government
 propose  to  take  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)  to
 (c).  Information  is  being  collected  from
 the  State  Government  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 Tea  purchasing  board  at  Calcutta

 9997.  SHRIMATI  SUSHILA
 ROHATGI  Will  the  Minister  of
 COMMERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  of  Iraq
 propose  to  set  up  a  Tea  Purchasing  Board
 at  Calcutta;

 (b)  if  so,  the  likely  increase  in  the  tea
 exports  as  a  result  thereof  ;  and

 (c)  the  amount  of  foreign  exchange
 likely  to  be  earned  thereby?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (b).  ‘It  is  difficult  to  say,  at
 this  stage,  to  what  extent  India’s  tea
 exports  to  Iraq  and  our  foreign  exchange
 earnings  thereby  are  likely  to  increase  as  a
 result  of  the  decision  of  the  Government
 of  Iraq  to  set  up  a  tea  purchasing  organj;
 gation  at  Calcytta,
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 is  scarce  despite  the  slump  in  the  steel
 market  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 “MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 ‘METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  and
 (b).  The  steel  furniture  industry  requires
 steel  mainly  in  the  form  of  sheets  of  sizes
 6  gauge  and  thinner.  Flat  products  like
 sheets  and  plates  are  in  short  supply  in  the
 country  and  the  demand  for  them  far  ex-
 ceeds  the  supply.  There  is  slump  in  the
 steel  market  only  for  such  non-flat  cate-
 gories  as  bars,  rods  and  structurals  and  not
 for  the  flat  types  of  steel  required  by  the
 steel  furniture  industry.

 Overbridge  on  Railway  Level  Crossing
 in  Tirunelveli  Jn.

 00l!.  SHRI  S.  XAVIER:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to

 state  :
 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  con-

 struct  an  overbridge  on  the  Railway  level-
 crosing  in  Tirunelveli  Junction  ;

 (b)  if  so,  when  the  work  on  the  project
 is  likely  to  commence  ;

 (c)  the  amount  which  has  been  allotted
 for  the  purpose  ;  and

 (d)  when  the  construction  is  likely  to
 be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  rom  M.  POONACHA):  (a)  to  (d).
 In  January,  1967,  the  Government  of
 Madras  had  tentatively  proposed  construc-
 tion  of  a  road  overbridge  in  replacement
 of  existing  Ievel  crossing  at  Tirunelveli,  and
 accordingly  the  general  arrangement  Plan
 was  prepared  by  the  Railway  and  sent  to
 the  State  Government  in  September,  ‘1967.

 No  firm  decision  has,  however,  been
 communicated  by  the  State  Government
 so  far;  andso  the  scheme  could  not  be
 progressed  further.  As  soon  as  the  State
 Government  take  a  final  decision,  indicate
 necessary  priority  together  with  allocation  of
 funds  towards  Road  authority's  share  of
 the  cost  of  the  work,  the  Railway  will
 correspondingly  take  appropriate  action  in
 the  execution  of  railway’s  portion  of  the
 work  of  bridge  structure,
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 Export  of  Sitars

 10012,  SHRI  P.  K.  DEO:
 SHRI  R.  R.  SINGH  DEO  :
 SHRI  D.  N.  DEB:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  sitars  being  exported
 annually  by  India  ;

 (b)  the  names  of  the  countries  to  which
 the  are  being  exported  ;  and

 (c)  the  amount  of  foreign  exchange
 being  earned  thereby  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  to  (c).
 Separate  statistics  of  exports  of  Sitars  are
 not  maintained.  A  statement,  showing
 countrywise  exports  of  string  musical  in-
 struments  (including  sitars)  during  the
 Years  ‘1965-66,  966-67and  ‘1967-68.  (April,
 967  to  January,  968)  is  laid  op  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT—220/68).

 Shortage  of  Scooter  tyres  in  Delhi

 00i3.  SHRI  M.L.  SONDHI:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Delhi  has
 been  given  a  meagre  quota  of  only  200
 scooter  tyres  against  its  monthly  require-
 ment  of  5000  tyres  ;

 (b)  whether  there  are  already  about
 70,000  persons  in  the  waiting  list  for  the
 purchase  of  scooter  tyres  ;

 (c)  whether  Government  propose  to
 increase  the  quota  for  the  capital  to  subs-
 tantial  number  and  ensure  its  fair  distri-
 bution  ;

 (d)  the  reasons  for  the  shortage  and
 whether  there  is  Some  malpractices  at  the
 end  of  manufacturers  ;  and

 (e)  if  so,  the  steps  being  taken  to
 increase  the  supply  of  Scooter  tyres  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  7.  A.  AHMED):  (a),  to
 (c).  No,  Sir.  Delhi.  Administration  has
 envisaged  the  requirement  of  scooter  tyres
 to  the  extent  of  about  68,000  nos.  p.a.  or
 pay  about  5000  pos.  per  month,  This  ig
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 however  considered  excessive.  It  is  felt
 that  the  requirements  of  Delhi  could  be
 adequately  mét  with  a  supply  of  about  2000
 scootét  tyres  pér  fnofith,  which  the  Auto-
 mobile  Tyre  Manufacturers  have  agreed  to
 supply.  Supply  to  Delhi  during  the  first
 six  month’  during  967  was  6,580  sceoters
 tyres  and  there  was  no  scarcity.  The
 supply  of  about  2000  tyres  per  menth  as  no
 contemplated  is  likely  to  overcome  the
 shortage  of  scooter  tyres  in  Delhi  consider-
 ably.  Moreover,  two  more  tyre  companies,
 viz.,  Messrs.  Goodyear  India  Ltd.,  and
 Messrs,  Premier  Tyres  Ltd.,  have  planned
 the  production  of  scooter  tyres  from  July
 4968  and  by  the  end  of  968  respectively.  It
 is  expected  that  supply  to  Delhi  would  be
 further  increased  after  the  availability  of
 scooter  tyres  from  these  two  tyre  companies,

 The  Delhi  Administration  has  already
 taken  steps  to  regulate  the  supply  of  scooter
 tyres  to  meet  the  requirements  of  genuine
 consumers.

 (d)  and  (e).  The  shortage  of  scooter
 tyres  has  been  mainly  due  to  the  prelonged
 labour  trouble  and  strike  in  the  factory  of
 Messis.  Fireston¢  Tyre  and  Rubber  Com-
 pany  of  India  Private  Ltd.,  which  is  one  of
 thé  major  tyre  units  ia  tHe  Country  889  the
 unforeseen  incréase  in  the  production  of
 sc6oters  during  ‘1967  Steps  have  béen
 taken  firstly  to  increase  overall  production
 by  full  utilisation  of  the  existing  capacities
 and  also  the  ban  on  further  licensing  of
 automobile  tyres  has  been  removed.  The
 manufacturers  of  scooters  have  also  been
 allowed  to  import  scooter  tyres  to  cover
 their  thtee  months’  requirements.  Steps
 have  been  taken  to  meet  sporadic  problems
 like  the  present  scarcity  in  Delhi.  Manu-
 facturers  through  their  Branch  Offices  in
 Dethi  have  been  requested  to  increase  the
 supply  of  scooter  tyres  in  Delhi.  The
 scarcity  of  scooter  tyres  is  likely  to  ease  in
 the  near  future  as  the  Firestone  factory  has
 resumed  production  and  two  other  com-
 panies  have  pl  d  com:  ment  of
 Soooter  tyrejproduction  during  this  year.

 Sick  Textile  Mills

 {0e4.  SHRI  M.L.  SONDHI  will
 he  Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  Ne.  8292  on  the  23rd  April  4968  and
 state

 (a)  the  mumber  of  textile  mills  propog+
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 ed  to  be  taken  over  by
 Corporation  ;

 (b)  the  criteria  laid  down  for  taking
 over  the  closed  mills  ;  and

 (c)  héw  the  Textile  Corporation  pro-
 Pose  to  Meet  the  estimated  requirements  of
 Rs.  400  crores  fot  modernisation  ef  textile
 mills  ?

 the  Textile

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  to  (c).
 Persumably  the  Hom.  Member  wants  to
 know  the  number  of  the  closed  textile  mills
 proposed  to  be  taken  over  by  the  National
 Textile  Corporation.  The  Corporation  will
 manage  only  such  cotton  textile  mills  as
 may  be'entrushed  to  it  by  Government  for
 management.

 2.  Only  such  cotton  textile  mills  as
 attract  the  provisions  of  Section  8-A  of
 the  Industries  (Development  &  Regulation)
 Act  are  taken  over  by  Government  after
 investigation,  as  provided  in  the  Act,  if
 with  the  injection  of  limited  finance,  they
 can  bé  madé  viable  within  a  reasonable  time.

 3.  The  Gorporation  has  not  been
 aNthorised  to  undértake  the  modernisation
 of  thé  testile  industry.  It  will  restrict  its
 activities  to  the  renovation  ahd  rehabilita-
 tion  of  the  siek  mills  which  may  be  entrusted
 to  it  by  Government  for  management.

 Officers  of  Transportation  and  Commercial
 Department  of  Eastern  Railway

 00I5.  SHRI  GADILINGANA  GOWD  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleas
 ed  to  state  :

 (a)  the  particulars  of  the  Officers  of
 the  Transportation  (Traffic)  and  Commercial
 Department  of  the  Eastern  Railway  and
 former  Pérsonnel  Department  of  the  Nor-
 thern  Railway  who  while  on  deputation  to
 the  various  Departments  of  the  Government
 of  fndia  were  confirmed  and  allowed  a  set
 of  complimentary  passes  per  year.  although
 they  had  not  even  completed  5  years  of
 service  on  the  date  on  which  their  lien  on
 the  Railway  Service  was  tergiinated  ;

 (b)  whether  such  benefit  has  bees
 given  to  the  nofi-gazettéd  Railway  person-
 nel  of  various  Railways  who  while  on
 deputation  to  othér  Departihents  were  ००४85
 firmed  in  Gazetted  Posts  and  had  put  in
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 more  than  5  years  service  at  the  time  of
 confirmation  ;

 (ce)  if  so,  the  details  thereof  ;  and
 (d)  if  not.  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.M.  POONACHA):  (a)  A
 statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library,  See  No.  LT-22I/68}

 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.
 (d)  The  officers  mentioned  in  the  state-

 ment  referred  to  above  were  granted  the
 Privilege  of  free  passes  on  account  of  an
 ad  hoe  decision  taken  by  the  Government,
 88  a  special  case,  in  view  of  the  fact  that
 these  officers  would  make  their  Railway
 experience  available  to  the  Lok  Sabha
 Secretariat.

 Paper  श॒त्रा  in  Tripara

 00I8.  SHRI  MANIKYA  BAHADUR:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL.
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  ‘in  view  of  the  fact  that
 Tripura  is  a  major  bamboo  growing  area,
 the  National  Industrial  Development
 Corporation  Lid.  had  recommended  the
 setting  ap  of  a  Paper  Plant  in  the  Public
 Sector  with  a  capacity  of  50  ton  a  day  as
 early  as  April,  965  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  in
 arriving  at  a  decision  ;

 (c)  whether  in  view  of  the  economic
 and  industrial  backwardness  of  the  border
 areas  of  Tripura,  a  scheme  for  the  setting
 up  of  a  paper  plant  in  the  State  is  being
 included  in  the  Fourth  Five  Year  Pian  as  a
 Priority  Project  ;  and

 (d)  if  so,  the  allocation  being  made
 under  the  Plan  for  the  purpose  and  the
 nature  of  priority  being  accorded  to  the
 project  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 ‘DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 The  Nationa!  Industrial  Development
 Corporation  have  prepared  a  feasibility
 report  for  a  paper  Mill  in  Tripura,  wherein
 they  have  indicated  the  possibility  of  the
 establishment  of  a  Paper  Plant  with  a
 gapacity  of  30  toages  4  day
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 (b)  and  (ec).  The  Paper  Industry  is  a
 highly  capital  intemsive  industry  and  a
 Paper  Plant  of  a  capacity  of  less  than

 -tonnes  a  day,  particularly  after  devaluation
 of  Indian  Rupee,  is  not  considered  a
 viable  unit.  Moreover  the  paper  plants  of
 capacity  of  00  tonnes  or  more  located  in
 Tripura  and  such  other  places  will  have
 to  market  their  products  in  far  off  consum-
 ing  centres  involving  considerable  Transport
 Charges,  which  will  make  it  difficult  for
 them  to  compete  with  the  products  of  the
 Mills  nearer  to  the  consuming  centres.
 Even  if  some  method  were  found  to
 surmount  this  difficulty,  the  question  of:
 the  establishment  of  a  paper  project  in
 public  sector  in  Tripura  wil]  have  to  be
 thought  of  in  relation  to  the  overall  pro-
 gramme  of  development  of  Eastern  Region,
 within  the  financial  resources  that  may  be
 available.

 Rajlway  Lines  in  Tripura

 00I9.  SHRI  MANIKYA  BAHADUR:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  average  area  and  population
 whose  needs  are  catered  per  kilo-meter
 length  of  railway  lines  in  each  State  and  in
 the  country  asa  whole  and  how  these
 figures  compare  with  the  corresponding
 figures  for  Tripura  ;

 (b)  whether  it  isa  fact  that  railway
 communication  in  Tripura  is  at  the  lowest
 level  in  the  whole  of  the  country  and  if  so,
 the  reasons  therefor  ;

 (c)  the  criteria  for  allotment  of  funds
 for  laying  ef  new  lines  and  for  extension
 of  existing  ones  under  the  Fourth  Plan  ;
 and

 (d)  whether  the  case  of  Tripura  for
 extension  of  small  existing  line  at  least
 upto  Agartala  does  stand  the  test  for
 allotment  of  funds  under  the  next  Five
 ‘Year  Plan,  and  if  not,  in  what  respects
 Tripura’s  case  falls  short  of  the
 reqirements  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८  M.  POONACHA)  :  (a)  and  (b).
 The  route  kilometres  of  railway  lines  per
 thousand  square  kilometres  of  area  and  per
 Jakh  of  population  for  all  railways  put
 together  are  18.03,  and  I.84  respectively,
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 ‘The  information  about  length  of  railway
 lines  is  only  compiled  railway-wise,  and
 not  State-wise.

 (c)  Within  the  very  limited  resources
 available  for  construction  of  new  railway
 lines,  projects  are  selected  according  to
 Priorities  for  strategic  requirements,  for  the
 development  of  major  industries  and  the
 hinterland  of  ports,  the  exploitation  or
 export  of  Minerals,  etc.,  and  not  primarily
 on  the  basis  of  the  population  or  area
 served  by  the  Railways  lines.

 (d)  The  difficult  ways  and  means  posi-
 tion  is  not  likely  to  permit  inclusion  of
 this  line  in  Fourth  Plan  as  it  does  not
 appear  to  qualify  under  any  of  the
 priorities.

 Jute  Mill  in  Tripara
 i0020.  SHRI  MANIKYA  BAHADUR:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  was  a  proposal  from
 a  private  party  for  setting  up  a  50  looms
 jute  mill  in  Tripura  last  year  ;

 (b)  if  so,  the  total  capacity  proposed
 to  be  installed  in  the  territory  ;

 (c)  whether  the  proposal  was  turned
 down  ;

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (e)  whether  in  view  of  the  industrial

 and  economic  backwardness  of  the  Union
 Territory,  Government  propose  to  give
 certain  concessions  including  the  granting
 of  required  foreign  exchange  for  the  setting
 up  of  a  Jute  Mill  in  Tripura  during  the
 year  ‘1968-69.  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  to  (e).
 M/s.  Industrial  Development  Syndicate,
 Agartala  (Tripura)  applied  for  a  licence
 in  963  for  setting  up  a  new  jute
 mill  in  Tripura.  The  application  was
 rejected  in  terms  of  the  policy  viz.  no
 further  expansion  in  the  capacity  for
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 that  Tripura  was  very  backward.  The
 firm  was  to  arrange  import  of  essential
 machinery  from  U.K.  on  conditions
 acceptable  to  Government.  As  they  failed
 to  finalise  a  foreign  exchange  loan  and  as
 the  Letter  of  Intent  had  been  extended  from
 time  to  time,  it  was  not  validated  beyond
 ‘18.267.  However,  the  party  was  informed
 that  they  may  put  up  a  fresh  application
 to  Government  if  they  can  arrange  for
 import  of  capital  equipment  for  the  project
 on  terms  acceptable  to  Government.

 Industrial  Transmission  Belts

 002l.  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  a  new
 licence  for  the  manufacture  of  industrial
 transmission  belts  has  been  granted  to
 M/s  Kilburn  and  Company  and  if  so,  the
 reasons  therefor  ;

 (b)  whether  Government  have  consi-
 dered  that  the  ful!  capacities  of  existing
 industries  in  West  Bengal  have  not  been
 utilised  ;  and

 (c)  if  so,  the  broad  policy  regarding
 the  belting  industries  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  The  industry  is  on  the  ‘banned’

 list  for  licensing  fresh  capacity.

 Issue  of  Import  Licences

 10022.  SHRI  7२.  BARUA:  Will  the
 Minister  of  COMMERCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  value  of  the  import
 licences,  export  entitlement  and  total

 standard  goods  was  allowed.  Subsequently,
 the  matter  was  discussed  with  the  then
 Chief  Minister  and  the  Minister  of  Indus-
 try,  Tripura,  anda  Letter  of  Intent  was
 issued  on  the  !9th  February  965  valid  for
 a  period  of  six  months  in  favour  of  the
 same  firm  for  installing  50  looms.  One
 of  the  considerations  which  weighed  with
 Government  in  giving  this  permission  wag

 t  of  export  assistance  given  to  (i)
 Standards  Mills,  Ltd.  (ii)  Indian  Dystuff
 Industries,  Bombay,  (iii)  Mafatlal  Services
 (P)  Ltd.,  (iv)  Blundel  Eomite  Paints  Ltd.
 (v)  Mandya  National  Paper  Mills  Ltd.,
 Bangalore,  (vi)  G.C.  Eduljje  and  Co.,
 Nagpur  (vii)  Lakbanpal  Ltd.,  (viii)  Murphy
 India  Ltd.,  during  the  last  four  years  ;

 (b)  these  purpose  of  using  these
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 licences,  export  ‘entitlements  and  giving
 assistance  ;

 (c)  whether  Government  have  verified
 that  the  licences  have  not  been  misused  ;

 (d)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
 (e)  the  action  taken  against  the  said

 firms  for  breach  of  regulations  if  any  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  in  the  weekly  Bulletin  of  Indus-
 trial  Licences,  Import  Licences  and  Export
 Licences,  a  copy  of  which  is  available  in
 the  Parliament  Library.  The  information
 tegarding  export  assistance  is  not  main-
 tained  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  import
 licences  under  the  replenishment  scheme
 is  to  enable  the  industries  to  import  raw
 material,  components  etc.  not  available
 locally,  cash  assistance  is  given  in  order  to
 enable  the  exporters  to  sell  their  products
 in  foreign  markets  at  competitive  rates.

 (c)  No  such  case  has  come  to  the
 notice  of  the  Government.

 (d)  and  (e).  Do  not  arise.

 Issue  of  Import  Licences

 10023.  SHRI  MAHARAJ  SINGH
 BHARATI  :  Will  the  Minister  of
 COMMERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  value  of  the  import  licen-
 ces  and  export  entitlement  and  total
 amount  of  export  assistance  given  to
 following  companies  (i)  Cementation  Patel,
 Bombay,  (ii)  New  shorrock  spinning  and
 manufacturing  Co.  Ltd.  (iii)  Pulyolo
 Fines  industries  Ltd.,  (iv)  Shri  Gouri
 Shanker  Jute  Mills  Ltd.  (v)  National
 Tobacco  Co.  of  India  Ltd.,  (vi)  General
 Electric  Co.  of  India  Ltd.,  (vii)  English
 Electric  Co.  of  India  Ltd.,  (viii)  India
 Cement  Ltd.,  (ix)  Meacury  Travels  (P)
 Ltd.,  Calcutta  (x)  Bangha  Brothers  Ltd.,
 Calcutta,  during  the  last  five  years  ;

 (b)  the  purpose  of  issuing  these  licen-
 ces,  export  entitlements  and  giving  assis-
 tances  ;

 (c)  whether  Government  have  verified
 that  they  have  not  been  misused  ;

 (a)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
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 (e)  the  action  taken  against  the  said
 companies  for  breach  of  regulations,  if
 any?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  in  the  weekly  Bulletin  of  Indus-
 trial  Licences,  Import  Licences  and
 Export  Licences,  a  copy  of  which  is  avail-
 able  in  the  Parliament  Library.  The
 information  regarding  export  assistance  is
 not  maintained  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  import
 licences  under  the  replenishment  scheme
 is  to  enable  the  industries  to  import  raw
 material,  components  etc.  not  available
 locally  ;  cash  assistance  is  given  in  order
 to  enable  the  exporters  0  sell  their
 Products  in  foreign  markets  at  competitive
 rates,

 (c)  No  such  case  has  come  to  the
 notice  of  the  Government.

 (d)  and  (e)  Do  not  arise.

 M  dum  by  Bombay  Keraleeya
 Samajam

 10024.  SHRI  E.  K.  NAYANAR:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Bombay  Keraleeya  Samajam_representa-
 tives  submitted  a  memorandum  to  him  on
 the  5th  April,  ‘1968.

 (b)  if  so,  what  are  their  demands  ;
 (c)  whether  Government  have  conceded

 any  of  their  demands  and  given  instruc-
 tions  to  the  General  Manager  of  Central
 Railway  for  their  implementation  ;  and

 (d)  if  80,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  Yes.

 (b)  The  demands  are  introduction  of
 a  daily  direct  train  between  Bombay  and
 Cochin,  replacement  of  the  existing  partial
 3-tier  sleeper  coaches  by  full  3-tier  sleeper
 coaches  between  Bombay  and  Cochin/
 Mangalore,  provision  of  third  class  sleep-
 ing  berths  in  the  composite  first  and  third
 class  Bombay-Cochin  through  —  service
 coach,  setting  apart  a  compartment  in
 Madras-Bombay  trains  from  Arkonam  for
 West  Coast  passengers  and  conversion  of
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 Bombay-Mangalore  partial
 biweekly  through  sleeper  coach  into  a
 daily  full  3-tier  sleeper  service.

 (c)  and  (d).  The  demands  are  under
 examination.

 Issue  of  Import  Licences

 10025.  SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA:  Willi  the  Minister  of
 COMMERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  vatue  of  import  licences,
 value  of  export  entitlemeat  and  total  value
 of  export  assistance  given  to  (i)  Madan
 Mohan  Lall  Shri  Ram  (P)  Ltd,  (ii)
 Tractors  and  Farm  Equipment  Corpora-
 tion  Ltd.,  New  Delhi.  (iii)  Escorts  Ltd.,
 Faridabad,  (iv)  Rallia  India  Ltd.  (v)
 Voltas  Ltd.,  (vi)  Indian  Oxygen  Ltd.
 Calcutta,  (vii)  Simson  Group  of  Industries,
 Madras,  (viii)  Assam  Oi!  Company  during,
 the  Last  Five  Years  ;

 (b)  the  purpose  of  issuing  the  licences,
 export  entitlement  and  giving  assistance
 to  them  ;

 (०)  whether  Government  have  verified
 that  they  have  not  been  misused  ;

 (d)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
 (९)  the  action  taken  against  tho

 companies  for  breach  of  regulations  ;  if
 any  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  im  the  weekly  Builetin  of  Indus-
 trial  Licences,  Import  Licences  and  Export
 Licences,:a  copy  of  which  is  available  ia
 the  Parliament  Library.  The  information
 regarding  export  assistance  fs  not  main-
 tained  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  import
 licences  under  the  replenishment  scheme
 is  to  enable  the  industries  to  import  raw
 material,  components  etc.,  not  available
 locally  ;  cash  assistance  is  given  in  order
 to  enable  the  exporters  to  sell  their
 products  in  foreign  markets  at  competitive
 rates.

 (c)  No  such  case  has  cothne  to  the
 notice  of  the  Government.

 (d)  and  (e).  Do  not  arise.
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 Issue  of  Import  licences

 10026.  SHRI  ARJUN  SINGH
 BHADORIA  Will  =  the  Minister
 of  COMMERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  of  value  of  import  licen-
 ces,  export  entitlement  and  total  amount
 of  export  assistance  given  to  (i)  Esso
 Standard  Eastern  Ic.  (ii)  Caltex  Oil
 Company  (iii)  Burmah  Shell  Oil  Co.,  (iv)
 Indo-Burma  Petroleum  Company,  Calcutta
 (२)  Mafatlal  Services  (P)  Ltd.  Bombay,
 during  the  last  four  years  ;

 (७)  the  purpose  of  issuing  these  licences
 export  entitlements  and  giving  assistance
 to  them  ;

 (c)  whether  Government  have  स्टाॉकिकत
 that  they  have  not  been  misused  ;

 (a)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
 (९)  the  action  taken  against  the  com-

 panies  for  beach  of  regulations  if  any  ?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOBD.  SHAF!  QURESHI):  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firm  are
 published  in  the  weekly  Bulletin  of  Indus-
 trial  Licences,  Import  Licences  and  Export
 Licences,  a  copy  of  which  is  available  in
 the  Parliament  Library.  The  informa-
 tion  regarding  export  assistance  is  not
 maintained  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  import
 licences  under  the  replenishment
 scheme  is  to  enable  the  industries  to
 import  raw  material,  component  etc.  not
 available  tocally  ;  cash  assistance  is  given
 in  order  to  enable  the  exporters  to  sell
 their  products’  in  foreign  markets  at
 competitive  rates.

 (c)  No  such  case  has  come  to  the
 notice  of  the  Goversment.

 (a  and  (e).  Do  not  arise.

 Issue  of  Import  Licences

 10027.  SHRI  B.  K.  DASCHOWDUURI:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  te
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  value  of  the  import  licen-
 ces,  export  entitlement  and  total  amount
 of  export  Assistance-given  to  the  following
 companies  during  the  Jast  fowr  years  (i)
 Mar  Conis  Wireless  Telegraph  Co.  Ltd.,
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 New  Delhi.  (ii)  Saraya  Sugar  Mills  (P)
 Ltd.,  (iii)  Gillanders  Arbuthnot  and  Co.,
 Ltd.,  (iv)  Fardine  and  Henderson  Ltd.,
 (v)  Star  Paper  Mills  Ltd.  (vi)  Kothari  and
 Sons,  (vii)  Godfrey  Philips  (P)  Ltd.  (viii)
 Good  Earth  (P)  Ltd,  Faridabad  (ix)
 Western  India  Match  Co.  Ltd.,  Bombay,

 (b)-the  purpose  of  issuing  these  licen-
 ces,  export  entitlement  and  assistance  given
 to  them  ;

 (c)  whether  Government  have  verified
 that  they  have  not  been  misused  ?

 (d)  if  so,  the  outcome  thereof  ;  and
 (e)  the  action  taken  against  the  said

 companies  for  breach  of  regulations,  if
 any?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  in  the  weekly  BuNetin  of  Indus-
 trial  Licences.  Import  Licences  and
 Export  Licences,  a  copy  of  which  is  avail-
 able  in  the  Parfiament  Library.  The
 information  regarding  export  assistance
 is  not  maintained  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  import
 licences  under  the  replenishment  scheme
 is  to  enable  the  industries  to  import  raw
 material,  components  etc.,  not  available
 locally;  cash  assistance  is  given  ia  order
 to  enable  the  exporters  to  sell  their  pro-
 ducts  in  foreign  markets  at  cempetitive
 rates.

 (c)  No  such  case  has  come  to  the
 Notice  of  the  Government.

 (d)  and  (e).  Do  not  arise.

 Isgae  of  Import  Licences

 10628.  SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY:  Will  the  Minister  of
 COMMERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  value  of  the  import
 licences,  export  entitlement  and_  total
 amount  of  export  assistance  gtven  to  (i)
 Hira  Mills,  Ujjain,  (ii)  Binod  Mills,  Ujjain,
 (iii)  Andrew  Yule  and  Company  Lid.,
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 (b)  the  purpose  of  issuing  these
 licences,  export  entitlements  and  giving
 assistance  to  them;

 (c)  whether  Government  have  varified
 that  they  have  not  been  misused;

 (d)  if  so,  the  outcome  thereof;  and
 (c)  the  action  taken  against  the  said

 companies  for  breach  of  ragulations,  if
 any?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  Details
 of  import  licences  issued  to  the  firms  are
 published  in  the  weekly  Bulletin  of  Indus-
 trial  Licences,  Import  Licences  and  export
 Licences,  a  copy  of  which  is  available  in
 Parliament  Library.  The  information
 regardimg  export  assistance  is  not  mais
 tained  firm-wise.

 (b)  The  purpose  of  issue  of  import
 licencesunder  the  reptenishment  scheme  is  fo
 enable  the  industries  to  import  raw  material,
 components  etc.,  not  available  locally;  cash
 assistance  is  given  an  order  to  enable  the
 exporters  to  5७)  their  products  in  foreign
 markets  at  competitive  rates.

 (c)  No  such  case  has  come  to
 notice  of  the  Government.

 (d)  and  (e).  do  not  arise.

 the

 Paynrent  of  Subsidy  on  Jute  imports

 10029,  SHRI  5.  S.  KOTHARI  :
 SHRI  5.  K.  TAPURIAH  :
 SHRI  R.  K.  BIRLA:

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  feat  a  part  of
 the  amount  of  subsidy  payable  by  Govern- tent  to  jute  mills  on  jute  imports  upto  the
 3st  March,  967  has  net  so  far  been  paid;

 {b)  if  80,  the  total  amount  of  claims
 for  subsidy  filed  by  the  jute  industry  and
 each  jute  milf;

 (2)  the  total  amowat  disbursed  by  the
 jute  Commissioner's  office  to  each  jute Calcutta,  (iv)  Gupta  Manufacturing

 Works,  Bombay,  (v)  Afga  India  Lid.,  (vi)
 Hamdard  Wagf  laboratories  India  Ltd.,
 Delhi,  (vii)  Kodak  Ltd.,  Bombay,  (viii)
 Intraco  (I)  Ltd.,  Calcutta,  (ix)  Interna-

 mill  upto  the  30th  September,  1967,
 Sist  December,  £967  and  3ist  March,  ¥968
 ageinst  such  claims,  end

 (d)  the  batance  amouat  of  the  claims
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 remaining  unpaid  to  each  mill  and  the
 reasons  therefor?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  to  (9).
 A  sum  of  R.  720.63  lakh  was  claimed  by
 the  industry  as  cash  assistance  in  repect  of
 imports  of  raw  jute/mesta  made  during  the
 period  from  I3th  June,  ‘1966,  to  3lst  March,
 1967,  and  a  sum  of  Rs.  59989  lakh  has
 already  been  authorised  for  payment.  The
 details  in  respect-of  the  claims  of  each  jute
 mill  and  the  amount  disbursed  to  each
 mill  upto  3lst  March,  968  against  their
 claims  are  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  House.

 wed  निप्पन  इल  क्ट्रिक  कम्पनों  को  ठेके

 10030.  श्री  राम  गोपाल  श्ञालवाले  :  क्‍या
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  ने,  मैसर्स
 इलंक्ट्रिक  कम्पनी  को,  जो  एक  जापानी  कम्पनी

 है  तथा  जिसका  सम्पक  कार्यालय  नई  दिल्ली  में

 2,  हैली  रोड  पर  स्थित  है,  रेडियो  के  पुर्जे,
 माइक्रोवेव  टावर  तथा  संचार  के  लिए  श्रपेक्षित

 अन्य  पुर्जे  सप्लाई  करने  के  ठेके  दिये  थे;

 (ख)  यदि  हां,  तो  गत  तीन  वर्षों  में  कितने

 भौर  कितने  मूल्य  के  ठेके  दिये गये;  और

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  कि  है  उपयुक्त
 कम्पनी  को  ये  ठेके  माइक्रोवेव  टावर  का  नमूना
 तैयार  करने  के  लिए  जो  गोरखपुर  में  स्थापित
 किया  जाना  था  पुरस्कार  के  रूप  में  दिये  गये
 थे?

 रेलवे  मंत्री  (चे०  go  पुनाथा):  (क)
 पूर्वोत्तर  रेलवे,  गोरखपुर  में  मल्टीचैनल  माइ-
 क्रोवेव  संचार  व्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए
 30.10.1965,  को  एक  ठेका  मैससे  निपोन
 इलेक्ट्रिक  कम्पनी  लिमिटेड,  टोकियो,  जापान
 को  दिया  गया  है  जिसका  एक  सम्पर्क  कार्यालय
 नयी  दिल्ली  में  2  हैली  रोड  पर  स्थित  है।

 ,इस  ठेके  में  माइक्रोवेव  रेडियो,  पेराबोलिक
 एन्टेना  िका,  बीम  रिफ्लेक्टर,  बेव  गाइड,  जांच
 उपस्कर,  भर  फालतू  पैनलों  श्रोर  चालू  फालतू
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 gat  सहित  केरियर  उपस्कर  टेलीफोनी  सप्लाई
 करना  शामिल  है।  इसी  कम्पनी  के  साथ  पूर्वोत्तर
 सीमा  रेल  प्रशासन  ने  पांड-लमडिंग-बदरपुर
 श्रौर  पांडु-कटिहार  खण्डों  पर  मल्टी-चैनल

 माइक्रोवेव/यू०  एच०  एफ०  वायरलेस  संचार
 व्यवस्था  स्थापित  करने  के  लिए  ‘12.8.1966,
 को  इसी  तरह  के  एक  ठेके  के  करार  पर  हस्ताक्षर
 किये  हैं।  यह  ठेका  क्रियान्वित  नहीं  हुआ  है
 और  झभी  इस  पर  जापान  सरकार  की  स्वीकृति
 मिलनी  होष  है

 (ख)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  एक  ठेक।
 दिया  जा  चुका  है  और  एक  और  ठेके  के  संबंध  में
 जिसे  अंतिम  रूप  दिया  जा  चुका  है,  जापान
 सरकार  की  स्वीकृति  को  प्रतीक्षा  है  a  पूर्वोत्तर
 रैलवे  के  ठेके  का  मूल्य  9,65,102  रुपये  है,
 जिसमें  7,80,089  रुपये  (अवमूल्यन  से  पु)
 की  विदेशी  मुद्रा  शामिल  है।  अवमूल्यन  के
 बाद  विदेशी  मुद्रा  12,28,639  रुपये  की  हो
 गई  है  t

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  ठेके  की  विदेशी
 मुद्रा  का  मूल्य  9.l0  लाख  रुपये  (अ्रवमूल्यन
 के  बाद)  है।

 (ग)  जी  नहीं  ।

 प्र  fon  of  Directors

 10031.  SHRIMATI  TARKESHWARI
 SINHA:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND
 COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Company  Law  Ad-
 ministration  has  in  many  cases  recently
 allowed  the  relaxation  of  Section  309  (c)
 of  the  Companies  Act  that  no  director
 should  get  remuneration  exceeding  5  per
 cent  of  the  net  profit  or  one  lakh  20  thou-
 sand  maximum;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL

 DEVELOPMET  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMAD):  (a)
 and  (b).  Under  the  Proviso  to  Section
 309  (3)  the  Company  Law  Board  has
 powers  to  sanction  remuneration  to  mana-
 ging  or  wholtime  directors  in  relaxation  of
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 the  limit  of  5  per  cent  in  case  of  indi-
 viduals.  The  Company  Law  Board  has
 all  along  been  relaxing  the  prescribed  limit
 in  certain  cases.  There  has  been  no
 change  in  this  policy  recently.  Generally
 speaking,  such  relaxation  is  allowed  under
 the  following  circumstances

 (i)  tax  free  foreign  technicians  in
 whose  cases  the  remuneration  is
 already  sanctioned  by  the  De-
 partment  of  Industrial  Deve-
 lopment  or  the  concerned  ad-
 ministrative  Ministry;
 in  the  case  of  newly  incorpo-

 rated  companies  before  the
 company  goes  into  full  produ-
 ction  and  starts  earning  ade-
 quate  profits,  some  minimum
 remuneration  is  fixed  on  the
 basis  of  the  capital  base  of  the
 company,  nature  of  operations,
 qualifications  of  the  persons
 employed  as  managing/whole-
 time  directors;
 in  case  of  smaller  companies,
 specially  in  manufacturing  field,
 where  the  company  has  to
 engage  the  services  of  one  or
 more  managing  or  whole-time
 directors  who  are  professionally
 or  technically  qualified  or  have
 adequate  business  experience,
 taking  into  consideration  their
 total  experience,  previous  sala-
 ties  drawn  as  executives  in  the
 same  or  other  concerns;
 the  salary  drawn  aS  to  a  exe-
 cutive  is  protected  on  promo-
 tion  of  the  executive  to  the
 Board  in  the  interest  of  en-
 couraging  professionalism  in
 top  management;  and

 (v)  in  case  of  fall  in  profits  parti-
 cular  years  due  to  circumstances
 beyond  the  control  of  the
 company  like  raw-material
 shortage,  labour  trouble,  trade
 recession,  etc.  In  such  cases
 only  the  salary  and  limited
 perquisi  are  pro  d  as
 minimum  and  not  commission
 or  bonus  depending  on  profits.

 Salaries  of  Rs.  1,20,000  per  annum  or
 more  can  be  paid  only  by  very  large
 gompanies  with  profit  of  Rg.  30  to  40  lakhs

 (ii)

 (iii)

 (iv)
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 or  above.  In  such  cases,  except  in  excep- tional  circumstances  covered  by  (i)  to  (v)
 above,  the  remuneration  is  invariably  5  per cent  or  less  of  the  profits.  The  admini-
 Strative  ceiling  of  Rs.  -1,20,000  which  was
 imposed  in  the  year  ‘1960-61  was  revised
 upwards  from  i965  to  Rs.  1,70,000  and
 further  revised  in  the  beginning  of  966  to
 Rs.  1,80,000,  per  annum  in  consideration  of
 the  steep  rise  in  prices,  rise  in  the  inci-
 dence  of  taxation,  maintenance  of  some
 parity  with  foreign  companies  and  inter-
 national  levels  of  remuneration.  Govern-
 tment  were  also  of  the  view  that  evasion  of
 tax  revenue  shall  be  guarded  against  by
 approving  identifiable  high  salaries.  After
 the  devaluation  of  the  Rupee  in  966
 certain  expatriate  directors.  have  been
 allowed  an  extra  allowance  to  enable  their
 home  remittances  in  foreign  currencies, sanctioned  by  the  Reserve  Bank,  to  be
 maintained  after  payment  of  tax.  This
 allowance  is  subject  to  reduction  in  case
 Of  fall  in  the  rupee  value  of  sterling.

 Sale  of  Tickets  at  Ambala  City  Station

 10032.  SHRI  SURAJ  BHAN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  isa  fact  that  for  the
 last  several  months  Railway  tickets  from
 Ambala  City  to  (i)  Rajpura,  Saharanpur, Ludhiana,  khanna  and  Sahnewal  are  not
 available  at  Ambala  City;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the
 sale  of  such  tickets  at  the  said  Railway Btation  ranges  from  400  to  500  per  day  and
 the  Booking  Clerks  have  to  prepare  the
 tickets  in  such’a  large  number;  and

 (c)  if  so,  the  steps  which  Government
 have  taken  or  propose  to  take  to  ease  the
 situation?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  At
 Ambala  City,  the  stock  of  Third  Class
 Ordinary  tickets  for  Rajpura,  Saharanpur,
 Ludhiana,  Khanna  and  Sahnewal  and
 Third  Class  Mail  tickets  for  Khanna  be-
 came  exhausted  on  20th  March,  1968,
 Fresh  supplies  were  received  on  Ist  April
 in  the  case  of  Saharanpur,  Ludhiana,
 Khanna  and  Sahnewal  and  on  20th  April
 in  case  of  Rajpura.
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 (b)  The  sale  of  tickets  from  Ambala
 City  to  these  five  stations  averages  about
 350  per  day.  It  is  true  that  in  the  absence
 of  printed  tickets,  staff  have  to  prepare
 blank  paper  tickets.

 (c)  As  stated  in  answer  to  part  (a),
 supplies  of  printed  tickets  have  since  been
 received.

 Raids  on  firms  in  Bombay  for  Forward  Trading

 10033.  SHRI  SHRI  GOPAL  SABOO:
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bom-
 bay  Bullion  Association  Ltd.  and  seven
 other  firms  and  their  offices  were  raided
 recently  on  a  complaint  of  Forward  Mark-
 ets  Commission  resulting  in  the  arrest  of
 46  persans  by  the  Police;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  action  taken  or  proposed  to  be

 taken  by  Government  in  the  matter?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  Yes,

 + Sir,
 (०)  These  persons  were  allegedly

 conducting  illegal  forward  trading  in  sil-
 ver  in  the  guise  of  ready  delivery  contracts
 under  the  auspices  of  the  Bombay  Bullion
 Association  Ltd.,  Bombay.

 (c)  The  matter  is  under  investigation.

 Raids  on  firms  in  Bombay  for  Forward  Trading

 10034.  SHRI  SHRI  GOPAL  SABOO  १
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  be  plea-
 sed  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  ready
 delivery  contract  business  was  carried  on
 by  the  Bombay  Bullion  Association  with
 the  legal  opinion  of  the  best  legal  counsels
 and  with  proper  intimation  to  and  knowle-
 dge  of  the  Forward  Markets  Commission;

 (b)  whether  the  Directors  of  the  Asso-
 ciation  met  the  Forward  Markets  Commi-
 ssion  on  more  than  one  occasion  for
 clarification;

 (c)  if  so,  the  reasons  for  the  arrest  of
 46  persons  and  the  raids  on  Bombay
 Bulliog  Association  and  some  other  pers-
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 ons  by  Bombay  Police  during  the  first  week
 of  April,  1968.

 (d)  whether  the  Forward  Markets
 Commission  bas  been  instructed  not  to
 take  such  illegal  action  in  future;  if  not,
 the  reasons  therefor;  and

 (e)  whether  an  early  sale  return  of  all
 books  seized  has  been  guaranteed  and  the
 arrest  persons  since  released?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI)  :  (a)  to  (c).
 The  correct  position  is  that  there  were
 allegations  that  the  Bombay  Bullion  Asso-
 ciation  was  carrying  on  illegal  speculative
 trading  in  silver  in  the  guise  of  ready  deli-
 very  contracts.  Forward  Markets  Commi-
 ssion  instituted  an  enquiry  into  these
 allegations.  In  this  connection  there  were
 a  few  meetings  between  the  Commission  and
 some  Office  bearers  of  the  association  and
 the  latter  submitted  the  legal  opinion
 obtained  by  it  but  that  related  to  ready
 delivery  contracts.  The  Police  authorities
 carried  out  raids  at  instance  of  the  Commi-
 ssion  and  made  arrests  as  they  were  satis-
 fied  that  the  business.  carried  on  by  the
 Association  and  its  members  was  illegal.

 (0)  Does  not  arise.
 (e)  The  books  and  documents  seized  in

 the  raids  are  under  scrutiny  but  the  arres-
 ted  persons  have  been  released  on  bail.

 Orders  on  Wagon  Building  Industry

 10035.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Chairman  of  the  Rail-
 way  Wagons  and  Components  Division  of
 the  Todian  Engineering  Association,  Cal-
 cutta  has  ina  letter  addressed  to  him
 protested  against  the  steps  taken  by  the
 Railway  Board  to  restrict/curtail  their  ord-
 ers  on  the  wagon  building  industry  which
 according  to  him  are  likely  to  cripp!e  the
 industry;

 (b)  if  so,  what  were  his  precise  cont-
 entions;  and

 (c)  the  Government’s  reaction  to  his
 representation?

 ‘THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ध  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.
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 (b)  and  (c).  A  statement  is  leid  on  the
 Table  of  the  Hourse.  {Placed  in  Library.  See
 No.  LT-222/68]

 कालो  मिरच  का  निर्यात

 10036.  श्री  “बीरेन्दर  कुमार  शाह:  क्‍या
 बारिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  बात  के

 बावजूद  कि  भारत  में  काली  मिरच  के  आन्तरिक

 मुल्य  बहुत  अभ्रधिक  प्रतियोगी  हैं  नवम्बर,  967
 के  बाद  से  चालू  फसल  से  पहले  8  महीनों  में
 पिछले  बं  की  तुलना  में  कम  निर्यात  होता
 रहा  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  चालू  फसल
 के  पहले  पाँच  महीनों  भौर  इससे  पिछली  दो
 फसलों  में  इन्हीं  महीनों  के  तुलनात्मक  अांकड़े
 क्‍या  हैं;

 (ग)  काली  मिच  पर  2260  रुपये  प्रति

 VAISAKHA  a7,  890  (SAKA)  Written  Answers  2502

 मीट्रिक  टन  का  भारी  निर्यात  शुल्क  विश्व  मंडी
 में  भारतीय  काली  मिर्च  को  मंहगी  बनाकर
 उसकी  बिक्री  समाप्त  करने  के  लिए  कहां  तक
 जिम्मेवार  है;  भौर

 (घ)  क्‍या  यह  भी  सच  है.कि  रूस  को
 काली  मिरच  के  निर्यात  में  काफी  कमी  हो  गई
 है  और  यदि  हां,  तो  इसके  लिए  रूस  की  मूल्य
 को  कम  करने  की  नीति  कहां  तक  जिम्मेवार

 है?

 वारिज्य  मंत्रालय  में  उप-सन्त्रो  (भी
 मोहम्मद  शफो  कुरेदो)  :  (क)  जी  नहीं  |

 (ख)  निर्यात  के  आंकड़े  केवल  जनवरी,
 968  तक  ही  उपलब्ध  हैं।  पिछले  दो  वर्षों  के
 साथ  नवम्बर  967  से  जनवरी  968  में  हुए
 निर्यात  का  एक  तुलनात्मक  विवरण  नीचे  दिया
 गया  है  :--

 परिमाण -10.  लाख  मे०  टन

 मूल्य  लाख  रु०

 कुल  निर्यात  सोवियत  रूस  को  निर्यात

 परि०  मूल्य  परि०  मूल्य
 l.  जनवरी,  965  से

 जनवरी,  966  8330  345.6  2880  20.8
 2.  नवम्बर,  966  से

 जनवरी,  967  4490  25.5  400  22.4
 3.  नवम्बर,  967  से

 जनवरी,  968  7070  364.5  350  79.9

 (ग)  काली  मिर्च  पर  लगाये  गये  निर्यात  —Selection  of  permanent  Way  I
 On  S.  C.  Rly.

 शुल्क  ने  हमारे  कुल  निर्यात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 नहीं  डाला  है  यद्यपि  इन्डोनेंशिया  से  मूल्य  में
 प्रतिस्पर्दा  के  कारण  संयुक्त  राज्य  भ्रमरीका
 तथा  कनाडा  को  होने  वाले  निर्यात  में  कुछ
 गिरावट  श्राई  है

 (घ)  सोवियत  रूस  को  होने  वाले  काली
 मिर्च  के  निर्यातों  में  गिरावढ़  तहीं  भाई  -

 10037  SHRI  Ss  A.  AGADI  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state

 (a}  whether  it  is  a-fact  that-a  Selection
 Board  was  constituted  on  the  South  Cent-
 ral  Railway  for  selecting  Permanent  Way
 Inspectors  in  October,  1967,

 _-(b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that
 all  the  three  Members  of  the  Board  werg
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 drawn  from  One  Division  onty  out  of  the
 four  Divisions;  and.

 (ce)  whether  it  is  farther  a  fact  that
 answer  papers  were  examined  by  the  same
 person  who  had  set  the  Question  Papér
 and  interviewed?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  Yes.

 (b)  No.
 (c)  Yes.

 Shortage  of  Tyres  in  Delhi

 10038.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :
 SHRI  K.  LAKKAPPA  :
 SHRI  5.  M.  KRISHNA  :
 SHRI  K.  P.  SINGH  DEO  :
 SHRI  5.  K.  TAPURIAH  :
 SHRI  VIRENDRAKUMAR

 SHAH  :
 Wil!  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  isa
 great  shortage  of  Scooter  and  Car  tyres  in
 Delhi;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  these
 tyres  are  being  sold  in  the  black-market  at
 higher  rates;  and

 (c)  if  so,  the  steps  which  Government
 propose  to  take  to  check  the  same  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED)  :  (a)  to
 (c).  Government  is  aware  about  the  shor-
 tage  of  scooter  and  car  tyres  in  Delhi.
 This  has  been  mainly  due  to  the  prolonged
 labour  trouble  and  strike  in  the  factory  of
 the  Firestone  Tyre  and  Rubber  Company
 of  India  Private  Ltd.,  Bombay  which  is
 one  of  the  major  tyre  producing  units  in
 the  country  and  the  unforeseen  increase  in
 the  production  of  scooters  and  cars  during
 1967.  Steps  have  been  taken  to  inrease
 overall  production  by  full  utilisation  of  the
 existing  capacitiés.  The  ban  on  furthér
 licensing  of  automobile  tyres  has  been  feth-
 oved.  The  manufacturers  of  S
 have  also  been  allowed  to  import  scooter
 tyres  to  cover  their  three  months’  tequite-
 ments.  Steps  have  been  taken  to  meet
 sporadic  prob  like  the  9  ity
 in  Dethi.  Manufacturets  through  their
 Branch  Offices  in  Delhi  have  beeh  reques-
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 ted  to  increase  the  supply  of  scooter  tyres
 to  Dethi.  The  scarcity  of  car  and  scooter
 tyres  is  likely  to  ease  in  the  neat  fature  as
 the  Firestone  factory  has  resumed  produc-
 tion.  Moreever,  the  Goodyear  factory  is
 also  expected  to  start  production  of  scooter
 tyres  in  July,  £968.  The  Defhi  Administra-
 tion  bas  regulated  the  sale  of  scooter  tyres
 in  Delhi  under  the  provisions  of  the  Esse-
 mtial  Commodities  Act,  1955,  this  step
 has  been  taken  to  ensure  that  only  genuine
 demands  are  considered  and  also  to  check
 mal-practices,  if  any.

 गंयापुर  नगर  में  व्यापारियों  हारा  रक  कराये
 गये  माल  गाड़ी  के  डिब्बे

 10039.  शी  भीडी  लल  भोगा  :  क्‍या  रेलवे
 मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करंगे  कि  :

 (क)  कींटो  डिवीज॑न  के  गंगापुर  नगर  में
 माल  के  लदान  के  लिए  व्यापारियों  द्वारा  26
 मार्च  सें  26  श्रप्रैल,  3968  तक  कितने  माल-
 डिब्बों  को  बुक  करवाया  गया  था;

 (ख)  उक्त  झवधि  में  व्यापारियों  को  कितने
 डिब्बे  उपलब्ध  किये  गये  भौर  उसी  श्रवधि  में
 कितनी  मात्रा  में  माल  का  लदान  हुआ;

 (ग)  क्‍या  यह  सच  है  कि  व्यापारियों  को
 झावदयक  संख्या  में  डिब्बे  नहीं  उपलब्ध  किये
 जा  रहे  हैं;

 (घ)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  रेलबे  कमं-
 चारी  व्यापारियों  को  रेलवे  डिब्बे  देने  के  लिए
 अष्ट  तरीके  भ्रपना  रहे  हैं;  भौर

 (=)  यदि  हां,  तो  इस  मामले  में  क्‍या
 कायंबाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्रो  शनी  Ao  Jo  बुनाजा) :  (क)
 से  (ग).  26  मार्च  से  26  अप्रैल,  968  की
 अवधि  में  गंगापुर  सिटी  121  माल  डिब्बे
 लादे  गये  झौर  इस  झबधि  के  श्न्त  में  बहां
 476  मांगें  बकाया  थीं।  इसके  बाद  27.4,68
 से  2.6.68  तक  की  भ्रवधि  में  जब  माल  डिब्बों
 की  सप्लाई  में  वृद्धि  की  गई  तो  केब्रल  56  डिब्बे
 लोदे  गये  भौर  376  मांगें  या  ्तो  बपसे  ले  ली

 गई  या  उन्हें  रंहू  करा  दिया  गया।  इस  तरह



 4806

 केवल  45  डिब्बों  की  मांग  बाकी  रह  गई।
 इससे  स्पष्ट  है  कि  वहां  की  मांगें  संतोषजनक
 ढंग  से  पूरी  की  गई  हैं  भौर  माल  डिब्बों  की
 मांग  वास्तविक  रूप  से  नहीं,  बल्कि  बढ़ा-चढ़ा
 कर  बताई  गई  है

 (घ)  पश्चिम  रेलवे  को  एस  तरह  की  कोई
 शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 (ड)  सवाल  नहीं  उठता।

 पश्चिम  रेलवे  के  रेलदे  स्टेशनों  पर  माल  डिव्दों
 का  नियतन

 0040.  श्यो  मोचा  लाल  बेना :.  क्‍या
 ह...  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान
 (पश्चिमी  रेलवे)  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  खाद्यान्न
 लादने  के  लिए  बहुत  बड़ी  संख्या  में  रेलवे  डिब्बों
 की  आवश्यकता  है;

 (ख)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  व्यापारियों
 को  माल  डिब्बों  के  नियतन  के  मामले  में  अ्रष्टा-
 चार  हो  रहा  है;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच है.  कि  कई  स्टेशनों
 पर  500  से  भी  अधिक  माल  डिब्बे  बुक  किये
 गये  हैं  परन्तु  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  किया  जा  रहा
 है;  भौर

 (घो  यदि  हां,  तो  उसके  क्‍या  कारश  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  श्री  Bo  मु०  पुनाचा):  (क)

 जी  हां,  क्योंकि  मां,  968  के  अन्त में: में  जब  से
 व्यापारियों  द्वारा  सजल्थान  से  कहर  मोटे
 खाद्यान्न  और  दाल  को  भेजने  पर  सिर्क्लि  क्ति-
 ह... ह  उठा  लिया  गया  है,  गल्ले  व्यापारी
 रजिस्ट्रशन  की  करी  पर  एकाथिकार  रखने  के
 लिए  भारी  संख्या  में  माल  डिख्यों का  रजिस्ट्रेलन
 करा  रहे  हैं  चाहे  उसके  पास  गल्ले  का  फेसित
 स्टाक  उपलब्ध  न  भी  हो  यह  इस  तथ्य से
 स्पष्ट  हो  जायेगा  1: उ  अप्रैल,  1968-3  बड़ी
 लाइन  के  L050-  झौर  मीठर  लाइन-के  628
 माल  डिब्बो ंके  रजिस्ट्रेशन  या तो  वापस  ले
 लिये  गये  या  जब्त  कर  लिये  गये  ।
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 (ख)  रेल  प्रशासन  को  इस  तरह  की  कोई
 क्षिकायत  नहीं  मिलीं  है  t

 (ग)  जी  नहीं,  केवल  दो  स्टेशनों  अर्थात
 झलबर  और  जयपुर  को  छोड़कर,  जट्दां  30.4.68
 को  500  माल  डिब्बों  की  मांगें  वकाय्रा  थीं  t

 (घ)  खाद्यान  के  यातायात  की  हबीकति  के
 लिये  कोई  अधिकतम  सीजा  नहीं  है  जौर  प्रति-
 बन्ब  खह्ति  गन्तव्य  स्टेशनों  के  लिए  निर्वाध  रूप
 से  मल  ढडिन्बों  का  रजिस्ट्रेशन  किया  जाता  है।
 व्यापारियों  द्वारा  भेजे  जने  वाले  खाद्यात्र  को
 अन्य  सामान्य  माल  के  साथ-साथ  रजिस्ट्रेशन
 के  क्रम  में  केवल  (ई)  वर्ग  की  श्रग्रता  दी  जाती
 हैं।  फिर  भी  उच्चतर  श्रग्रता  वाले  अन्य  याता-
 यात  की  निकासी  के  सम्बन्ध  में  रेल  प्रशासन
 की  प्रतिवद्धताश्रों  के  श्रनुरूप  इस  यातायात  की
 निकासी  के  लिए  अधिक  से  अधिक  माल  डिब्बे
 देने  का  प्रयास  किया  जाता  है।  अप्रैल,  968
 में  राजस्थान  में  पड़ने  वाले  पश्चिम  रेलवे  के
 स्टेशनों  से  व्यापारियों  द्वारा  बड़ी  लाइन  के
 24  और  मीटर  लाइन  के  269  माल  डिब्बों
 में  खाद्यात्र  का  लदान  किया  गया  ।

 माइक्रोंवेंव  टावरों  के  निर्माण  के  लिये  ठेकों  का
 विया  जाना

 Q04].  et  झारदासन्द  :
 श्रो  लखत  लाल  कपूर  :
 श्री  श्रोचन्द  गोयल  :

 wu  tae  मन्त्री  23  अप्रैल;  968  के
 ताशांकित  श्रबन  संख्य  i384  के  उत्तर  के
 सम्कल्थ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मैसर्स  एस०ए०ए०एस०  इंजीनियरिंग
 कम्पनी  (प्राइवेट)  लिमिटेड,  एस०ए०ए०एस०
 टाक्र(प्राइवेट)  लिमिटेड  तथा  एस०ए०ए०एस०
 इंजीमियारिंग  कम्पनी  (प्राइवेट)  लिमिटेड,
 कलकत्ता  कें  रेलवे  ह्वास  प्रब  लक  कितने  तथा
 क्रमदा:  कितने-कितने  मूल्य  के  ठेके  दिये  गये  थे-
 तथा  ये  ठेके  किनकिल  तिक्षियों  को  दिये  गये  थे;

 (ख)  ये  कम्पनियां  किन-किने  तारीखों  को
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 स्थापित  की  गईं  तथा  किन-किन  तारीखों  को

 पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  भौर  रेलवे
 द्वारा  पंजीकृत  की  गई;

 (ग)  इस  क्षेत्र  में  उनका  कितना  तथा  किस
 प्रकार  का  अनुभव  है;

 (घ)  क्‍या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  भी
 उनको  कोई  ठेके  दिये  गये  हैं;  भौर

 (ड)  उन  व्यक्तियों  के  क्‍या  नाम  हैं  जो
 इन  कम्पनियों  के  निदेशक  झौर  प्रबन्धक  निदेशक

 रह  न्ुके  हैं  तथा  उनमें  प्रत्येक  का  सेवाकाल
 कितना  है  ?

 रेलबे  मंत्री  (भी  चे०  qo  पुनाथा)  :  (क)
 मैससं  सास  इंजीनियरिंग  कम्पनी  (प्राइवेट)
 लिमिटेड,  कलकत्ता  को  4.28  लाख  रुपये  का
 केवल  एक  ठेका  दिया  गया  था  और  स्वीकृति-
 पत्र  6.L.67  को  जारी  किया  गया  था  ।  रेलवे
 का  मैससं  सास  टावर  (प्राइवेट)  लिमिटेड
 कलकत्ता  नाम  को  किसी  फर्म  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  था  ।

 (ख)  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  मैसर्स
 सास  इंजीनियरिंग  कम्पनी  (प्राइवेट)  लिमिटेड
 का  निगमन  3  जुलाई,  965  को  किया  गया

 था  यह  कम्पनी  महानिदेशक,  संभरण  झोर

 निपटान  या  रेलवे  द्वारा  पंजीकृत  नहीं  है  1

 (ग)  कलकत्ता  क्षेत्र  में  डाक  शौर  तार

 विभाग  की  माइक्रोवेव  प्रशाली  के  लिए  मैससं

 निपोन  इलैक्ट्रिक  कंम्पनी,  जापान  के  उप-ठेकेदार

 के  रूप  में  काम  करके,  मेससे  सास  इंजीनियरिंग
 कम्पनी  (प्राइवेट)  लिमिटेट  ने  माइक्रोवेव  टावर

 की  नींव  डालने,  उन्हें  खड़ा  करने  ओर  उनकी

 जांज  करने  के  काम  का  श्रनुभव  प्राप्त  किया
 ॥।

 है  -(घ)  रेलवे  को  इसकी  जानकारी  नहीं  है।

 (ड)  मैसस  सास  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 (प्राइवेट)  लिमिटेड  के  निदेशकों  के
 नाम  इस

 प्रकार  हैं  :
 सबश्नी  एस०  राय  चौधरी,

 पी  ०साहा,
 एस०के०  सरकार
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 निदेशकों  के  कार्यकाल  के  बारे  में  रेलवे
 को  कोई  जानकारी  नहीं  है
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 हिमालयन  पेपर  बोई  मिल्ज  प्राइजेट  लिसिटेड

 10042.  शो  लखन  साल  कपूर  :
 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :
 श्री  राम  गोपाल  शालवाले  :

 क्या  झ्रौद्योगिक  विकास  तथा  समयाय-कार्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  हिमालयन  पेपर  बोर्ड  मिल्ज  (प्राइवेट)
 लिमिटेड  तथा  हिमालयन  पेपर  (मशीनरी)
 प्राइवेट  लिमिटेड  नाम  की  दोनों  फर्मे  किस
 तारीख  को  पंजीकृत  हुई  थीं;

 (ख)  उक्त  दोनों  कर्मों  द्वारा अब  तक
 कितने  तथा  कितने  मूल्य  के  सरकारी  तथा  गैर-
 सरकारी  केके  प्राप्त  किये  गये  हैं;

 (गे)  दो  वर्ष  पूर्व  इन  दोनों  फर्मों  क ेनिदेशक
 कौन-कौन  व्यक्ति  थे,  तब  से  भ्रब  तक  कितने
 निदेशक  बदले  गये  हैं,  वतंमान  निदेशकों  के  क्या
 नाम  हैं  और  उन  व्यक्तियों  के  क्या  नाम  हैं  जो
 अब  तक  इन  फर्मो  के  भ्रंशघारो  रहे  हैं;  श्रौर

 (घ)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  दोनों
 फर्मों  को  कितनी  राशि  के  अनुदान  ऋण  तथा
 कच्चे  माल  के  संभरणा  के  लिए  परमिट  दिये
 गये  ?

 झ्रोद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मस्त्री
 श्री  'फलरुद्दी न  झलो  झहमद)  :  (क)  यह  प्रदन
 संभवतः  मैसस  हिमालया  पेपर  एण्ड  बोर्ड  मिल्स
 प्राइवेट  लिमिटेड  तथा  मैस  हिमालया  पेपर
 (मशीनरी)  प्राइवेट  लिमिटेड  को  निदेश  करता
 है।  इन  कम्पनियों  के  पंजीकरण  की  तिथि
 क्रमश:  6  जुलाई,  960  तथा  28  श्रप्नैल,  962
 है।

 (ख)  सूचना  प्राप्त  नहीं  है  t

 (ग)  इन  दोनों  कम्पनियों  के  निदेधाकों  तथा
 हिस्सेधारियों  के  बारे  में  स्थिति  निम्न  प्रकार
 है  —
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 (1)  मैससे  हिमालय  पेपर  एण्ड  बोर्ड  मिल्स
 प्राइवेट  लिमिटेड  :

 VAISAKHA  1%  890  (&.4£4)

 निदेशक  तिथि  से  तक

 1.श्री  कमल  घोष  6-7-60  श्राज  तक

 2.  श्रीमती  माघुरी  घोष.  6-7-60,  श्राज  तक
 3.  श्री  दीप्तिमान  घोष  29-5-67  झ्ाज  तक

 4.  श्री  पारीमल  घोष  6-7-60  28-5-67

 हिस्सेघारी

 lL.  श्री  पारीमल  घोष
 2.  श्री  कमल  घोष
 3.  श्री  शान्तिमय  सरकार

 4.  श्रीमती  माधुरी  घोष

 ny  श्री  भ्ररबिन्द  पी०  राय  चोधरी

 6.  श्री  प्रवाश  सी०  एच०  बोस
 7  श्री  नलिनी  रंजन  घोष
 8.  श्री  दीप्तिमान  घोष

 9.  श्री  विमल  घोष  &

 (2)  हिमालया  पेपर  (मशीनरी)  प्राइवेट
 लिमिटेड  :

 निदेशक  तिथि  से  तक

 L.  श्रीमती  माघुरी  घोष  28-4-62,  0  झाज  तक

 2.  श्री  कमल  घोष.  28-4-62,  श्राज  तक

 3.  श्री  पारामस  घोष  28-4-62  10-1-67

 4.  श्री  शान्तिमय  सरकार  28-4-62  31-12-62,

 हिस्सेघारी

 l.  श्री  पारीमाल  घोष
 2.  श्री  कमल  धोष

 3.  श्री  श्ान्तिमय  सरकार
 4.  श्रीमती  माधुरी  घोष

 (घ)  सूचना  प्राप्त  नहीं  है
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 Supply  of  Human  Hair  to  South
 Korea

 10043.  SHRI  TENNETI  VISWA-
 NATHAM:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  a  three-
 man  Indian  Economic  Commission  headed
 by  Shri  K.  L.  Desai  recently  visited  Seoul  ;
 and

 (b)  if.so,  whether  a  deal  was  struck
 whereby  South  Korea  agreed  to  buy  300
 tons  of  human  hair  in  exchange  for  con-
 traceptives  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  and  (b).
 Government  have  not  sponsored  any  dele-
 gation  to  visit  Seoul  for  conducting  any
 trade  negotiations  ;  nor  are  they  aware  of
 any  deal  involving  the  export  of  human
 hair  against  import  of  contraceptives.

 Hindustan  Motors

 10044.  SHRI  SHASHIBHUSHAN
 BAJPAI:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 4288  on  the  9th  March,  968  and  state  :

 (a)  whether  it  is  not  possible  to  find
 out  the  whereabouts  of  the  persons  who
 brought  forged  shares  of  the  Hindustan
 Motors  through  the  bankers  ;

 (b)  ifso,  why  the  whereabouts  of  the
 persons  have  not  so  far  been  found  out  by
 the  Police  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 take  necessary  action  against  Shri  Harbans
 Singh  Mehta,  President,  Delhi  Stock  Ex-
 change  under  Section  409  of  the  I.  P.  ८.
 in  this  case  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)  The
 persons  who  are  alleged  to  be  responsib]
 for  the  forging  some  of  the  shares  of
 Hindustan  Motors  and  for  selling  such
 forged  shares  have  since  been  located  and
 arrested.  The  person,  who  approached
 Shri  Harbans  Singh  Mehta  on  6th  April,
 965  for  the  sale  of  1000  forged  shares,  has
 also  been  identified.

 #  967  से  हिस्सेधारी  नहीं  रहा  ।
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 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No,  Sir.

 of  fraud.
 He  himself  was  a  victim

 Complaints  against  the  Jute
 Conmnissioner

 10045.  SHRI  $.  K.  TAPURIAH  :
 SHRI  GADILINGANA

 GOWD  :
 DR.  M.  SANTOSHAM  :

 Wil  the  Minister  of  COMMERCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Govern-
 ment  have  received  many  complaints
 against  the  present  Jute  Commissioner  ;

 (b)  if  so,
 and

 (c).  the  decision  taken  by  Government
 thereon  ?  Pa

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 the  nature  of  complaints  ;

 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (७)  No,
 Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 British  India  Corporation

 10046.  SHRI  S.  K.  TAPURTAH:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment.  have  received  apy  communication
 the  Chairman  of  the  British  India  Corpo-
 ration  Ltd.  expressing  dissatisfaction  over
 the.  working  of  other  Government-nominat-
 ed:  Directors  ;

 (0)  if  so,  the  salient  features  ह...
 and  the  nature  of  complaints  ;  and

 (c)  the  action  Government.  prapose  to
 take  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL.
 DEVEL@PMEN!  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (FHRI  F.  A.  AHMED):  (a)  and
 (b).  The.letter-fram  the.  Chairman,  B.C.
 referred  to  isin  the  personal  custedy.  of
 the  Minister  of  Iadustrial  Development
 and  Company.  Affairs.to  whom.  it  is  addras-
 sed.  From  the  copy  of  the,  letter  obtained
 from  the  Chairman,  B.LC,  it  appears  that
 the  following  main  points  have  been  raised
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 in  the  letter  :
 (i)  Discussions  Shri  Sri  Prakasa  and

 Shri  B.  P.  Bajoria  had  with  the
 Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Company  Affairs  on
 January  30,  1968.
 Suggestion  emanating  from  the
 Government  as  a  shareholder,
 for  taking  Messrs  S.  N.  Bilgrami
 and  Himmat  Sinh  on  the  Board
 of  Directors  of  the  company  ia
 terms  of  the  articles  and  sub-
 ject  to  the  approval  of  the
 Board  of  Directors  of  the  com-
 pany  and  the  Chairman’s  re-
 quest  to  Government  to  help
 in  removing  the  difficulties  of
 Cooper  Allen  Unit  which  was  a
 losing  concern.

 (iii)  Discussions  Shri  Sri  Prakasa
 had.  with  the  Minister  (ID  &
 CA)  on  February  22,  968  when
 the  new  directors  —designate
 were  present  (in  Parliament
 House  Room).
 Request  made  by  Shri  Himmat

 Sinh  to  the  Chairman  of  the
 company  to  vacate  the  office  of
 Chairman.
 Shri  Himmat  Sinh  styling  him-
 self  as  a  Government  Director
 with  special  authority.
 Suggestion  of  the  Government,
 as  a  shareholder,  for  the  ap-
 pointment  of  Raja  of  Bhadri
 as  Vice-Chairman  of  the  com-
 pany  and  the  subsequent  oral
 suggestion  to  the  Cheirman  to
 drop  the  proposal.
 Resignation  of  Deputy  Manag-
 ing  Directorship  by.  Shri  Wilcox
 and  his  continuance  as  Secre-
 tary.

 (c)  The  points  raised  by  the  Chairman,
 B.L.C.,  will  be  considered  on  return  of
 the  Minister  from  abroad.

 (ii)

 (iv)

 (v  =

 (vi)

 (vii)

 Industrial  Capacity
 10047.  SHRIMATE  TARKESHWARI

 SINHA:  Will  the  Minister  of  INDUS-
 TRIAL  DEVELOPMENT  AND  COM-
 PANY  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  assessment  has  been
 made  as  to  the  percentage  of  utilisation  of
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 Industrial  capacity  in  the  country  as  a
 result  of  recession  in  967  ;  sad

 (b)  if  80,  how  mach  of  the  capacity
 remained  unufilised  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY  AF-
 FAIRS  (SHRI  फ्,  A.  AHMED):  (a)  and
 (b).  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 Temport  of  Taxi  Fare  Metres

 10048.  SHRI  VIRENDRAKUMAR
 SHAH:  Will  the  Minister  of  COM-
 MERCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Govern-
 ment  have  allowed  import  of  taxi  fare
 meters  in  ‘1967-68  despite  the  fact  that
 there  is  already  enough  manufacturing  capa-
 city  for  such  meters  within  the  country  ;

 (b)  if  so,  the  extent  of  imports  allowed
 during  ‘1967-68  afd  the  reasoms  for  atlow-
 ing  these  imports  ;  and

 (6)  the  annual  demtand  and  the  manu-
 facturing  capacity  In  the  country  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOHD.  SHAFI  QURESHI):  (a)  A  pro-
 vision  was  made  for  import  of  a  limited
 number  of  Taxi  Fare  Meters  during’  April,
 967  and  March,  968  period  to  fill  the  gap
 between  the  estimated  demand  and  the
 production.  This  was  also  intended  to
 to  meet  the  demand  for  different  types  of
 spare  parts  for  servicing  etc.,  which  is  not

 ure  indig  ly. economical  to
 (b)  St  meters  of  the  value  of  about

 Rs.  16,000/-  were  imported  during  ‘1967-68
 (April=December,  1967).

 (०)  The  annual  demafd  has  been
 assessed  as  7600  Nos.  for  the  Third  Plan
 period.  The  production  for  the  last  three
 years  is  given  as  under  :—

 Year  Quantity  in  Nos.

 1955-66,  1,920
 1966-67  5,162

 1967-68  990
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 Despateb  of  Consignments  of  gram
 and  Bajen  from  Madhya  Pradesh

 10049.  SHRI  NITIRAJ  SINGH
 CHAUDHARY:  Will  the  Minister  of
 RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Rail-
 way  officials  in  Madbya  Pradesh  are  aot
 accepting  consigments  of  gram  and  bajra
 for  export  out  of  the  State,  although  the
 Central  Government  have  lifted  the  ban
 Oh  movement  of  gram  and  bajra  from  one
 State  to  the  other  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  con  M.  POONACHA):  (a)  aid  (७).
 Only  two  cases  have  come  to  notice  fn
 which  the  booking  of  gram  consigoments
 from  stations  in  Madhya  Pradesh  to  sta-
 tions  outside  Madhya  Pradesh  was  not
 accepted  by  theRailway  staff  due  to  mis-
 appreheasion.  Instructions  to  staff  have
 been  reiterated  that  there  is  no  ban  on
 the  booking  of  gram  to  places  outside
 Madhya  Pradesh.

 As  regards  bajra,  the  restrictions  on
 its  export  from  Madhya  Pradesh  are  still
 8  force.

 Safety  Glass  Manufacturing  Companies

 10050.  SHRI  NITIRAJ  SINGH
 CHAUDHARY  :

 SHRI  B.  K.  DAS-
 CHOWDHURY  :

 SHRI  MAHARAJ  SINGH
 BHARATI  :

 SHRI  R.  BARUA  :
 SHRI  VIDYA  DHAR

 BAJPAI  :
 SHRI  K.  M.  KOUSHIK  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  safety  glass  manu-
 facturing  companies  in  the  organised  sector
 and  the  small  scale  sector  alongwith  their
 annual  capacity  ;

 (b)  whether  the  total  production  by
 the  above  is  enough  to  meet  the  country’s
 requirements  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  why  M/s.  Hrndu-
 stan  Pilkington  Co,,  Calcutta  is  being:
 allowed  to  manufacture  the  safety  glass  ;
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 (d)  whether  the  permission  -will  not
 adversely  effect  the  present  units  ;

 (e)  whether  M/s.  Hindustan  Pilkington
 are  the  suppliers  of  raw  material  to  the
 present  units  for  manufacture  of  safety
 glass  ;  and

 (f)  whether  part  of  their  prafits  will  go
 out  of  India  and  if  so,  why  further  outplan
 of  capital  is  being  encouraged  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  क्,  A.  AHMED):  (a)
 There  are  three  units  in  the  organised
 sector  and  two  units  in  the  small  scale
 sector.  The  annual  capacity  is  2.10  lakhs
 sq.  meters  and  0.84  lakh  sq.  meters  res-
 pectively.

 (b)  Yes,  Sir.
 (c)  and  (d).  Safety  gisss  is  an  industry

 which  does  not  come  within.the  purview
 of  the  Industries  (Development  and  Regu-
 Yations)  Act  and  therefore,  no  licence  or
 permission  is  necessary  for  manufacture  of
 safety  glasses.

 (e)  Yes,  Sir.
 (f)  Part  of  their  profits  will  go  out  of

 India  as  there  is  foreign  equity  participa-
 tion  in  the  company.  It  may  be  stated
 that  no  encouragement  is  being  given  to
 this  firm  for  manufacture  of  safety  glasses
 either  by  way  of  permitting  import  of
 capital  goods,  raw  materials  or  in  any  other
 manner.

 Movement  of  Steel  Products

 i005!.  SHRIS.R.  DAMANI:  Will
 the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Govern-
 ment  are  considering  the  question  of  with-
 drawing  the  power  of  the  Iron  and  Steel
 Controller  to  stop  the  movement  of  Steel
 products  in  transit  ;

 (b)  if  so,  whether  the  Iron  aiid  Steel
 Control  Order  is  being  modified  for  this
 purpose  ;  and

 (c)  whether  any  new  scheme  for  stream-
 ‘ining  the  distribution  system  for  steel  is
 being  enforced  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  ए,  Cc  SETHI):  (a)  and
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 (b).  No  proposal  relating  to  the  with-
 drawal  of  powers  of  the  Iron  and  Steel
 Controller  to  stop  the  movement  of  Steel
 Products  in  transit  is  under  consideration.
 If,  however,  the  hon.  Member  is  referring
 to  the  powers  being  exercised  by  the  diffe-
 Tent  State  Government  authorities  under
 the  Iron  and  Steel  (Control)  Order,  1956,
 the  position  is  that  the  State  Governments
 have  already  been  advised  to  take  suitable
 steps  to  ensure  that  the  sale  of  various
 categories  of  iron  and  steel  is  not  hamper-
 ed  or  restricted  in  any  way.  As  a  result
 of  this,  the  situation  seems  to  have  improv-
 ed  in  most  of  the  States.  Necessary  steps
 are  being  taken  to  remove  any  obstacles
 that  may  still  exist.

 (०)  The.  distribution  system  of  steel  is
 reviewed  from  time  to  time,  and  to  the
 extent  it  is  considered  necessary  and  feasi-
 ble  the  same  is  modified.  A  review  of  the
 existing  system  of  distribution  in  the  light
 ‘of  our  experience  in  the  past  is  Presently
 being  carried  out.

 संसद-सदस्यों  के  लिए  टायरों  का  कोटा

 10052.  श्री  जघुना  लाल  :  क्‍या  श्रोद्यो-
 गिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  संसद्‌  सदस्यों
 के  लिए  बेस्पा  स्कूटरों,  'फियेट  कारों  तथा  जीपों

 का  पृथक  कोटा  रक्षित  किया  गया  है;
 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  में

 कारों  तथा  स्कूटरों  टायरों  की  कमी  के
 कोरण  उनके  उपलब्ध  न  होने  पर  संसद
 सदस्यों  को  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  ने  संसद
 सदस्यों  की  सुविधा  के  लिए  उन  टायरों  का
 पृथक  कोटा  रक्षित  किया  है  जैसा  कि  सरकारी
 कमंचारियों  के  लिए  किया  गया  है;

 (ग)  यदि  हां,  तो  उक्त  कोटा  किस  फर्म
 को  दिया  गया  है;  और

 (ड)  यदि  नहीं,  तो  संसद  सदस्यों  को
 होने  वाली  कठिनाइयों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
 है
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 झोज्योगिक  थिकास  तथा  सबचाव-कार्य
 अंत्री  (ली  फलरटरन  झ्ली  हिंगेद) :  (क)
 बेस्था  स्क््रों  श्रौर  फिकेट  कारों  का  निधसन

 संसद्‌  सदस्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कोटे  में  से
 किया  जाता  है।  केप्द्रीय  सरकार  झजवा  संसद
 सदस्यों  के  लिए  जीषों  का  कोई  भी  फोटा
 किर्धारित  नहीं  किया  गया  है

 (@)  जी,  हैं  ।

 (मे)  संसद  सदस्थों  या  सरकारी  कमंचा-
 रियों  के लिए  टायरों  का  कोई  अ्रलग  कोटा
 निर्धारित  नहीं  किया  गया  है।

 (घ)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (3)  सभी  किस्मों  के  टायरों  का  उत्पादन
 बढ़ाने  के  लिए  निर्माताओं  को  श्रपेक्षित  सहायता
 दी  जा  रहो  है  जिससे  ढायरों  की  कमी  को  दूर
 किया  जा  सके  ।

 Northern  Ratlway  Delhi  Hospital

 Written  Answers

 10953.  SHRI  A.  K.  GOPALAN  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  any  complaint  of  negli-
 gence  in  duty  against  the  Assistant  Medi-
 cal  Officers,  Northern  Railway,  Delhi  Main
 hospital  has  been  received  by  Government
 from  any  employee  of  the  F.  T.  A.  Office,
 Western  Railway,  Delhi  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  against  the
 official  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  ;  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Since  no  official  was  found  guilty,
 the  question  of  taking  action  against  them
 does  not  arise.

 Clerks  Grade  I  and  II  and  Sub-Heads  in
 Railway  Accounts  Department

 10054,  SHRIMATI  SUSEELA  GOPA-
 LAN:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  the  number  of  clerks
 grade  II  and  Grade  I  and  Sub-Heads  in  the
 Agcounts  Department  on  each  zonal  Rail-
 way  separately  after  implementing  the  Rail-
 way  Board's  orders  dated  the  4b  April,
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 968  regarding  testoratien  of  cadre  pesttion
 of  Ist  October,  962  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  The  infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.

 AH  India  Ungraded  Railway  Accouats
 Staff  Association

 10055.  SHRIMATI  SUSEELA  GOPA-
 LAN:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  referto  the  reply  given  to
 the  Unstarred  Question  No.  8I7!  on  the
 23rd  April,  968  and  state  the  action  taken
 by  Government  in  regard  to  item  No.  3  of
 the  Reselution  handed  over  to  him  on  the
 8th  Februry,  968  by  the  deputationists  of
 the  All  India  Ungraded  Railway  Accounts
 Staff  Association  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2.  M.  POONACHA)  :  Varioui
 demands  made  on  behalf  of  the  All  India
 Railway  Ungraded  Accounts  Clerks  were
 collectively  considered  by  the  Government.
 and  as  a  result  thereof,  certain  concessions,
 as  outlined  in  the  reply  to  the  Unstarred
 Question  No.  8i7!  asked  in  the  Lok  Sabha
 on  23.4.1968,,  were  extended  to  this  cate-
 gory.  Government  do  not  find  any  justi-
 fication  for  acceding  to  the  demand  made
 io  Item  No.  3  of  the  resolution  in  question
 handed  over  to  the  Railway  Minister  on
 8th  February,  1968.

 T.  A.  to  Northern  and  Western  Railway
 Accounts  Staff

 10056.  SHRIMATI  SUSEELA  GOPA-
 LAN:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  the  names  and  designa-
 tion  of  the  staff  who  went  on  duty  showing
 against  each  name  the  amount  of  T.  A.
 paid  monthwise  from  January,  965  to  the
 3ist  March.  968  in  the  Foreign  Traffic
 Accounts  Office,  Delhi  and  Traffic  Accounts
 Office  Ajmer  of  the  Western  Railway  and
 the  Traffic  Accounts  Office  of  the  Northern
 Railway,  Delhi  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  The  infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 pn  the  Table  of  the  Sabha,
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 Stoppage  of  Trains  at  Dethi  Suburban
 Stations

 10057.  SHRIMATI  SUSEELA  GOPA-
 LAN:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  890  on  the  23rd
 April,  968  and  state  :

 (a)  the  cost  of  detention  on  account  of
 stoppage  of  trains  per  minute  at.  the
 Sarojini  Nagar,  Lodi  Colony,  Sewa  Nagar,
 Lajpat  Nagar  and  Delhi  Kishanganj  Rail-
 way  Stations  ;

 (b)  the  total  cost  of  detention  on
 account  of  stoppage  of  2  DNs  shuttle  at
 New  Delhi  Station  per  day  ;

 (c)  the  total  cost  thus  worked  out  per
 year  ;  and

 (d)  whether  Government  propose  to
 take  steps  to  avoid  this  wastage  and  fix
 responsibility  for  this  ge  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  (a)  No
 separate  analysis  of  cost  of  detention  on
 account  of  stoppages  of  trains  per  minute
 is  available.  However,  the  cost  of  coal
 consumed  during  a  detention  of  one  minute
 to  a  passenger-train  hauled  by  steam  loco-
 motive  of  WG  class  of  Delhi  Shed  is  about
 7  paise.

 (b)  The  cost  of  coal  consumed  during
 the  stoppage  of  2DNs  shuttle  at  New  Delhi
 station  is  about  Rs.  5.95  per  day.

 (c)  The  total  cost  of  coal  consumed
 during  the  stoppage  of  2DNs  shuttle  at
 New  Delhi  station  is  Rs.  (2171.75,  in  a
 year.

 (d)  The  present  duration  of  stoppage
 of  2DNs  shuttle  at  New  Delhi  station  is
 required  for  maintaining  connections  and
 operational  requirements  and  unnecessary
 wastage  is  not  involved.  The  question  of
 fixing  responsibility,  therefore,  does  not
 arise.

 रेलवे  बोर्ड  में  माल  डिन्बा  निर्माण  विभाग
 का  मूत-पूर्व  निदेशक

 10058.  श्री  जि०  ब  सिह :
 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :
 थी  शारदानन्द  :

 क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 हे

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही में
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 सेवा-निवृत्त  हुये  रेलवे  बोर्ड  में  माल  डिब्बा
 निर्माण  विभाग  के  भूतपूर्व  निदेशक  के
 विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  गंभीर  आरोप
 लगाये  गये  थे;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  एक  भार-
 तीय  कम्पनी  पर  मारे  गये  छापे  में  उक्त  निदेशक
 की  पत्नी  द्वारा  लिखित  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ.  था
 जिसमें  विदेश्षी  मुद्रा  की  मांग  की  गई  थी;

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  निदे-
 शक  ने  बिड़ला  उद्योग  समूह  की  टैक्समेको
 और  “सिम्को'  नामक  कम्पनियों  में  सेवा  करने  के
 लिये  सरकार  से  अनुमति  मांगी  है;  भौर

 (घ)  क्‍या  उसे  उसकी  अनुमति  दे  दी  गई
 है  भ्रथवा  यह  मामला  विचारधीन  है  ?

 रेलवे  मंत्री  धी  चे०  Jo  पुनाचा)  :  (क)
 से  घ) द.  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  भूतपूवं  निदे-
 शक,  माल  डिब्बा  उत्पादन,  रेलवे  बोर्ड  पर
 लगाये  गये  इस  आरोप  की  जांच  की  थीकि

 -जब  वह  मध्य  रेलवे  के  मुख्य  यांत्रिक  इंजीनियर
 थे  तो  उन्होंने  श्रपने  सरकारी  पद  का  दुरुपयोग
 कियां  और  प्रपने  लड़के  के  नाम  जो  लन्दन  में
 पढ़  रहा  था,  एक  विदेशी  फर्म  के  जरिये,
 जिससे  भूतपूर्व  निदेशक  का  सरकारी  स्तर  पर
 संबंध  था,  35  पोण्ड  भेजे  थे  ।

 2.  एक  विदेशी  फमं  और  भारत  सरकार
 के  बीच  भारत  में  डीजल  रेल  इंजनों  के  देशी
 उत्पादन  के  लिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये
 गये  थे  ।  इस  फर्म  को  डीजल  इंजन  सप्लाई
 करने  के  लिए  भी  श्राडर  दिये  गये  ये।  जब
 भूतपूर्व  निदेशक,  माल  डिब्बा  उत्पादन,  मध्य
 रेलवे,  बम्बई  में  मुख्य  यांत्रिक  इंजीनियर  की
 हैसियत  से  काम  कर  रहे  थे,  तो  वह  उक्त  फर्म
 द्वारा  उस  रेलवे  को  सप्लाई  किये  गये  डीजल
 इजनों  की  कार  प्रणाली  के  यांत्रिक  पहलू  से
 संबंधित  थे  ।  इस  विदेशी  फर्म  का  स्थानीय
 प्रतिनिधि  भारत  सरकार  श्रौर  विदेशी  सहयोग
 कर्ताओों  क ेबोच  सम्पर्क  बनाये  हुए  था  श्रौर
 फ्मं  की  भोर  से  परामश-सहपोग  दिया  करता
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 था।  वह  फमं  के  हितों  पर  भी  नजर  रखता
 था।

 3.  फरमं  के  पूर्वोक्त  स्थानीय  प्रतिनिधि  के
 कार्यालय/निवासस्थान  की  तलाशी  लेते  समय
 चुंगी  अ्रधिकारियों  को  भूतपूर्व  निदेशक  की
 पत्नी  द्वारा  उक्त  प्रतिनिधि  के  नाम  लिखा
 गया  एक  पत्र  मिला  जिसमें  लिखा  था  कि  वह
 उसके  पास  476  रु०  का  एक  चेक  भेजेंगी  ।
 उक्त  प्रतिनिधि  के  पास  एक  श्रौर  पत्र  मिला
 जिसमें  कहा  गया  था  कि  35  पौण्ड  की  रकम
 मुख्य  यांत्रिक  इ'जीनियर  के  लड़के  के  खाते  में
 इंगलैण्ड  के  किसी  बैक  में  जमा  कर  दी  जाये।

 4.  केन्द्रीय  जांच  ब्य्ूरा  द्वारा  जांच  करने
 पर  मालूम  हा  कि  भूतपूर्व  निदेशक  को  पत्नी
 द्वारा  विदेशी  फर्म  के  भारत  स्थित  पूर्वोक्त  प्रति-
 निधि  के  नाम  भूतपूर्व  निदेशक  और  उनकी
 पत्नी  के  संयुक्त  लेखे  से  476  रु०  का  एक  चेक
 जारी  किया  गया  था।  वित्त  मंत्रालय  के  प्रवर्तत
 निदेशक  ने  भूतपूर्व  निदेशक  की  पत्नी  की
 विदेशी  विनियम  अधिनियम  की  घारा  5  (1)
 (ड०)  (1)  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  का
 दोषी  ठहराया  और  इस  बात  पर  विचार
 करते  हुए  कि  यह  छोटी  रकम  का  मामला  था
 शौर  अपने  ढंग.  का  एक  मात्र  वाकया  था,
 उनको  चेतावनी  दे  दी।  उस  निदेशालय  ने

 भूतपूर्व  निदेशक  के  विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं
 चलाया  |

 5.  यह  मामला  प्रवंतन  निदेशालय  द्वारा
 कारंवाई  की  जाने  से  पहले  केन्द्रीय  सतकंता
 ग्रायोग  को  भी  भेज़ा  गया  था।  झायोग  ने
 सलाह  दी  थी  कि  प्रवतंन  निदेशालय  द्वारा  की
 गयी  कारंवाई  का  जो  भी  परिणाम  निकले,
 उसके  श्रलावा  श्रन्य  कार्रवाई  की  भ्रावश्यता
 नहीं  है।  भायोग  की  सलाह  बोडं  द्वारा  मान
 ली.  गयी  थी  ।

 6.  भूतपूर्व  निदेशक  ने.  बिरला  उद्योग  समूह
 की  टैक्समेको  शौर  सिम्को  कम्पनियों  में  काम
 करने  के  लिए  इस  मंत्रालय  से  कोई  भ्ननुमति
 नहीं  मांगी  है
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 घोतियों  को  कमो

 10059.  श्री  कंबर  साल  गुप्त:  क्‍या
 वारिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बाज़ार  में  मर-
 दाना  धोतियां  की  कमी  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं;
 और

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  मरदाना  घोतियों
 का  उत्पादन  करना  श्रथवा  न  करना  मिल-
 मालिकों  पर  छोड़  दिया  है  ?

 वारिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  श्री
 मोहम्मद  शफो  कुरेशी)  :  (क)  तथा  (ख).  इस
 प्रकार  की  घोतियों  की  व्यापक  कमी के  बारे  में
 कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  1  फिर  भी,  कुछ
 प्रख्यात  मिलों  की  बनी  बढ़ियां  घोतियों  के  कति-
 पय  लोकप्रिय  ब्रान्डों  को  कुछ  क्षेत्रों  में  कमी  का
 समय-समय  पर  समाचार  मिलता  रहा  है।

 (ग)  मिल  क्षेत्र  में  साड़ियों,  लट्ठा,  कमीजों
 का  कपड़ा  तथा  डल  के  अलावा  धोतियों  के
 समस्त  उत्पादन  पर  श्रक्तुबर,  964  से  उत्पा-
 दन  तथा  मुल्य  नियंत्रण  लागू  है।  2  मई  968
 से,  इन  किस्मों  के  केवल  मोटे  तथा  मध्यम  गें
 के  माल  के  उत्पादन  पर  ही  नियंत्रण  रह  गया
 है  किस्मवार  कोई  वाघ्यता  नहीं  है  तथा  यह

 मिल  की  स्वेच्छा  पर  है  कि  वह  नियन्त्रित  किस्म
 के  कपड़े  की  किसी  एक  अथवा  झनेक  किस्मों
 का  उत्पादन  करके  वाघध्यता  को  पूरा  कर  सकती
 है।

 Branch  line  on  North-Eastern  Railway

 40060  SHRI  RAJ  DEQ  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  hours  worked  per  day  per  engine
 available  for  use  on  the  North-Eastern’
 Railway  is  still  the  lowest  ;

 (b)  ifso,  whether  it  is  a  fact  that  a
 large  number  of  branch  lines  and  their
 shorter  average  lenth  is  responsible  for
 the  low  utilisation  of  engines  ;  and
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 (c)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  consider  the  feasibility  of  extend-
 ing  some  ef  Branch  Lines  and  ister-con-
 necting  them  to  serve  the  heavily  populated
 areas  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA):  (a)  and  (b).
 Yes.

 (c)  The  construction  of  new  lines
 including  extension  of  existing  lines  is  un-
 dertaken  in  areas  which  have  a  large
 potential  for  industries,  mineral  resources,
 considerable  agricultural  development  or
 forest  products  subject  to  availability  of
 funds.  Extension  of  branch  lines  on  the
 North  Eastern  Railway  is  not  likely  to  be
 financially  justified  at  present.

 Ticketices  travel  on  Raiiways

 i006{.  SHRI  RAJ  DEO  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  Government  propose  to
 introduce  a  pilot  scheme  on  ah  {Indian
 Railways  for  conducting  regular  checks
 over  those  sections  in  particular  which  of
 late  have  become  notorious  fer  ticketless
 travelling  ;

 (b)  if  so,  whether  Goveroment  pro-
 pose  to  utilise  the  services  of  private  orga-
 Risations,  especially  Transport  Users’  Asso-
 ciations,  to  combat  the  evil  of  ticketless
 traveling  ;  and

 (c)  whether  Government  have  propos-
 ed  to  request  the  Central  and  State  pubii-
 city  Organisations  to  bring  home  to  the
 public  the  anti-social  nature  of  ticketless
 traveHing  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  ८.  ४.  POONACHA):  A  pilot
 scheme  of  ticket  checking  by  providing  one
 Travelling  Ticket  Examiner  and  two  R.P.F.
 Saimiks  in  each  third  class  coach  has  been
 tried  on  an  experimental  busis  on  selected
 bad  sections  but  it  did  not  yield  satisfac-
 tory  financial  results.  The  scheme  was
 however,  useful  in  dealing  with  unsocial
 elements  and  the  question  of  extending  it
 further  will  be  considered  after  the  Can-
 tral  Ticket  Checking  Organisation  attached
 to  the  Railway  Board  completes  the  work
 of  assessment  of  extant  of  ticketless  travel
 Dn  various  zonal  railways.
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 (b)  Yes.  Railways  have  #ostructions
 to  enlist  the  cooperation  of  voluntary.
 social  organisations,  especially  through  the
 representatives  of  Reitway  Transport  Us-
 ers’  Associations  or  Passengers  Associations
 in  the  various  Railway  Users’  Consultative
 Committees,  for  combating  the  evil  of
 ticketless  travelling.

 (ce)  Railways  are  making  use  of  vari-
 ous  media  of  publicity  to.  emphasize  the
 anti-sociat  nature  of  ticketless  travel.
 Central  and  State  Publicity  Organisations
 are  also  being  approached  to  assist  in  thi
 campaign.

 Efficteacy  in  working  af  Zonal  Ratiweys

 10062,  SHRI  RAJ  DEO  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pieased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  there  is  no  parity  of  effictency  in  the
 working  of  all  Zonai  Railways  ;

 (b)  whether  the  efficiency  of  the
 North  Eastern  Railway  is  the  lowest  as  it
 largely  consists  of  a  system  which  was
 built  up  in  the  company  days  ;  aad

 (c)  if  so,  the  steps  which  Government
 Propose  to  take  in  view  of  its  imberent
 limitations,  such  as  too  many  branch  lines,
 very  large  number  of  transhipment  points  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  C.  M.  POONACHA)  :  fa)  Yes,  Sic.
 A  straight  comparison  of  the  efficiency  of
 operation  of  various  Railway  Zones  is
 strictly  not  possible,  as  it  has  to  take  into
 account  many  considerations  including  res-
 traints  imposed  by  physical  terrain,  the
 pattern  and  potential  of  tsafficin  the
 region,  the  layout  of  rail  facilities,  the
 type  of  traction,  the  degree  of  modernisa-
 tion  of  track,  roHing  stock,  signalling  and
 other  equipment,  ctc.  However,  ak  annual
 efficiency-cum-operating  index  for  each
 Railway  is  maintained  to  watch  its  perfor-
 mance  with  respect  to  previous  years.

 (०)  The  efficiency-cum-operating  in-
 dex  of  the  North  Eastern  Railway  has
 progressively  increased  from  ‘195859.  when
 this  railway  was  formed  with  its  present
 territorial  jurisdiction.  This  index  was
 l27  for  the  year  ‘1966-67  compared  to  100
 for  the  year  1958-59,
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 (c)  Does  not  arise  ia  view  of  the
 reply  to  part  (b),  but  efforts  are  constantly
 being  made  to  improve  the  operational
 efficiency  of  the  North  Eastern  Railway
 still  further.

 Smail  Hndustries  Service  Institutes

 10063.  SHRI  RAJ  DEO  SINGH:
 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  tbe  Model  Schemes  prepared  and  pub-
 lished  by  the  Small  Industries  Service
 Institutes  without  keeping  in  view  their
 practicability  and  usefulness  to  the  entre-
 preneurs  in  the  area  concerned  ;

 (b)  if  so,  how  Government  propose
 to  set  the  matters  right  as  the  number  of
 Model  Schemes  steeply  fell  from  year  to
 year  ;  and

 (c)  the  reasons  for  the  decrease  in
 the  number  of  Fechnical  Bulletias  issued
 by  the  said  Institute  ?

 THE  MINISTER  OF.  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  &  COMPANY  APFAIRS
 (SHRI  क,  A.  AHMED):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  Recently  the  Smal  ladustries

 Service  Institutes  have  taken  up  prepara-
 tion  of  “Industry  Plant  Guides”  on  the
 Japenese  model,  ia  place  of  Techical
 Bulletins.  These  are  more  comprehensive
 and  useful  but  are  also  more  time  consum-
 ing  in  preparation.  Hens,  their  numbers
 are  smaller  than  those  of  the  earlier  pub-
 lications,

 Public  Sector  Industries  in.  Mysore

 10064.  SHR!  HIMATSINGKA:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  some  of
 the  public.  sector  enterprises  in  Mysore
 which  have  been  running  into  losses  are
 proposed  to  be  entrusted  to  cosspetent
 and  experienced  entrepreneurs  in  the  private
 sector  ;

 (b)  if  so,  which  public  sector  enter-
 prises  ase  proposed  to  be  so  entrusted  and
 ‘on  what  terms  ;  and
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 (०)  whether  any  study  is  proposed  to
 be  made  into  the  feasibility  and  desirabi-
 lity  of  handing  over  other  public  sector
 enterprises  which  are  also  running  into
 losses  to  the  private  sector  and  if  so,  the
 steps  which  are  being  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  The  working  of  the  Pubbic  Bnter-

 prises  is,  however,  kept  under  constant
 review  for  improving  profitability.

 Pristen  Answers

 Rural  Industrial  Estates

 10065.  SHRI  RAJ  DEO  SINGH:  Will
 the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  _  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  reason  for  heavy  shortfall  ia
 the  utilisation  of  work-sheds  in  rural
 industrial  estates  after  the  end  of  the  Third
 Five  Year  Plan  ;

 (0)  whether  it  is  a  fact  that  these
 estates  were  constructed  without  prior
 assessment  of  the  Industria!  potentiats  ;
 and

 (c)  whether  Government  propose  to
 utilise  the  vacant  sheds  either  by  remov-
 ing  the  handicaps  and  providing  proper
 facilities  or  finding  alternative  use  for  the
 sheds  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  F.  A.  AHMED):  (a)
 and  (b).  The  main  reason  for  shortfall  in
 the  utilisation  of  worksheds  in  some  of
 the  rural  industrial  estates  is  their  bad
 lecation  and  lack  of  entrepreneurs  in  rural
 areas.  In  their  zeal  to  hastem  the  process
 of  industrialisation,  the  State  Governments
 who  are  responsible  for  tbe  setting  up  of
 industrial  estates,  did  not  praperly  aasess
 the  growth  potential  in  many  cases.  Some
 times  provision  of  facilities  like  electricity,
 water,  etc.  did  not  synchronize  with  com-
 pletion  of  the  sheds.  In  certain  cases,
 special  allocations  of  raw  materials  were
 made  for  ane  or  two  periods  but  thereafter
 discontinued.  Compared  to  rents  in  nearby
 areas,  rents  in  some  of  the  rural  estates
 were  high,
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 (c)  Yes,  Sir.  In  a  meeting  with  the
 State  Directors  of  Industries,  it  has  been
 recently  decided  that  after  assessing  growth
 Potential,  all  the  estates  should  be  classi-
 fied  into  following  three  categories  :—

 (i)  estates  as  are  working  satisfactorily
 and  require  no  incentives  ;

 (ii)  estates  as  are  not  working  properly
 at  present  but  have  growth  poten-
 tial  and  given  adequate  incentives
 would  start  working  well  ;  and

 (iii)  estates  as  have  no  growth  poten-
 tial  and  hence  no  prospects.

 For  the  estates  in  the  (ii)  category  it
 was  decided  that  after  proper  enquiry,
 adequate  incentives  should  be  provided  by
 the  State  Governments  and  where  necessary
 proposals  should  be  sent  to  the  Central
 Government  for  sharing  the  subsidy  on
 rent.  Estates  in  the  (iii)  category  may  be
 transferred  to  other  departments  or  put
 to  some  alternate  use.

 Labour  Cooperative  for  Handling
 Works  at  Stations

 i0066.  SHRI  BRAHM  PARKASH:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Railway
 Board  had,  as  early  as  1958,  framed  a
 policy  of  encouraging  Labour  Cooperatives
 for  handling  works  at  Railway  Stations
 and  opened  a  Department  for  the  forma-
 tion  of  such  Cooperatives  ;

 (b)  if-so,  the  number  of  Labour  Co-
 operatives  so  far  organised,  the  number  of
 such  Societies  to  whom  work  has  not  so
 for  been  allotted  and  the  reasons  therefor  ;
 and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken
 by  Government  to  replace  contractors  by
 Labour  Cooperatives  and  the  phased  pro-
 grammes,  proposed  for  it  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  2,  M.  POONACHA):  (a)  to  (c).
 Information  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 राज्य  व्यापार  निगम  में  संयुक्त  प्रभागीय  प्रबन्धक

 10067.  श्री  रा०  wo  सिन्हा  :  क्‍या
 बारिवज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  राज्य  ब्यापार  निगम  में  संयुक्त
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 प्रभागीय  प्रबन्धकों  की  नियुक्ति  के  लिये  शिक्षा
 सम्बन्धी  क्‍या  योग्ण्ता  निर्धारित  की  गई  है  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  राज्य  व्यापार  निगम  में
 इस  समय  काय॑  करने  वाले  संयुक्त  प्रभागीय
 प्रबन्धकों  की  रक्षा  सम्बन्धी  योग्यताओं  से  संतुष्ट
 है  और  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  का  विश्वास
 है  कि  उनकी  नियुक्ति  निर्धारित  कसौटी  के
 आधार  पर  की  गई  थी  ;

 (ग)  क्‍या  उनमें  कोई  ऐसा  व्यक्ति  है,  जो
 भारत  में  मंट्रिक  की  परीक्षा  पास  नहीं  कर
 सका  था,  परन्तु  भ्रमरीका  में  एक  वर्ष  रहने  के
 परचात  वह  अब  राज्य  व्यापार  निगम  में  I00-
 400  रुपये  के  वेतनमान  में  कार्य  कर  रहा  है  ;
 झौर
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 (a)  क्‍या  उन  में  कोई  ऐसे  व्यक्ति  भी  है,
 जो  उत्तर  प्रदेश  की  पदालि  में  वतमान  वेतन  से
 आधे  वेतन  में  भी  स्थायी  नहीं  हैं.  ?

 'बाशिज्य  सनन्‍्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ष्नी

 मोहम्मद  ाफी  कुरेशी) :  (क)  संयुक्त  प्रभागीय
 प्रबन्धक  के  पद  पर  सीधी  भर्ती  के  लिये  शैक्षिक
 योग्यताएं  ये  हैं:  अर्थशास्त्र,  वारिणज्य,  साख्यिकी
 अ्रथवा  व्यावसायिक  प्रशासन  में  मान्यता  प्राप्त
 उपाधि,  जो  स्नातकोत्तर  उपाधि  हो  तो  श्र  यस्कर

 है,  साथ  ही  किसी  सरकारी  संगठन  अथवा
 प्रब्यात  वारिज्यिक  उपक्रम  में  कम  से  कम  7
 वर्षा  का  अनुभव  हो  ।  किसी  प्रख्यात  वारिज्यिक
 उपक्रम  में  कम  से  कम  lO  वर्ष  के  अनुभव  वाले
 विशेष  भ्ननुभवी  भ्रम्याथियों  के  मामले  में  उपाधि
 सम्बन्धी  योग्यता  शिथिल  की  जाती  है।  परन्तु
 यह  कसौटी  उन  व्यक्तियों  पर  लागू  नहीं  होती
 जिसकी  संयुक्त  प्रभागीय  प्रबन्धक  के  पद  पर
 पदोन्नति  की  जाए  भ्रथवा  जो  झन्य  संगठनों  से
 प्रतिनियुक्ति  पर  लिये  जाए  ।

 (ख)  संयुक्त  प्रभागीय  प्रबन्धकों  के  पद  पर
 की  गयी  पदोन्‍नतियों  ग्रथवा  नियुक्तियों  की  सर-
 कार  जांच  नहीं  करती  ।  यह  निगम  के  श्रधिकार
 के  अन्तगंत  ही  है।  फिर  भी,  निगम  सरकार  को
 सूचित  करता  है  कि  सीधी  भर्ती  के  मामले  में:
 जहां  दौक्षिक  योग्यताए  निर्धारित  स्तर  से  कम
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 थो  वहां  अम्यर्थी  के  बिशेष  भ्रनुभव  तथा  तक-
 नीकी  योग्यताशों  को  ध्यान  में  रखा  गया  ।

 (ग)  ऐसा  कोई  संयुक्त  प्रभागीय  प्रबन्धक
 नहीं  है  जिसने  मैट्रिक  की  परिक्षा  पासन  की
 हो।

 (=)  जी,  नहीं  ।

 Observance  of  “‘Work-to-Rale”  by  Firemen
 yon  Eastern  Railway

 wn:
 SHRI  GEORGE  FERNANDES  :

 e  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Loco  Staff,  especially
 Firemen  of  Eastern  Railway  have  resorted
 to  “work-to-rule”  with  the  result  that
 Many  trains  have  had  to  be  cancelled  at
 Jhajha,  Danapur  and  Moghulsarai  and  some
 trains  diverted,  causing  hardship  to  the
 passengers  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and
 (c)  the  steps  which  are  being  taken  to

 remedy  the  situation  ?
 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS

 (SHRI  ८.  M.  POONACHA):  (a)  to  (c).
 It  appears  that  with  a  view  to  focus  the
 attention  of  the  Railway  Administration
 to  their  service  grievances  in  the  matter
 of  promotion/confirmation  in  the  posts  in
 which  they  were  officiating,  certain  Firemen
 of  Jhajha  and  other  places  on  the
 Eastern  Railway  refused  to  work  on  higher
 Posts/yard  pilots/trains  on  one  pretext  or
 the  other.  Though  the  position  in  regard
 tO  the  various  grievances  was  fully  explain-
 ed  in  detail  by  the  Railway  Authorities  to
 the  staff  concerned  through  their  repre-
 sentatives,  on  30.3.68,  some  dislocation  has
 teportedly  occurred  as  a  result  of  the
 attitude  adopted  by  the  staff.

 When  there  are  two  recognised  Unions
 functioning  on  the  Eastern  Railway  having
 full  negotiating  facilities  with  the  Railways,
 which  channel  jis  open  to  the  aggrieved
 staff  to  represent  their  grievances,  the  atti-
 tude  of  the  staff  in  resorting  to  unrecog-
 nised  channels  was  not  justified.

 Recovery  of  Chemicals  from  Coal  Tars
 0068-A.  SHRI  SAMAR  GUHA:

 Will  the  Minister  of  STEEL,  MINES  AND
 METALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  coal  tars  produced  in
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 different.  Distillation  Centres  in  Coal
 Mining  areas  are  used  for  recovery  of
 chemicals  ;

 (b)  if  so,  the  main  chemicals  prepared
 from  coal  tar  :

 (c)  whether  scope  for  recovery  of  such
 chemicals  from  coal  tar  is  fully  utilised  ;
 and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  P.  C.  SETHI):  (a)  Coal
 tars  are  partly  used  for  recovery  of
 chemicals.

 (b)  The  main  chemicals  produced  from
 coal  tar  distillation  and  coke  oven  gases
 are  Benzene,  Toluene,  Toluol,  Naphthalene,
 Creosote  Oil,  Solvent  Naphtha  and
 Ammonium  Sulphate.

 (c)  No,  Sir.
 (d)  As  many  of  the  units  are  small,

 both  economic  and  operational  reasons
 come  in  the  way  of  installation  of  by-pro-
 duct  recovery  plants  by  them.

 मृ  गफली  के  दाम

 10068.  श्री  श्रोगोपाल  साबू :  क्‍या
 बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  व  सू  ग-
 फली  की  बहुत  अच्छी  फसल  होने  के  परि-
 रामस्वरूप  मृ  गफली  के  दाम  गिर  गये  हैं  शौर
 किसानों  को  बड़ी  हानि  हो  रही  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  इसका  वायदा
 बाजार  खोलने  का  सरकार  का  बिचार  है  ताकि
 उसके  दाम  और  अधिक  न  गिरने  पायें  ;

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;
 श्रौर

 (घ)  किसानों  को  होने  वाली  हानि  से
 बचाने  के  लिये  सरकार  कया  कायंवाही  कर  रही
 2?

 वाशिज्य  संत्रालय  सें  उप-मंत्री  थी
 मोहम्मद  द््फ़ी  कुरेशो)  :  (क)  इस  वर्षा  fa  ग-
 फली  के  दाम  गत  वर्ष'  की  इसी  ग्रवधि  के  दामों
 की  श्रपेक्षा  कम  है।

 (ख)  तथा  (ग).  मामला  विचाराधीन  है।
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 (8)  सरकार  निरन्तर  चिगराती  रख  रही
 है  झोर  दामों  को  उत्पादकों  के  लिए  लाभकारी
 सभके  जाने  वाले  स्तरों  से  नीचे  नहीं  गिरमे  दिया
 जायेगा

 RnR  brs.
 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF

 URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 Reported  existence  of  anew  body  of
 infiltrators  in  Pakistan  to  carry  out
 sabotage  activities  in  Jammu  and

 Kashmir
 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  (Jammu)  !

 Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister  of
 Home  Affairsto  the  following  matter  of
 urgent  public  importance  and  I!  request
 that  he  may  m&ke  a  statement  thereon  :—

 Reported  existence  of  a  new  body  of
 infiltrators  named  ‘Jammu  and  Kashmir
 Liberation  Front’  in  Pakistan  which
 is  preparing  to  carry  out  sabotage  acti-
 vities  and  launch  a  guerilla  armed
 Offensive  in  Jammu  and  Kashmir.

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  Y.  B.  CHAVAN)  :  Mr.  Speaker,  Sir,
 Government’s  attention  has  been  drawn  to
 news-items  in  the  Indian  press  about  the
 report  by  a  British  correspondent  sent  from
 Lahore  and  published  in  the  London  Times.
 We  have  seen  the  despatch  published  in
 the  London  Times  of  May  1  4968  from
 Peter  Hazelhurst,  Lahore.  The  House  is
 aware  that  it  has  been  Pakistan’s  persistent
 endeavour  to  send  her  agents  for  sabotage
 ‘and  subversion  in  the  State  of  Jammu  and
 Kashmir.  Pakistan  gives  these  agents
 different  names.  The  Central  and  the  State
 Governments  are  vigilant  and  they  are
 confident  that  with  the  co-operation  of  the
 people,  all  such  designs  against  the  security
 of  the  country  shall  be  defeated.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA:  In
 965  also  we  were  told  that  we  are  very
 vigilant  and  we  know  that  our  vigilance
 crumpled  overnight.  Now  the  Home
 Minister  has  himself  admitted  that  Pakis-
 tan  never  stops  such  activities  of  sabotage
 jo  Jammu  and  Kashmir.  At  present  the
 anti-Indign  and  pro-Pakistani  elements  ar¢
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 very  active  specially  in  the  Kashmir  Valley
 area  and  there  isa  group  of  the  Plebscite
 Front  also,  which  is  headed  by  Mirza
 Aftal  Beg  and  their  spiritual  atrd  from  all
 aspects  leader,  Sacikh  Mohammed  Abdul-
 lah,  which  is  very  active  in  anti-Indian

 In  view  of  all  this,  may  I  know
 whether  Government  is  contemplating  any
 action  against  the  anti-Indian  and  pro-
 Pakistani  elemeats  in  the  Jammu  and
 Kashmir  State  ?

 SHRI  Y.B.  CHAVAN:  As  far  as
 the  sabotage  activities  are  concerned,  very
 firm  action  has  been  taken  in  the  last  two
 years.  About  I965,  the  hon.  Member  is
 misled  about  what  happened  in  ‘1985.  It
 was  because  of  our  vigilance  that  we  could
 take  steps  about  what  was  happening  at
 that  time.

 aft  aq  fad  (मुंगेर)  :  क्‍या  विजिंलैस
 दिखाई  है  ?

 SHRI  Y.  8.  CHAVAN:  There  are
 aome  Members  who  are  always  interpreting
 against  India  itself.  What  can  I  do  ?

 लो  थ  लिमये  :  भारत  के  खिलाफ  शभ्राप
 काम  करते  हैं,  हम  नहीं  करते  शाण  शॉम  को
 इसका  पता  चलेंगा।

 SHRI  Y.  B.  CHAVAN  :  It  is  for  them
 to  interpret  their  own  way.

 As  far  as  the  sabotage  activities  are
 concerned,  in  the  last  two  years  a  large
 number  of  spies  were  uncovered;  most  of
 them  were  proceeded  against  in  the  courts
 and  some  of  them  are  in  detention.  This
 is  proof  of  the  vigilant  action  that  we  can
 take  at  the  present  moment.  No  action  is
 contemplated  against  the  Plebiscite  Front.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South
 Delhi):  The  hon.  Minister  has  just
 no  given  an  account  which,  to  say  the
 least,  gives  an  indication  of  the  com-
 placency  with  which  this  Government  has
 been  suffering  and  as  a  result  of  which  the
 whole  country  has  suffered  all  these  years.
 He  says  that  in  965  we  were  vigilant.  In
 3965  the  warning  had  been  given  months
 before  but  no  acion  was  taken.  The
 same  thing  had  been  happening  earlier  too.
 This  time  too  it  is  not  that  a  corresponds
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 us  not  pass  this  Bill  in  a  slip-shod  way.
 This  is  not  the  proper  way  to  have  this
 Bill  passed.

 SHRI  K.  5.  RAMASWAMY  :  J  shall
 take  up  the  point  raised  by  Shri  Samar
 Guha  first.  He  has  said  that  the  civil
 defence  organisation  should  take  up  the
 question  of  fighting  the  fifth  column.  I
 would  Jike  to  point  out  that  it  is  not  the
 intention  of  this  Bill  and  it  is  beyond  the
 scope  of  this  Bill.

 SHRI  D.C.  SHARMA  (Gurdaspur)  :
 I  take  objection  to  the  allotment  of  just
 one  hour  for  this  Bill.  This  is  a  very
 important  Bill  and  it  should  be  given  some
 more  time.

 SHRI  SAMAR  GUHA  I  had  tried  :
 to  explain  earlier  that  the  concept  of  civil
 defence  had  also  undergone  a  total  change,
 because  the  concept  of  war  today  is  the
 concept  of  a  total  war  and  the  activities  of
 the  fifth  column  have  got  to  be  countered.

 SHRI  K.S.  RAMASWAMY:  It  is

 SHRI  K.  5.  RAMASWAMY  :  IF  the
 hon.  Member  wants  a  specific  provision
 like  that,  he  should  have  tabled  an  amend-
 ment  for  that  purpose.  But  he  wants  the
 Bill  to  be  referred  toa  Joint  Committee.
 Government  are  not  agreeable  to  that,
 because  the  Civil  Defence  Organisation  is
 formed  under  the  Defence  of  India  Act  and
 the  Defence  of  India  Act  will  cease  to
 operate  with  effect  from  l0th  July  ‘1968.
 So  we  should  have  the  organisation  in
 being  before  that  time.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Were
 Government  sleeping  all  this  time  ?

 SHRI  K.  5.  RAMASWAMY  :  He  has,
 moved  for  reference  of  the  Bill  toa  Joint‘
 Committee  with  instructions  to  report  in
 June.  There  could  be  no  possibility  of  ,
 passing  the  measure  then  as  we  will  not
 be  in  session  at  that  time.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  This  is  the
 way  to  tackle  this  issue.

 SHRI  K.  S.  RAMASWAMY:  So  we
 are  not  agreeable  to  that.  Certain  other not  a  combatant  force.  The  hon.  Membe:

 should  understand  that  the  civil  defence
 organisation  is  there  essentially  to
 save  lives  and  minimise  danger  to
 property  and  to  maintain  the  continuity  of
 Production  in  the  factorie,  etc.  and  also
 the  civic  services.  It  is  not  intended  for
 fighting  internal  aggression  or  fifth  column
 or  danger  to  internal  security  as  the  hon.
 Member  tries  to  suggest.  That  is  not
 within  the  purview  of  this  Bill.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  That  should
 be  one  of  the  objectives.  Let  me  cite  the
 classical  example  of  the  fall  of  France.
 The  sudden  fall  of  France  was  due  to
 rumour-mongering.  All  over  the  country
 fifth  columnists  were  in  operation  spread-
 ing  a  rumour  that  the  Germans  were  only
 within  fifty  miles  of  Paris,  thirty  miles  of
 Paris  and  so  on.  With  the  result  that
 people  got  panicky  and  in  their  thousands
 started  filling  the  roads,  with  the  result  that
 the  French  Army  could  not  move  to  face
 the  invaders  at  frontiers.  This  situation
 brought  about  the  sudden  fall  of  France.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  would
 request  the  Minister  to  address  the  Chair
 to  avoid  these  interruptions.

 points  have  been  raised.  Shri  K.  P.  Singh
 Deo  has  said  that  there  was  a  loss  of  equip-
 ment  worth  Rs.  25,000  in  Delhi  during  the
 last  Pakistani  aggression.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  He  may
 continue  after  the  lunch  recess.  The
 Law  Minister.

 2.58  hrs.

 STATEMENT  RE:  CIRCULATION
 OF  AFFIDAVIT

 THE  MINISTER  OF  LAW  (SHRI
 GOVIND  MENON:  You  wanted  to
 know  whether  Government  would  be  agree-
 able  to  circulate  for  the  use  of  members
 of  the  House  the  affidavit  which  was  filed
 on  behalf  of  Government  by  an  officer  of
 Government  ina  writ  matter  which  is
 pending  in  the  High  Court  of  Delhi.

 For  two  or  three  reasons,  Government
 think  that  it  would  be  objectionable  to
 circulate  that  document.  Firstly,  it
 is  now  a  document  in  the  record  of  the
 High  Court.  The  original  affidavit  itself
 is  part  of  the  record  of  the  High
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 Court.  Arguments  in  the  case  were
 frvished  on  the  ist  of  May  and  the  Court
 has  reserved  judgment.  Now,  such  points
 as  there  are  which  are  fit  to  be  commented
 upon  in  the  affidavit  Have  been  commented
 upon  by  the  advocates  and  parties.  to  the
 case  in  the  High  Court  and  the  High
 Court  has  reserved  judgment.  The  matter
 is  clearly  and  directly  sub  judice.

 For  these  reasons,  Government  think
 that  it  would  be  an  act  of  impropriety  on
 their  part  to  circulate  the  copy  of  the
 affidavit  which  is  in  their  possession,  the
 record  itself  being  in  the  Court.

 3.00  brs.

 The  Lok  Sabhaadjourned  for  lunch  till
 Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  Lunch
 at  five  minutes  past  Fourteen  of  the  Clock.

 [Shri  Thirumala  Rao  in  the  Chair]

 CIVIL  DEFENCE  BILL—Contd.

 SHRI  K.  S.  RAMASWAMY :  The  hon.
 Member,  Shri  Singh  Deo  said  that  about
 Rs,  25,000  worth  of  civil  defence  equipment
 was  lost  during  the  last  Pakistani  aggres-
 sion.  These  equipments  were  given  to
 house  fire  parties  in  Delhi  and  we  have
 asked  them  to  return  the  equipments.  The
 hon.  Member  said  that  doctors  and
 Government  servants  should  be  asked  to
 cooperate  during  the  civil  defence.  Doc-
 tors  are  bound  to  cooperate  and  not  only
 Government  Doctors,  but  the  cooperation
 of  all  the  doctors  and  engineers  is  being
 enlisted  during  the  time  of  emergency.  It
 was  also  suggested  that  students  should  be
 given  education  on  civil  defence.  The
 Minister  of  Education  has  already  instruct-
 ed  the  institutions  to  make  the  students
 familiar  with  civil  defence  measures.  The
 hon.  Member  has  suggested  certain
 amendments  ;  of  course,  he  has  not  given
 notice  of  them.  So,  that  cannot  be  con-
 sidered.

 The  hon.  Member  Shri  Saigal  said  that
 the  dismissed  members  of  the  corps  should
 Rot  be  employed  anywhere,  and  indiscip-
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 eae  should  not  be  tolerated,  and  also  that
 Proper  training  should  be  given.  It  is  the
 intention  of  the  Government  that  only  the
 right  kind  of  people  will  be  recruited  and
 ne  indiscipline  will  be  tolerated.

 Another  hon.  Member  suggested  that
 those  who  indulge  in  anti-national  activi-
 ties  should  not  be  recruited  to  the  civil
 defence  corps.  Certainly  that  wilt  be
 taken  care  of.  Ali  these  things  will  be
 gone  into  and  only  the  right  kind  of
 People  will  be  enrolled  in  this  corps.

 The  hon.  Member  from  Kerala  said
 that  workers  and  people  belonging  to
 minority  communities  were  arrested  during
 the  last  Pakistani  aggression.  Sir,  they
 were  arrested  because  they  had  done  some
 misdeeds  and  the  Govesnment  is  not  at
 all  responsible  for  that.  But  I  would  say
 that  the  Government  got  the  cooperation
 at  that  time  from  all  the  workers  in  the
 factories  and  fields  and  from  the  public
 also.  The  whole  country  stood  as  one  to
 resist  the  Pakistani  aggression.  These  are
 the  several  suggestions  made  by  hon.
 Members  and  Government  will  take  all  of
 them  into  consideration.

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  there  is  an
 amendment  by  Shri  Samar  Guha  for  re-
 ference  to  a  Joint  Committee.  It  will  put
 that  amendment  for  the  vote  of  the  House.

 The  question  is  :
 That  the  Bill  to  make  provision  for

 civil  defence  and  for  matters  connected
 therewith  be  referred  to  a  Joint  Com-
 mittee  of  the  Houses  consisting  of
 6  members;  [  from  this  House,
 namely  :—

 (dy  Shri  Rajendranath  Barua
 (2)  Shri  Krishna  Kumar  Chatterji
 (3)  Shri  Y.  B.  Chavan
 (4)  Shri  J.  K.  Choudhury
 (5)  Shri  Benoy  Krishna  Daschow-

 dhury
 (6)  H.  H.  Maharaja  Pratap  Keshari

 Deo
 (7)  Sbrimati  Sharda  Mukerjee.
 (8)  Major  Rapjeet  Sings
 (9)  Shri  P.  G.  Sen

 (10)  Sbri  Arangil  Sreedharan  ;  and
 (l)  Shri  Samar  Guha
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 and  5  from  Rajya  Sabha  ;
 that  in  order  to  constitute  a  sitting

 of  the  Joint  Committee  the  quorum
 shall  be  one-third  of  the  total  number
 of  members  of  the  Joint  Committee  ;

 that  the  Committee  shall  make  a
 report  to  this  House  by  the  29th  June,
 968  ;

 that  in  other  respects  the  Rules  of
 Procedure  of  this.  House  relating  to
 Parliamentary  Committee  shall  apply
 with  such  variations  and  modifications
 as  the  Speaker  may  make  ;  and

 that  this  House  recommends  to
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do  join
 the  said  Joint  Committee  and  communi-
 cate  to  this  House  the  names  of  5
 members  to  be  appointed  by  Rajya
 Sabha  to  the  Joint  Committee.  (13)

 The  motion  was  negatived.

 Civil  Defence  Bill

 MR.  CHAIRMAN  :
 tion  is:

 “That  the  Bill  to  make  provision  for
 civil  defence  and  for  matters  connected
 therewith,  be  taken  into  considera-
 tion.”

 The  motion  was  adopted.

 Now,  the  ques-

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  we  will  take
 up  clause-by-clause  consideration.

 The  question  is:

 “That  clause  2  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  2  was  added  to  the  Bill,

 Clauses  3  to  7  were  added  to  the  Bill.

 Any  amendment MR.  CHAIRMAN  :
 moved  to  clause  12  ?

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  (Cuttack)  :
 I  have  amendment  No.  3  to  this  clause.  I
 raised  this  matter  earlier.  It  appears  that
 the  ‘bifocal’  ministry  is  very  particular
 about  its  wordings.  This  wording  will
 involve  them  in  litigation  if  the  vatidity
 of  this  Act  is  challenged.  Look  at  lines
 49.to  2l,  om  page  8  of  the  Bill.  Clause
 2  says  that  the  provisiogs  of  this  Act  or
 any  rules  made  thereunder  or  any  order
 made  under  this  Act  or  any  such  rules
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 shall  have  effect  notwithstanding  anything
 contained  in  any  State  Act....That  means
 that  this  will  cut  across  State  Acts
 because  this  being  the  Central  Act,
 this  will  be  valid  notwithstanding  anything
 contained  in  the  State  Act.  This  is  an
 Act  seeking  to  enact  or  regulate  m  atters
 connected  with  List  II  of  the  Seventh
 Schedule  of  the  Constitution.  That  means,
 that  this  will  not  come  into  force  if  there
 is  any  State  Law.  That  is  what  I  have
 ‘tried  to  state  in  my  amendment  and  I  am
 moving  my  amendment  No.  3.

 I  beg  to  move  :
 Page  8,-—

 for  lines  9  to  a
 substitute  “only  to  the  extent  the  said

 provision  is  not  covered  by  any
 law,  rule  or  order  made  by  or  under
 any  enactment  made  by  the  legisla-
 ture  of  a  State  notwithstanding  any-
 thing  inconsistent  contained  in  any
 other  enactment,  rule  or  instru-
 ment.”  (3)

 That  means  that  whenever  ary  State
 law  is  there  to  regulate  the  matter,  the
 State  law  will  prevail,  so  that  there  may
 not  be  any  quarrel.  The  set-up  of  the
 country  has  changed  and  quarrels  with  the
 State  Governments  which  are  unnecessary
 should  be  avoided.  These  people  here
 want  power  and  that  power  is.  being  mis-
 used  or  used  to  pick  up  quarrels  and  create
 inconsistencies.  I  am  confident  that  if
 this  is  challenged  in  a  court,  many  of
 these  clauses  will  be  thrown  out  but
 that  is  another  matter.  Let  them  at
 least  be  consistent  and  say  that  if  there  is
 any  State  Act  or  rule  made  under  that  Act
 or  orders  issued  under  that  Act,  this  will
 not  infringe  that.  That  is  all  that  I  want
 to  say.

 Civit  Defence  Bill

 SHRI  K.  S.  RAMASWAMY  :  The
 Bill  gives  powers  to  the  Central  Govern-
 ment  to  frame  rules  for  civil  defence  uni-
 formly  applicable  throughout  the  country.
 The  States  may  have  rules  which  may  not
 be  sufficient  and  the  rules  may  not  be  uni-
 form  throughout  the  country  and  so  the
 Bill  gives  powers  to  the  Central  Govern-
 ment  to  frame  rules  which  may  be  applica-
 ble  throughout  the  country.  The  Bill  was
 circulated  to  the  States  and  their  consent
 wes  taken.  No  State  has  objected  to  this
 provision:  of  the  Bill.
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 SHRI  S.  KANDAPPAN  (Mettur)  :
 Did  all  the  States  agree  to  this  Bill  ?

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :
 has  agreed.  Now,  I  may  give  one  illustra-
 tion.  Supposing,  in  respect  of  one  river,
 the  State  is  regulating  the  flow  of  water
 for  the  purposes  of  irrigation.  Supposing

 No  State
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 to  earn  money  ?
 confusion.

 SHRI  K.  5.  RAMASWAMY  :
 not  acceptable.

 There  should  not  be  any

 It  is

 MR.  CHAIRMAN  :  I  shall  now  put
 the  amendment  to  the  vote.

 Amend:  No.  4  was  put  and  negatived. an  order  under  some  rule  is  made.  Be
 they  have  taken  power  to  regulate  the
 channels,  regulate  the  flow  of  water  through
 channels,  rivers,  ferries  and  every  thing,  sup-
 pose  somebody  in  the  Secretariat  writes  an
 order  under  some  rule,  signed  by  the  con-
 sent  of  the  Minister,  saying  that  it  is  noti-
 fied  that  the  flow  of  water  will  be  stopped
 there  for  such  and  such  purpose.  What
 will  happen?  There  will  be  conflict.

 MR.  CHAIRMAN  :  You  have  drawn
 their  attention.  They  are  not  willing  to
 accept  the  amendment.  I  shall  now  put
 the  amendment  to  the  vote.

 Amendment  No.  3  was  put  and  negatived.

 MR.  CHAIRMAN  The  question
 is

 “That  clause  12  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  42  was  added  to  the  Bill.

 Clause  4३  was  added  to  the  Bill.

 Clause  4—(Savings  as  to  orders)

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :
 move  :

 Page  8,  line  35,
 for  “No  ordet”’  substitute

 “Subject  to  the  provisions  of  section
 8  no  order’’.  (4)

 ]  think  it  is  being  accepted.  I  would
 invite  your  attention  to  clause  8  ;  there  is
 nothing  there.  You  have  not  made  it
 clear.  The  clause,  as  it  is,  reads  :

 I  beg  to

 “No  order  made  in  exercise  of  any
 power  conferred  by  or  under  this  Act
 shall  be  called  in  question  in  any
 court.”
 The  only  addition  is,  ‘Subject  to  the

 provisions  of  section  18,  no  order”,  etc.
 Why  give  scope  for  the  blackmarketeers

 MR.  CHAIRMAN  The  question
 is  :

 “That  clause  4  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  Id  was  added  to  the  Biull.

 Clauses  I5  to  20  were  added  to  the  Bill.

 Clause  I—(  Short  title,  extent  and
 commencement)

 SHRI
 move  :

 K.  S.  RAMASWAMY  :  I!

 Page  1,  line  5,
 Sor  “i967”
 substitute  ‘‘I968".  (2A)
 It  is  only  a  formal  amendment.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :
 Chavan  ?  What  about  rule  86  ?

 Is  he  Mr.

 AN  HON.  MEMBER:  He  is  the
 Deputy  Minister.

 SHRI  K.  5.  RAMASWAMY  :  I  have
 given  notice.  It  was  circulated.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  I  have
 not  received  a  copy.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  take  notice  of
 fit  and  I  agree  to  have  it  moved.

 I  shall  put  the  amendment  to  the  vote.
 The  question  is  :

 Page  I,  line  5,
 for  “1967”
 substitute  ‘‘968”  (2A)

 The  motion  was  adopted.
 MR.  CHAIRMAN  The  question is:

 “That  clause  1,  as  amended,  stand
 part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  I,  as  amended,  was  added  to  the  Bill,
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 ent  of  a  British  paper  has  said  that  but  the
 Chief  Minister  of  Jammu  and  Kashmir
 himself,  while  speaking  at  Poonch  about
 ten  days  back,  said  that  his  information
 was  that  Pakistan  was  carrying  on  military
 activities  on  the  other  side  of  tbe  cease-fire
 line  and  that  there  could  bea  repetition
 of  earlier  happenings  in  Kashmir.  This
 was  the  statement  given  by  the  Chief
 Minister  himself.  The  information  that
 has  been  coming  from  other  sources  also
 points  to  the  fact  that  such  things  are
 happening.  The  situation  has  now  been
 worsened  by  the  activities  of  Sheikh
 Abdullah.  Sheikh  Abdullah  has  openly
 approved  of  what  Pakistan  did  in  1965.
 He  said,  ‘“‘What  could  Pakistan  do  except
 send  infiltrators  in  1965 7"  That  is  what
 he  said.  He  also  said,  “The  Indian  Army
 is  an  army  of  occupation”  and  that  Kash-
 mir’s  future  has  to  be  settled.  This  has
 created  a  feeling  of  uncertainty  in  the
 minds  of  the  people  of  Kashmir.  It  is  this
 uncertainty  which  is  being  exploited  by
 Pakistani  and  other  foreign  agents  to  create
 trouble  there.  So  far  as  this  atmosphere
 of  uncertainty  continues  in  Kashmir,  it
 can  be  exploited  as  it  has  been  exploited
 inthe  past.  In  view  of  that  may  I  know
 what  steps  the  Government  contemplates
 to  remove  this  sense  of  uncertainty  ?
 The  major  cause  of  this  sense  of  uncer-
 tainty  is  article  370  which  has  become  the
 biggest  psychological  barrier  and  so  long
 as  this  article  remains  in  our  Constitution,
 the  people  of  Kashmir,  whatever  you  may
 say  and  whatever  announcement  Shri
 Morarjibhai,  Shrimati  Indira  Gandhi  or
 Shri  Chavan  may  make,  will  never  think
 that  the  matter  has  been  settled.  In  order
 to  remove  that  sense  of  uncertainty  may  I
 know  whether  you  will  immediately  repeal
 article  370  of  the  Constitution  and  apply
 the  Indian  Constitution  fully  to  Jammu
 and  Kashmir  State?  Secondly,  because
 of  Sheikh  Abdullah’s  activities  which  are
 prejudicial  to  peace  in  the  country  and
 which  come  within  the  purview  of  the
 Unlawful!  Activities  Act  which  was  passed
 here  last  session,  may  |  koow  whether
 action  will  be  taken  against  Sheikh
 Abdullah  so  that  his  activities  may  not
 encourage  such  elements  in  the  State  and
 outside  ?

 SHRI  Y.  B.  CHAVAN:  The  hon.
 Momber  tried  to  makg  two  points  if  J
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 have  understood  him  correctly.  One  is
 his  favourite  thesis,  namely,  that  the
 Government  of  India  is  very  complacent about  it.  Asa  proof  of  it  he  mentioned
 what  the  Chief.  Minister  of  Jammu  and
 Kashmir  said.  If  the  Jammu  and  Kashmir
 Chief  Minister  has  said  that—he  has
 certainly  said  that—it  is  not  a  proof  of
 complacency  ;  it  is  a  proof  of  our  aware-
 ness  of  the  situation  that  Pakistan  is  having some  activities  on  the  other  side.  That
 shows  the  wakefulness  of  the  J&K
 Administration  and  I  would  like  to  assure
 the  hon.  Member,  if  he  would  like  to  be
 assured  about  it,  that  the  Government  of
 India  is  also  equally  wide  awake  about  it
 and  is  vigilant  as  I  have  said  already  ia  my
 statement.

 About  Sheikh  Abdullah,  I  think,  I
 have  tried  to  explain  our  attitude  about
 this  matter  before,  namely,  that  we  are
 carefully  watching  what  he  is  saying  and
 what  he  has  done  but  we  do  not  want  to
 rush  ourselves  into  taking  any  action  in
 this  particular  matter.

 About  article  370,  we  have  many  times
 explained  our  position  about  it.  Article
 370  as  such  is  certainly  a  bridge  which
 can  be  made  use  of  for  applying  other
 articles  and  all  laws.  It  is  certainly  a
 helpful  process.  By  merely  removing article  370,  there  is  not  going  to  be  a  very
 revolutionary  change  in  the  situation.

 As  far  as  the  uncertainty  is  concerned,
 there  is  no  uncertainty  as  far  as  we  are
 concerned.  Is  the  hon.  Member  uncertain
 about  anything  ?

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  :
 not  uncertain  but  you  are  uncertain.

 Tam

 SHRI  Y.  B.  CHAVAN:  I  am  not
 uncertain  about  it.  We  are  completely certain  of  cur  position  about  it.  But  what
 the  Pakistanis  speak  or  say  is  not  something
 that  we  should  allow  ourselves  to  be
 uncertain  about.  I  think,  our  position
 is  very  firm  and  we  should  always  think
 from  the  position  of  strength  and  be  also
 very  reasonable.

 att  प्रकाशवीर  शास्त्री  (हापुड़)  :  अध्यक्ष
 महोदय,  श्रभी  गृह  मन्त्री  जी  ने  बतलाया  कि

 क्रेन्द्रीय  सरकार  और  रॉज्य  सरकार  इस  लिब*
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 [श्रो  प्रकाशबीर  शास्त्री]
 रेशन  फ्रंट  की  गतिविधियों  के  मामलों  में

 पू्तया  सावधान  है  ।  भ्रव  पहले  तो  सब  से  बड़ी
 दुःख  की  बात  यह  है  कि  लिबरेशन  फ्रेट  के  नाम
 से  जी  जम्मू,  काश्मीर  में  सशस्त्र  बिद्रोह  की
 तैयारी  विशेष  कर  पाकिस्तान  से  लगते  हुए
 क्षेत्र  में  की जा  रही  है  इससे  बड़े  दुःख  की  बात
 शौर  कोई  नहीं  हो  सकती  कि  उसकी  सूचना
 सब  से  पहले  लंदन  टाइम्स  के  संबाददाता  से  हम
 को  मिली,  जब  कि  यह  काम  भारत  सरकार  का
 था  जिस  के  लिए  गृह  मन्त्री  कह  रहे  हैं  कि
 केन्द्रीय  सरकार  भी  सचेष्ट  है  भ्रौर  राज्य  सर-
 कार  भी  सचेष्ट  है।  दूसरी  सब  से  बड़ी  बात
 यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसे  प्रकार  की
 एक  सचेष्टता  का  परिचय  तब  दिया  भरा  जब
 कहा  था  कि  चुंसपैठिये  200  या  250  से  ज्यादा

 नहीं  हैं,  लेकिन  बाद  में  इसी  केन्द्रीय  सरकार  ने

 कहा  कि  8  या  lo  हजार  की  संख्या  में  घुस-
 पैठिये  शा  गये  हैं,  भौर  वह  बात  भ्रागे  अल  कर
 भारत-पाकिस्तान  संघषं  में  परिणत  हुई।  मैं
 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  बात
 सत्य  है  कि  लिबरेशन  फ्रंट  की  जो  गतिविधियां
 सहास्त्र  विद्रोह  के  नाम  पर  चल  रही  है,  विशेष-
 कर  जो  पाकिस्तान  से  लगते  हुए  क्षेत्रों  तथा
 काइभीर  वैली  में  चल  रही  हैं,  वह  शेख  भ्रज्दुल्ला
 के  जेल  से  छूटने  के  बाद  विशेष  रूप  से  बढ़ी  है,
 झौर  क्‍या  यह  भी  सही  है  कि  शेख  भ्रब्दुल्ला  इस
 प्रकार  को  गतिविधियों  को  किसी  प्रकार  से
 प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  से  भ्रपना  समर्थन  दे  रहे
 हैं?

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  भी

 सही  है  कि  अभी  जब  रूस  के  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री
 कोसीजिन  की  पाकिस्तान  यात्रा  हुई  थी  शौर

 वहां  से  मास्को  जाते  हुए  जब  वह  भारत  होकर
 लौटे  तब  उन्होंने  पाकिस्तान  सरकार  का  कोई
 प्रस्ताव  काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार

 के  प्रधान  मन्त्री  या  भारत  सरकार  को  दिया,
 शौर  इस  तरह  से  भ्रन्दरखाना  जो  बात-चीत

 छल  रही  है  उसको  सरकार  छिपानां  चाहती  है
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 ताकि  जिस  समय  ताड़-फोड़  की  घटना।यें  घटे
 उस  समय  सरकार  अपनी  झ्समथर्थंता  का  बहाना
 लेकर  बैठ  जाय  भौर  इस  प्रकार  से  जिस  चीज
 पर  श्ररबों  रुपया  देश  का  लग  चुका  है  शौर
 हजारों  सिपाही  अश्रपना  बलिदान  कर  चुके  हैं
 उसको  देश  को  अपने  हाथों  से  खोना  पड़े,  कहीं
 ऐसी  स्थिति  तो  नहीं  है  ?

 SHRI  १.  8,  CHAVAN:  It  is  not
 true  that  we  only  know  about  it  from
 London  Times  as  to  what  is  happening  on
 the  other  side.  Are  we  expected  to  go
 and  publicise  in  newspapers  ?  I  do  not
 understand  what  is  expected.  As  I  said,
 we  are  aware  and  Pakistan  sometimes
 makes  use  of  different  names  on  different
 occasions.  The  only  thing  is  we  have  to
 take  note  of  this  and  take  necessary  steps.
 Naturally,  we  cannot  go  on  advertising
 what  steps  we  are  taking  in  the  matter.
 This  is  what  I  can  say  about  the  particular
 Matters  concerned.

 About  Sheikh  Abdullah,  I  have  no
 evidence  to  say  he  is  connected  with
 subversive  activities.  As  long  asl  have
 no  evidence,  I]  cannot  make  charges  like
 that.

 SHRI  PRAKASH  VIR  SHASTRI;
 What  about  Mr.  Kosygin  ?

 SHRI  ४.  B.  CHAVAN:  Mr.  Kosygio
 has  nothing  to  do  with  this  matter.

 i2.23  brs.

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST

 Maharashtra  Times, B
 SHRI  D.N.  PATODIA  (Jalore):  Mr.
 Speaker,  Sir,  under  Rule  225  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of  Business  in
 the  Lok  Sabha,  I  seek  the  leave  of  the
 House  to  raise  the  question  of  privilege
 on  the  following  matter.

 ba}

 The  Maharashtra  Times,  a  Marathi
 daily  published  from  Bombay,  carried  a
 Tteport  in  its  issue  of  3rd  May,  968  which
 says,  inter  alia  :

 “Shri  Paranjpe  visited  this  area  on
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 Monday  and  collected  information
 about  the  activities  of  Father  Ferrer.
 He  said  that  he  has  detailed  infor-
 mation  about  how  much  money  Father
 Ferrer  has  paid  to  some  of  the  MPs
 to  help  him  to  get  the  extension  order.
 He  also  said  that  he  is  going  to  inform
 the  President  of  India  about  this  and
 demand  that  the  President  should  look
 into  the  activities  of  these  Members  of
 Parliament’’.
 This  report  refers  to  two  months’

 extension  granted  to  Father  Ferrer  to
 stay  in  India  as  announced  by  the  hon.
 Home  Minister  in  Parliament  on  22nd
 April,  ‘1968.

 Several  Members  of  Parliament  be-
 longing  to  various  parties  had  made
 Tepresentations  both  to  the  Prime  Minister
 and  the  Home  Minister.  The  allegation
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 before  yestesday.  Yesterday,  I  satisfied
 myself  that  there  is  really  somve  substance
 in  it  and  today  I  allowed  it.

 Now,  here  is  a  friend  who  writes  to
 me  just  now,  at  12.05,  hrs.,  saying,  “I  watt
 to  raise  a  matter  of  privilege  at  the  zeto
 hour’.  Where  is  the  zero  hour?  Let
 the  Rules  be  amended.  Let  us  have  the
 zero  hour.  You  will  be  precise  and  have
 it.  I  want  te  only  say,  Mr.  Kalita,  that
 you  can  certainly  come  and  tell  me.  At
 least  you  should  have  taken  the  trouble  of
 telling  me  at  10-30  &.M.,  not  at  ‘72-05  hrs.,
 just  now.  You  write  to  me.  Tomorrow,
 let  us  see  if  there  is  anything.  tr  shall
 certainly  regularise  it.  The  hon.  Members
 have  a  right  to  raise  it.  AH  that  I  want  is
 to  regularise  it.  That  is  all.

 that  some  Members  of  Parli  took
 cash  from  Father  Ferrer  to  help  him  to
 get  the  extension  order  is  not  only  libellous
 but  also  a  breach  of  privilege  and  con-
 tempt  of  this  House.  In  violating  the
 privilege  of  the  Members  of  this  House:
 the  Editor,  the  Publistrer  and  the  Proprietor
 of  the  Maharashtra  Times  have  conspired
 with  Mr.  B.  V.  Pranjpe  by  prominently
 publishing  this  news.

 I,,  therefore,  request  that  the  matter  be
 referred  to  the  Privilleges  Committee  for
 detailed  investigation  in  respect  of  all
 these  persons  and  report  by  the  beginning
 of  the  next  session  of  the  Lok  Sabha.

 MR.  SPEAKER:  I  do  not  think
 there  is  any  difference  of  opinion  on  this.
 It  isa  very  serious  allegation.  I  think
 there  need  be  no  further  discussion.  We
 Straightway  refer  it  to  the  Privileges
 Committee  so  that  the  Committee  may  look
 imte  it.  All  sides  of  the  House  are
 accepting  it.

 RE.  QUESTION  OF  PRIVILEGE.

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  rose

 MR.  SPEAKER:  Normaily,  eitaer
 privifege  issue  or  something  is  raised  in
 the  House.  I  am  allowing  it.  A  number
 of  Members  raised  about  this  that  the
 matter  should:  be  referred  to  the  Privileges
 Connmittee.  This  was  referred  to  me  day

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA
 (Gauhati)  :  Just  one  miaute.

 MR.  SPEAKER:  No  please;  not
 even  one  minute.  You  write  to  me,  not
 at  2.05  brs,  a  littie  earlier  so  that  I  can
 consider  it.

 32.27  Bes.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Angual  Report  of  the  Hindustan
 Cables  Limited  and  Government

 Review  thereon

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 RAGFFUNATH  REDDT):  On  behalf  of
 Shri  F.  A.  Alnmed,  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  each  of  06  following  papers
 under  sub-section  (l)  of  section  694  of
 the  Companies  Act,  ‘1956  :-—

 €)  Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  Hindustan
 Cables  Limited,  for  the  year  ‘1966-
 67.  [Placed  in  Library.  See,  No.
 LT-98/66).

 (2)  Annual  Report  of  the  Hindustan
 Cables  Limited.  for  the  year  ‘1966-
 67  atong  with  the  Audited  Accounts
 aad  the  comments  of  the  Comp-
 troller  ह अ  Auditor  General  there-
 on.  [Placed  in  Library.  See.  No.
 LY-398/68).
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 Report  of  Khadi  and  Village
 Industries  Committee

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMERCE  (SHRI
 MOBD.  SHAFI  QURESHI):  On  behalf
 of  Shri  Dinesh  Singh,  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Report  of  the  Khadi
 and  Village  Industries  Committee.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-4499/68}.

 Notification  under  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  etc.

 SHRI  RAGHUNATH  REDDI  :
 to  lay  on  the  Table  :—

 (i)  A-copy  of  Notification  No.  S.  O.
 338  published  in  Gazette  of  India
 dated  the  !0th  April,  968  under
 sub-section  (2)  of  section  8A  of
 the  Industries  (Development  and
 Regulations)  Act,  95l.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-200/68}.

 (2)  A  copy  each  of  the  following
 Papers  under  sub-section  (l)  of
 section  6I9A  of  the  Companies
 Act,  956  :—

 (i)  Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  Hindu-
 stan  Machine  Tools  Limited,
 Bengalore,  for  the  year  ‘1966-
 67.

 (ii)  Annual  Report  of  the  Hindu-
 stan  Machine  Tools  Limited,
 Bangalore,  for  the  year  ‘1966-
 67  along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  comments
 of  the  Comptroller  and  Audi-
 tor  General  thereon.  [Placed
 in  Library,  See  No.  LT-
 1201/68]

 (3)  A  copy  each  of  the  following
 Notifications  under  sub-section  (3)
 of  section  642  of  the  Companies
 Act,  965  :—

 (i)  The  Cost  Accounting  Records
 (Cycles)  Second  Amendment
 Rules,  1967,  published  in
 Notification  No.  0.  S.  R.  84
 in  Gazette  of  India  dated  the
 3th  January,  1968.

 (ii)  The  Cost  Accounting  Records
 (Caustic  Soda)  Amendment
 Rules,  1967,  published  in
 Notification  No.  0.  S.  R.  85

 I  beg
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 in  Gazette  of  India  dated  the
 3th  January,  1968.

 (iii)  The  Cost  Accounting  Records
 (Cement)  Second  Amendment
 Rules,  1967,  published  in
 Notification  No.  0.  S.  R.  86
 in  Gazette  of  India  dated  the
 3th  January,  1968.

 (iv)  The  Cost  Accounting  Records
 (Tyres  and  Tubes)  Amend-
 ment  Rules,  1968,  published
 in  Notification  No.  0.  S.  R.
 92  in  Gazette  of  India
 dated  the  30th  March,  1968.
 [Placed  in  Library,  See  No.
 LT-4202/68}.

 (4)  Two  statements  showing  reasons
 for  delay  in  the  Notifications  men-
 tioned  at  item  No.  (3)  above.

 Annual  Report  of  National  Coal
 Development  Corporation  Limit-

 ed  and  Government  Review
 thereon

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL,  MINES  AND
 METALS  (SHRI  RAM  SEWAK):  On
 behalf  of  Shri  P.  C.  Sethi,

 I  beg  to  lay  on  the  Table  :—
 (l)  A  copy  each  of  the  following

 papers  under  sub-section  (ly  of
 section  6i9A  of  the  Companies
 Act,  956  :—

 (i)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  Na-
 tional  Coal  Development  Cor-
 poration  Limited,  Ranchi,  for
 the  year  ‘1966-67  (Hindi  and
 English  versions).

 (ii)  Aunual  Report  of  the  Natio-
 nal  Coal,  Development  Cor-
 poration  Limited,  Ranchi,
 for  the  year  ‘1966-67  along
 with  the  Audtied  Accounts
 and  the  comments  of  the
 Comptroller  and  Auditor
 General  thereon.  [Placed  in
 Library.  See  No.  ‘LT-1203/,
 68).

 (2)  A  copy  of  Government  Resolu-
 tion  No.  C2-8(7)/67,  published.  in
 Gazette  of  India  dated  the  20th
 April,  1968,  extending  the  period
 for  submission  of  the  final  Report
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 of  the  National  Coal  Development
 Corporation  Committee  (Hindj
 and  English  versions).  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-204/68]

 2.29  brs.

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 MR.  SPEAKER  :  |  have  to  inform
 the  House  that  the  Business  Advisory  Com-
 mittee  at  its  meeting  held  yesterday  decided
 as  follows  :—

 ay  the  motion  regarding  the  state-
 ment  made  by  the  Minister  of
 Home  Affairs  on  the  6th  May,
 968  about  the  reported  statement
 by  the  (Agriculture  Minister  of
 Andhra  Pradesh  against  Harijans
 might  be  discussed  on  Wednesday,
 the  8th  May,  968  from  5  P.  M.
 to7  P.  M.

 (2)  One  hour  might  be  allotted  for
 the  motion  for  reference  of  the
 Lok  Pal  and  Lokayuktas Bill  to  a
 Joint  Committee.

 (3)  As  far  as  possible,  the  session
 need  not  be  extended  beyond  the
 0th  May.  Incase,  however,  ur-
 gent  Government  business  put
 down  for  Friday,  the  !0th  May,
 968  was  not  finished  on  that  day,
 the  House  might  sit  also  on  Satur-
 day,  the  Ilth  May,  968  to  trans-
 act  the  urgent  business  which  can-
 not  be  postponed  to  the  next
 session.

 These  are  the  decisions  of  the  Business
 Advisory  Committee.

 श्री  मघ  लिसये  (सुगेर):  अध्यक्ष  महोदय
 मेरी  एक प्रार्थना  है।  कल  भी  मैंने  दो  दफे  कहा
 था  कि  जिस  हलफनामे  को  लेकर  भाज  प्रस्ताव
 दिया  गया,  है|क्या  उसकी  नकल  सदस्यों  को  दी
 जायेगी  ताकि  सदस्य  लोग  उस  पर  ठीक  से

 बहस  कर  सके  ?

 MR.  SPEAKER  It  will  be  given.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South
 Delhi)  :  This  point  was  made  yesterday.

 VAISAKHA  UA  896  (SAKA,  Estate  Buty  (Amdt.)  Bill  2542

 SHRI  NATH  PAI  (Rajapur)  :  You
 may  direct  him  so  that  we  may  be  supplied
 with  copies.

 MR.  SPEAKER  :  4  am  asking  him.

 32.3]  hrs

 MONOPOLIES  AND  RESTRICTIVE
 TRADE  PRACTICES  BILL

 Appointment  to  Joint  Committee

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 RAGHUNATH  REDDI)  :  I  move  :—

 “That  this  House  do  appoint  Seth
 Achal  Singh  to  the  Joint  Committee  on
 the  Bill  to  provide  that  the  operation
 of  the  economic  system  does  not  result
 in  the  concentration  of  economic
 power  to  the  common  detriment,  for
 the  control  of  monopolies,  for  the  pro-
 hibition  of  monopolistic  and  restrictive
 trade  practicés  and  for  matters  connect-
 ed  therewith  or  incidental  thereto,  in
 the  vacancy  caused  by  the  resignation
 of  Shrimati  Vijaya  Lakshmi  Pandit.’’

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  :
 “That  this  House  do  appoiat  Seth

 Achal  Singh  to  the  Joint  Committee  on
 the  Bill  to  provide  that  the  operation
 of  the  economic  system  does  not  result
 in  the  concentration  of  economic  power
 to  the  common  detriment,  for  the  con-
 trol  of  monopolies,  for  the  prohibition
 of  monopolistic  and  restrictive  trade
 practices  and  for  matters  connected
 therewith  or  incidental  thereto,  in  the

 d  by  the  ignation  of
 Sbrimati  Vijaya  Lakshmi  Pandit.”

 The  motion  was  adopted

 12.324,  hrs.

 ESTATE  DUTY  (AMENDMENT)  BILL
 —Contd.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  C.
 PANT):  Mr.  Speaker,  Sir,  yesterday  a
 point  was  raised  in  the  House  that  thy
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 [Shri  K.  C.  Pant.]
 Estate  Duty  (Amendment)  Bill,  ‘1968  should
 have  been  accompanied  by  a  Financial
 Memorandum  in  accordance  with  sub-rule
 (l)  of  Rule  69  of  the  Rules  Procedure  and
 Conduct  of  Business  in  Lok  Sabha.  That
 sub-rule  requires  that  Bill  involving  expendi-
 ture  shall  be  acco  ied  bya  Fi  ial
 Memorandum  inviting  particular  attention
 to  the  clauses  involving  expenditure  and
 also  giving  an  estimate  of  the  recurring
 and  non-recurring  expenditure  involved  in
 case  the  Bill  is  passed  into  law.  This  sub-
 rule  is  obviously  linked  to  clause  (3)  of
 Article  I47  of  the  Constitution.

 The  Estate  Duty  (Amendment)  Bill,
 968  merely  seeks  to  continue  in  opetation
 the  various  amendments  made  to  the
 Estate  Duty  Act  by  Parliament  during  the
 period  of  the  Bmergeacy  in  relation  to
 agricultural  land  in  the  States,  These
 amendments  which,  inter  alia,  provide  for
 increased  rates  of  estate  duty  and  certain
 exemptions  and  concessions  are  already  a
 part  of  the  law.  They  are  applicable  to
 estate  duty  on  agricultural  land  and  will
 centinue  to  be  so  applicable  for  a  period
 of  six  months  from  the  data  of  revocation
 of  the  Proclamation  of  Emergency.

 The  Estate  Duty  Act,  as  amended  from
 time  to  time,  is  bing  administered  by  the
 Fnceme-tax  Department.  The  passing  of
 the  present  Bill  into  law  is  net  expected
 to  necegsitato  any  imcrease  in  the  strength
 of  the  officers  and  staff  of  the  Income-tax
 Department  because  the  met  effect  ef  the
 amendments,  namely,  changes  in  the  rates
 and  certain  exemptions  witt  not  add,  in
 any  -way,  to  the  total  workload  of  the
 Department.  The  calculation  wilt  still
 Rave  to  be  made  cither  on  the  previous
 basis  or  on  the  basis  proposed  in  the  Bill.
 Hence  no  expenditure  wit!  be  involved  as
 a  result  of  passing  ef  tha  present  Bill  into
 law  beyond  what  is  already  being  incurred
 on  the  admioistration  of  the  Estate  Duty
 Act.

 Even  if  the  Bill  were  not  enacted  into
 law,  there  is  no  poseibility  of  a  reductien
 either  in  the  strength.  of  the  officers  or  the
 staff  or  in  the  expenditure.

 In  this  view  of  the  matter,  the  Estate
 Duty  (Amendment)  Bill,  £968,  does  not
 invoWe  expenditure  out  of  the  ConsoNdet-
 ed  Fund  of  India  as  atready  explaiwed
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 earlier.  This  aspect  was  considered  in
 the  Ministry  of  Fiaance.

 Im  the  circumstances,  it  is  not  neces-
 Sary  to  append  a  Financial  Memorandum
 to  this  Bill  and  the  recommendation  of  the
 President  under  clause  (3)  of  Article  7  of
 the  Constitution  is  not  required  for  the
 consideration  of  this  Bill  in  either  House
 of  Parliament.

 SHRI  NATH  PAI  (Rajapur):  This  is
 a  well-written  reiteration  of  the  position
 that  the  hon.  Minister  took  yesterday  when
 the  point  of  order  was  raised  in  your
 absence.

 We  began  raising  it  when  you  were
 occupying  the  Chair,  but  afterwards  you
 withdrew  and  we  continued  the  debate.
 I  do  not  want  to  reiterate  anything  ‘except
 saying  that  we  stand  by  what  we  submitted
 to  you  and  to  the  Deputy-speaker  in’  your
 obsence  when  he  was  occupying  the  Chair.
 My  submission  is  to  find  out  from  you
 whether  you  are  satisfied  that  the  require-
 ments  of  Rule  69(l)  of  the  Rules of  proce-
 dure  and  article  f7(3)  of  the  Constitution
 are  satisfied  by  the  explanation  given.  I
 am  referring  to  article  L7(3),  of  the  Consti-
 tution  and  Rute  6(1),  of  the  Rules  of
 Procedure.  The  position  to  which  he
 referred  just  now  was  pricisely  -what  ,  was
 stated  yesterday.  There  has  not‘been  any
 advance  on  that,  and  we  do  not  think  that
 any  satisfactory  reply  has  been  given.

 SHRI  S.  KUNDU  (Balasore):  In
 this  connection  there  was  a_  discussion
 here  yesterday.  We  have’  pointed  out
 that  Rule  69(1)  speaks  of  expenditure.
 Rule  690)  has  nothing  to  do  with  article
 117(3),  of  the  Constitution.  The  Minister
 in  his  reply  said  that  rule  69(l)'  was  ob-
 viously  tmked  op  with  article  I!7%(3).  Arti-
 che  198)  speaks  of  expenditure  frem  the
 Consolidated  Fund  of  India.  Again  rules
 69(I)  and  69(2)  are  two  parts.  Rule  69(f)
 is.  veay  clear.  Hf  there  is  expenditure—
 it  may  be  from  the  Consolidated  Fund  of
 India  Or  from  any  other  source—some  sort
 of  Financial  Memorandum  has  to  be  appe-
 nded  to  the  Bill.  If  the  expenditure  is
 from  the  Consolidated  Fuad  ef  India,
 then  it  is  mandatory;  they  are  bound  to
 attach  a  Financial  Memorendum.

 The  hon.  Minister  has  left  a  presu-
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 mption  before  the  House  that  no  officers
 will  be  appointed,  but  by  saying  that,  he
 cannot  rule  out  the  possibility  that  there
 will  be  extra  expenditure.  The  fact  that
 therewill  be  a  new  office,  there  will  be  more
 collections,  will  definitely  involve  at  least
 some  expenditure,  some  expenditure  at
 least  on  account  of  stationery.  Therefore,
 some  expenditure  is  involved.  Whatever
 the  Government  might  say—the  Govern-
 ment  would  like  to  justify  their  stand
 whether  it  is  right  or  wrong,  as  they  have
 been  doing—we  want  to  bring  to  your
 notice  that  this  Bill,  as  it  seeks  to  collect
 some  more  estate  duty,  some  more  arears,
 will  definitely  involve  more  expenditure.
 This  is  a  Bill,  though  it  may  be  in  the
 form  of  an  amendment.  This  is  an  iade-
 pendent  Bill.  Rule  691)  is  very  clear.
 Since  this  Bill  involves  expenditure,  a
 Financial  Memorandum  is  necessary  and,
 therfore,  you  may  rule  out  the  explanation
 given  and  ask  them  to  come  with  a  Fina-
 ncial  Memorandum.

 SHRI  SHRINIBAS  MISRA  (Cuttack]  :
 The  argument  advanced  by  the  hon.  Mini-
 ster  is  fallacious  —now  we  have  got  the
 Act  extended  to  the  States  and  the  staff  is
 there.  What  will  happen  in  due  course?
 Aftner  the  proclamation  of  Emergency  is
 revoked,  expenses  will  come  down.  Gene-
 rally,  if  he  wants  to  extend  it  to  some
 States,  again  the  same  expenses  will  in-
 volved.  Can  he  say  that  it  does  not  in-
 volve  expenditure?  It  does  involve  ex-
 penditure.  The  hon.  Minister  will  kindly
 refer  to  the  sections  of  the  Estate  Duty
 Act,  which  tre  being  extended—appoint-
 ment  of  Valuation  Controller,  Section
 59  section  60,  section  62  Appe-
 late  Controller,  Section  63  Appellate
 Tribunal,  Section  64  Reference  to  High
 Court  Section  65  Appeal  to  Supreme
 Court,  Section  67  Grant  of  Certificate  to
 the  person  to  pay  Estate  Duty.  Section  72,
 Section  73  Demand  Notices,  and  so  on.
 Will  the  hop.  Minister  say  that  they  do
 not  involve  expenditure?  They  involve
 expenditure,  and  as  soon  as  it  is  admitted
 that  this  involves  expenditure,  rule  69

 He  cannot  say  that

 Ciwil  Defence  Bill  2546

 MR.  SPEAKER:  Yesterday  this  was
 raised.  I  wanted  to  get  the  clarification
 and  I  did  aot  want  to  say  anything  this
 way  Or  that  way.  The  point  is  that  there
 are  already  officers  existing.  Even  the
 officers  mentioned  by  Shri  Srinibas  Misra
 are  already  existing  in  the  Department.
 They  are  not  going  to  appoint  any  new
 officer;  the  existing  officers  will  do  this
 work.  There  will  not  be  agy  retrenchment
 because  of  this.  Also,  when  the  Govern-
 ment  sayS  that  there  is  no  expenditure
 involved,  let  us  watch  and  see  whether
 they  really  say  that  no  expenditure  is  in-
 volved  or  they  try  to  spend  money.  The
 point  is  this.  Interruptions)  Were  is  a
 categorical  statement,  again  repeated  after
 yesterday’s  warning  also,  here  is  the
 Government  which  says  that  there  is  abso-
 lutely  no  expenditure  involved,  the  staff  is
 there  already  and  that  they  are  going  to  |
 manage  with  the  éxisting  staff.  Let  us
 be  watchful  and  Let  us  see  whether,  having
 sajd  that,  they  are  going  to  spend  money.
 When  they  say  that  there  is  no  further
 expenditure  involved,  I  do  not  think  that
 we  should  compel  them  to  come  with
 a  Financial  Memorendum  and  ask  them
 to  spend  money.  Let  us  see  whether  thev
 spend  money...

 SHRI  DATTATRAYA  KUNTE  (Kole-
 ba):  I  would  like  to  say  something.

 MR.  SPEAKER:  No,  Please.  I  am
 on  my  legs.

 The  question  is  :
 “That  leave  be  granted  to  introduce

 a  Bill  further  to  amend  the  Estate
 Duty  Act,  1953."

 The  Motion  was  Adopted

 SHRI  K.  C.  PANT:  I  introducd*
 the  Bill.

 2.37  brs.

 CIVIL  DEFENCE  BILL  —Contd.

 “MP.  SPEAKER  :  Now  we  take  up  fur-
 ther  di  of  the  Civil  Defence  Bill.

 comes  into  play.
 because  he  is  spending  it  already,  per-
 mission  of  the  House  is  not  ‘y.
 (Interruptions),  We  have  only  20  minutes  left.  I  do  not

 *Iptroducd  with  the  recommendation  of  the  President,
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 [Mr.  Speaker]
 know  whether  we  will  be  able  to  finish  it
 in  20  minutes.  One  hour  was  allotted  for
 this  and  forty  minutes  have  already  been
 taken.  So,  with  some  small!  speeches,  we
 should  finish  it.

 Mr.  P.  Gopalan.

 SHRI  P.  GOPALAN  (Tellicherry):  I
 rise  to  oppose  this  Bill  for  various  reasons.

 Firstly,  this  Bill  seeks  to  arm  the
 Government  with  certain  Draconian  powers
 that  were  originally  incorporated  in  the
 Defence  of  India  Act  and  the  rules  made
 thereunder.  Secondly,  the  very  purpose  of
 this  Bill  cannot  be  justifid  particularly  at
 a  time  when  the  Emergency  has  been
 lifted.  There  is  no  prospect  of  an  immi-
 nent  danger  to  the  defence  of  our  country
 from  any  corner  whatsoever.  Therefore,
 there  is  no  necessity  for  such  a  Bill  being
 enacted,  especially  at  a  time  when  Emerge-
 ncy  does  not  exist.  Originally,  this  was
 included  in  'the  Defence  of  India  Act  and
 the  rules  made  thereunder.
 Emergency  has  been  lifted,  this  does  not
 become  a  necessity  and,  therefor,  I  wish
 to  oppose  this  Bill.

 Thirdly,  I  oppose  this  Bill  mainly  beca-
 use.  of  the  fact  that  the.  purpose  for  which
 this  is  sought  to  be  enacted  will  not  be
 served  by  enacting  this  Bill.

 12°39  brs.

 (Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair}

 Fourthly,  |  am  afraid  of  the  fact  that,
 if  the  bureaucrats  are  given  such  wide
 powers  as  are  sought  to  be  given
 by  this  Bill,  there  is  every  possibility  of
 these  powers  being  misused,  especially  for
 the  suppression  of  the  democratic  rights
 of  the  people.  We  have  had  enough
 experience  of  the  Emergency  powers  having
 been  used  for  the  suppression  of  the  rights
 of  the  people,  especially  of  the  working
 class.  I  will  cite  a  few  examples  only.
 During  the  time  of  Sino-Indian  conflict,
 all  the  workers  of  a  Flours  mill  in  Calcutta
 were  got  arrested  by  the  employers  in
 league  with  the  Police  officials,  and  that
 too  was  done  inthe  name  of  defence  of
 the  country.  Secondly,  I  wish  to  point
 out  that,  during  the  {ndo-Pakistan  war,  8
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 number  of  members  belonging  to  the  mino-
 rity  community  were  got  arrested  in  diffe-
 rent  parts  of  the  country.

 And  io  my  State  of  Kerala,  a  seventy
 year  old  woman  was  arrested  and  that  too
 in  the  name  of  defence  of  the  country.
 These  Emergency  powers,  the  Defence  of
 India  Rnles  and  Act  were  being  utilised
 for  the  purpose  of  furthering  the  interests
 of  the  ruling  Party  and  for  suppressing  the
 rights  of  the  common  people,  especially
 the  working  classes.  At  the  same  time  we
 can  see  that  these  powers  were  not  utilised
 against  the  real  culprits.  For  example,
 there  had  been  reports  that  during  the
 Indo-Chinese  conflict  some  Congressmen
 in  Delhi  had  embezzled  large  funds  from
 the  National  Defence  Fund  but  no  action
 was  taken.  Then  some  contractors  were
 entrusted  with  the  task  of  digging  trenches
 in  Delhi  for  protection  in  the  event  of  an
 air  raid.  They  used  some  inferior  quality
 materials  and  these  contractors  were  not
 also  punished  and  no  action  was  taken
 against  them.  Some  protective  walls  were
 coustructed  in  Chandni  Chowk  whers  also
 some  inferior  quality  materials  were  used
 for  the  construction.  Here  also  no  action
 was  taken  against  the  corrupt  contractors.
 In  this  Bill  there  is  a  provision  for  the
 constitution  of  a  Civil  Defence  Corps  and
 that  too  is  under  the  control  of  bureauc-
 rats.  The  bureaucrats  or  the  top  strata
 have  never  been  able  to  defend  the  coun-
 try.  We  have  the  example  before  us.
 When  the  Chinese  reached  Tezpur,  who
 were  the  first  to  leave  Tezpur?  Who  were
 the  first  to  run  away  from  Tezpur?  The
 member  of  the  Defence  Committee  were
 the  first  to  run  away  from  that  place  when
 the  Chinese  reached  that  place.

 MR.  DEPUTYSP-EAKER  :  Please
 conclude  now.

 SHPI  P.  GOPALAN  =  Sir,  lastly  I
 would  like  to  say  that  this  Bill  will  not
 serve  the  purpose  for  which  it  is  intended.
 The  only  way  to  defend  the  country  in  the
 event  of  a  war  is  to  form  a  people’s  militia.
 That  is  the  only  way.  The  entire
 population  should  be  given  military  train-
 ing  and  if  you  are  going  to  depend  upon
 the  bureaucrats  and  the  top  strata,  they
 will  never  be  able  to  defend  the  country  in
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 the  event  of  an  aggression.  In  the  history
 also  we  could  sce  that  when  Hite  Hitler
 attacked  France,  the  tep:strata  and  ruling
 class  surrendered  and  they  fled  away  from
 the  place  and  it  was  the  common  people,

 the  werking  classes,  who  defended  the
 country  and  who  resisted  the  foreign
 aggression.  All  these  things  goto  prove
 that  the  top  strata  can  never  defend  the
 country,  and  it  is  the  common  pepople  who
 will  defend  a  nation.  Therefore,  the  only
 way  to  defend  the  country  is  to  form  peo-
 ple’s  militia  and  to  impart  military  train-
 ing  toevery  ablebodied  person  in  the
 country.

 SHRI  NARENDRA  SINGH  MAHIDA
 (Anand)  :  Mr.  Deputy  Speaker,  [I  do  not
 know  how  the  previous  speaker  opposes
 this  Bill.  This  is  a  necessary  measure
 be  of  the  ion  of  the  Defence
 of  India  Rules  under  which  certain  powers
 were  given  to  the  Home  Ministry.  Now,
 Sir,  we  should  rightly  understand  the  need
 of  civil  defence  of  this  country.  I  person-
 ally  feel  that  Government  has  neglected
 this  very  itmportant  measure,  because
 peopte  in  Delhi  do  not  understand  that
 we  are  only  within  a  few  hundred
 miles  from  Lhasa.  A  fast  bomber  or  a
 fast  fighter  plane  can  within  a  few  minutes
 raze  Delhi  to  the  ground.  We  are  not
 alive  to  this  danger.  We  forgot  it  soon
 after  the  withdrawal  of  the  Chinese  troops
 from  our  borders.  We  have  gone  to  sleep
 again  and  do  not  take  any  notice  of  the
 civil  defence  needs.  A-  nation  like  ours
 with  a  large  population  and  resources
 should  be  geared  up  to  meet  any  challenge
 which  endanger’s  our  frontiers.

 From  civil  Defence  point  of  view,  this
 Bill  is  a  very  welcome  measure.

 My  hon.  friend  who  preceded  me  sug-
 gested  the  starting  of  a  people’s  militia.
 I  would  like  to  point  out  that  if  we  do
 not  co-operate  in  these  civil  defence
 measures,  we  could  hardly  think  of  a
 people’s  militia.  We  have  seen  in  962
 how  when  civil  measures  were  taken,  the
 people  were  laughting  at  those  who  were
 digging  trenches.  That  show  that  somehow
 we  have  not  taken  this  measure  seriously.
 Our  see-coast  is  also  exposed  to  naval
 movements.  ह:  the  most  serious  chal-
 lenge  is  to  big  industrial  towns.  When.
 the  enemy  attacks,  generally  he  always
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 Ppounces  upon  big  cities  ifke  Madras,
 Calcutta,  Bombay  or  Delhi.  ‘So,  it  is  very
 necessary  that  we  train  poople  in  the  art
 of  self-defence.

 Firstly,  we  must  ‘train  our  people  how
 to  save  themselves  and  how  to  protect
 their  properties.  People  have  to  be  trained
 in  the  art  of  extinguishing  fires  and  how
 to  organise  madical  assistance  for  the
 purpose.  In  the  case  of  even  ordinary
 daily  accidents,  we  have  seen  how  we
 mismanage  our  affairs.  When  there
 are  explosions,  we  all  run  away.
 Even  when  there  is  a  train  accident,
 we  hardly  co-operate  with  the  authorities.
 This  is  not  a  measure  concerning  any  rul-
 ing  party.  It  is  a  measure  designed  to  meet
 a  national  need  and  whichever  Government
 is  in  power  has  to  take  all  the  necessary
 action.  It  is  the  duty  of  every  nation  to
 prepare  for  self-defence.  So,  from  all
 points  of  view,  this  measure  is  welcome.
 I  congratulate  the  hon.  Minister  for  having
 brought  this  Bill.  I  wish  that  all  these
 Members  would  co-operate.  If  there  are
 any  loopholes,  certainly  fet  us  plug  them.
 But  let  us  not  oppose  this  Bill.  Let  us
 offer  all  cooperation  and  make  self-defence
 so  thorough  that  no  enemy  can  think  of
 attacking  us  at  any  time.  I  support  the
 Bill.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai)  :  I  am
 generally  in  agreement  with  the
 approach  to  the  Bill,  But  I  want  that  the
 ERM  should  be  amended  for  this  reason
 n@nély  that  its  objective,  its  structure  and
 also  the  task  assigned  to  the  civil  defence
 cbrps  have  not  been  properly  and  adequa-
 té@y  eutlined  in  this  Bill.  I  am  affraid
 the  framers  of  the  Bill  have  lost  sight  of
 the  radical  changes  that  have  taken  place
 all  over  the  world  about  the  principles  of
 war.  It  is  no  longer  a  day  of  sectional
 ‘war,  but  the  concept  of  war  today  is  the
 concept  of  a  total  war.  The  division
 between  the  combatant  and  the  non-com-
 batant  has  also  been  eliminated.  A  new

 ‘element  of  war  strategy  has  also  been  in-
 troduced,  that  is,  the  strategy  of  internal
 aggression  by  the  fifth  column,  It  is
 known  to  all  of  us  that  during  the  Second
 World  War  aad  even  before  the  Nazi
 Army  penetrated  deep  into  the  interior  of
 countries  like  France,  Belgium  and  others,
 those  countries  fell.  due  to  the  -activities  of
 jnternal  aggression  by  the  fifth  columa,
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 [Shri  Samar  Guha]
 Even  the  Allied  Forces  and  the  Russians,
 when  they  launched  their  counter  of-
 fensive  against  the  Nazis  adopted  the  same
 method  of  having  internal  aggression;  I
 would  not  use  the  words  ‘fifth  column’,  but
 they  used  ‘partisan  elements’  and  they  used
 them  for  having  internal  uprising.  There-
 fore,  the  concept  of  defence  has  also
 undergone  a  total  change.  Unless  external
 defence  and  internal  defence  are  properly
 coordinated  either  in  the  case  of  offence
 or  in  the  case  of  defence,  no  country  can
 expect  to  defend  itself.

 Civil:  Defence  Bill

 Therefore,  accordingly,  the  concept  of
 civil  defence  corps  shoulad  also  be
 realigned  and  redrawn  ;  its  objective
 structure  and  its  task  have  also  to  be  rede-
 fined  realigned  and  re-enumerated.

 From  this  standpoint  I  do  not  find
 that  problem  that  India  will  have  to  face
 has  been  properly  understood  by  the  farmers
 of  the  Bill.  Everybody  knows  that  we  have
 had  to  face  two  aggressions  during  the  last
 five  or  six  years.  It  is  also  known  to
 everybody  that  there  are  elements  in  this
 country  which  can  play  havoc  to  stage
 internal  aggression  in  our  country,  by
 the  fifth  column  lackeys,  as  was  being
 done  by  the  Phalangists  in  the  case  of
 Barcelona  against  the  Republicans.  There
 are  pro-Chinese  and  pro-Pakistani  elements
 in  our  country.  Therefore,  I|  would  request
 the  Government  that  they  should  give
 serious  thought  to  this  matter  and  prdé-
 perly  redraft  and  outline  the  objectives
 of  this  Bill.  For  this  purpose  I  would
 request  that  this  Bill  should  be  sent  toa
 Joint  Committee.

 We  should  mak  it  clear  that  the  task
 of  the  civil  defence  corps  is  not  merely  to
 maintain  internal  peace  and  law  and  order
 at  the  time  of  air  raids  etc.  but  also  to
 uphold  the  morale  of  the  people  and
 also  to  combat  the  fifth  column  and  the
 subversive  and  anti-national  forces  which
 would  try  to  paralyse  the  defence  of  the
 country  through  some  sort  of  internal
 aggression.  Unless  the  objective  of  maint-
 aining  the  morale  of  the  people  and  also
 maintaining  law  and  order  and  also  the
 objective  of  combating  internal  forces  and
 the  forces  of  internal  aggression  such  as  the
 fifth  column  and  subversive  elements  can  be
 gombined  together,  this  civil  defence  corps
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 May  not  be  able  to  play  a  positive  part  in
 our  national  defence.

 We  know  that  we  are  facing  two
 Serious  enemies  on  the  two  sides  of  our
 country.  We  also  know  that  our  Govern-
 Ment  are  going  to  spend  Rs.  000  crores
 for  the  defence  of  our  country.  Therefore,
 I  would  humbly  submit  that  this  Bill  is
 too  inadequate  to  enable  the  civil  defence
 corps  to  perform  the  task  assigned  to  it
 in  the  case  of  a  real  aggression.

 Therefore,  I  would  request  that  this
 Bill  should  be  sent  to  a  Joint  Committee
 so  that  we  may  coolly  and  seriously  think
 over  it  and  also  redefine  the  objective,
 structure  and  also  the  task  of  the  civil
 defence  corps  and  form  it  on  the  pattern
 of  some  sort  of  a  para-militia  corps  or
 some  sort  of  an  internal  defence  corps.  So,
 I  would  again  submit  that  Government
 should  not  try  to  pass  this  Bill  hurriedly,
 but  they  should  give  serious  thought  to
 my  suggestion.  It  is  for  that  purpose  that
 I  have  moved  my  amendment  seeking
 teference  of  the  Bill  to  a  Joint  Committee
 and  I  would  request  that  this  Bill  should
 be  sent  to  a  Joint  Committee  for  proper
 assessment.

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 K.  5.  RAMASWAMY)  :  I  am  glad  that
 the  hon.  Members  who  have  taken  part
 in  the  discussion  have  generally  welcomed
 the  Bill  except  the  hon.  Member  from
 Kerala.

 Hon.  Members  have  made  certain  sug-
 gestions,  and  Government  will  consider
 all  of  them  and  try  to  implement  them

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  It  cannot  be
 implemented.  Under  the  Bill  it  is  only  a
 district  magistrate  who  will  preside;  he
 may  become  the  director.  There  are  so
 Many  retired  officers  and  there  are  so
 many  eminent  men.  We  can  ask  them  to
 take  over  the  function.  But  this  Bill  does
 not  provide  for  that.  A  civilian  cannot
 function  effectively  in  this.  Unless  the
 Bill  is  referred  to  a  Joint  Committee  and
 the  hon.  Minister  accepts  my  suggestions,
 the  district  magistrate  will  not  be  able  to
 discharge  his  duties  properly.  We  are
 spending  Rs,  1000,  crores  on  defence,  Let
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 Enacting  Formula

 Amendment  made  :
 Page  4,  line  1

 Sor  “Eighteenth”
 substitute  “Nineteenth”  (lA)

 (Shri  K.  5.  Ramaswamy)

 MR.  CHAIRMAN  Tbe  question
 is:

 “That  the  Enacting  Formula,  as
 amended,  stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 The  Enacting  Formula,  as  amended,  was
 added  to  the  Bill.

 The  Title  was  added  to  the  Bill.

 SHRI  K  S.  RAMASWAMY  :  I  beg
 to  move  :

 “That  the  Bill,  as  amended,  be  pas-
 sed.”

 MR.  CHAIRMAN  :  The  question

 “That  the  Bill,  as  amended,  be  pas-
 sed.”

 The  motion  was  adopted.

 4.22  brs.

 PONDICHERRY  (EXTENSION  OF
 LAWS)  BILL

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 VIDYA  CHARAN  SHUKLA)  :  Sir,  I  beg
 to  move  :

 “That  the  Bill  to  extend  certain
 Central  Acts  to  the  Union  territory  of

 di
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 third  Lok  Sabha,  the  Bill  lapsed.  We  have
 now  brought  forward  another  Bill  of  the
 same  kind.

 I  would  briefly  narrate  the  circum-
 stances  in  which  this  has  been  delayed  so
 far  and  what  is  the  urgency  of  this  Bill.
 As  is  well  known,  this  ex-French  territory
 has  got  many  customary  laws  and  other
 things  which  are  in  direct  connection  with
 what  existed  in  France.  After  its  de  jure
 transfer,  long  after  the  de  factv  transfer,
 this  territory  has  been  adopting  one  Indian
 custom  after  the  other  and  one  Indian  law
 after  the  other.  The  system  of  administra-
 tion  has  also  changed  and  more  and  more
 Indian  things  are  being  introduced  in  this
 Union  territory.

 No  doubt  we  had  said  earlier  that  we
 will  give  a  good  period  of  transition  for
 the  people  of  Pondicherry  to  change  from
 the  French  system  into  our  Indian  system,
 so  that  there  is  no  serious  upsetting  or
 sudden  change  in  their  way  of  life.  That
 is  why,  although  the  de  facto  transfer  took
 place  more  than  12,  years  back,  we  have
 delayed  it  so  far  to  see  that  the  transition
 takes  place  gradually  and  in  due  course.
 But  this  demand  for  the  extension  of
 central  laws  has  been  made  from  time  to
 time.  The  matter  was  discussed  in  the
 local  legislature  of  Pondicherry  and  the
 Government  there  also  gave  the  assurance
 that  the  central  laws  will  be  extended  as
 soon  as  possible.  In  view  of  the  popular
 demand  from  the  Union  territory,  96
 Central  Acts  are  being  extended  to  Pondi-
 cherry.

 I  realise  that  there  is  a  section  of  popu-
 lation  in  Pondicherry  who  still  want  some
 more  time.  We  realise  that  they  have  some
 genuine  difficulties  regarding  this.  We  do
 not  want  to  say  that  they  have  no  difficul-
 ties  regarding  this.  But  whenever  we
 undertake  measures  of  this  kind  we  have  to
 see  which  Act  will  serve  the  largest  group.

 Pondicherry,  be  taken  into  considera-
 tion.”
 I  do  not  have  to  say  much  about  this

 measure,  because  this  is  a  very  long-stand-
 ing  demand  of  the  péoplé  of  Pondicherry,

 If  of  central  laws  will  satisfy
 most  of  the  people  of  Pondicherry  and  it
 will  also  help  in  the  speedy  developmental
 activities  there  and  enable  the  Union
 Territory  to  come  much  closer  to  the

 that  the  Indian  laws  should  be  extended  to
 the  Union  territory.  Actually,  a  Bill  of
 this  kind  was  introduced  in  the  third  Lok
 Sabha.  but  because  of  certain  circum-
 stances,  the  Parliament  could  not  find  time
 to  discuss  jt.  With  the  dissolution  of  the

 adjoini  areas  I  think  it  is  a  thing  which
 should  be  attempted  and  which  should  be
 done.  AsI  said  earlier,  we  gave  some
 time,  about  twelve  years,  for  slow  transi-
 tion.  But  as  it  happens,  a  good  many
 people  have  been  resisting  the  change  ang
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 {Shri  Vidya  Charan  Shukla]
 a  few  of  them  are  still  trying  to  stick  to
 it.  But  I  think  this  ४  a  progressive
 measure  and  by  and  large  the  people  are
 with  this  demand.  Iam  sure  the  House
 will  agree  to  this  measure  and  give  support
 for  the  passage  of  this  Bill.

 MR.  CHAIRMAN  :  Motion  moved  :
 “That  the  Bill  to  extend  certain

 Central  Acts  to  the  Union  territory  of
 Pondicherry,  be  taken  into  considera-
 tion.”
 SHRI  MADHU  LIMAYE  (Monghys)  4

 Sir,  I  beg  to  move  :
 “That  the  Bill  be  circulated  for  the

 purpose  of  eliciting  public  opinion.”
 ry

 MR.  CHAIRMAN  :  Motion  moved  :
 “That  the  Bill  be  circulated  for  the

 purpose  of  eliciting  public  opinion.”
 Both  the  motions  are  now  before  the

 House.

 SHRIS.  XAVIER  (Tirunelveli):  Mr.
 Chairman,  Sir,  the  Minister  of  State  for~
 Home  Affairs,  Shri  Shukla,  was  now  ‘say-
 ing  that  there  has  been  a  long-standing
 demand  from  the  people  of  Pondicherry
 for  the  introduction  of  Central  Acts  in  that
 territory  and  just  to  satisfy  that  demand
 of  those  people  he  was  moving  for  consi-
 deration  of  this  Bil!  in  Parliament  today.
 He  also  said  that  in  fact  this  Bill  ought  to
 have  been  passed  in  this  House  long  long
 ago  and  that  it  is  now  a  belated  measure.
 My  endeavour  will  be  to  point  out  to  the
 Minister  and  the  House  whether  the  people
 of  Pondicherry  fad  made  any  demand  at
 all  for  the  introduction  of  Central  Acts  in
 their  territory.  I  would  like  to  know
 whether  the  hon.  Minister  can  substantiate
 his  statement  that  a  large  section  of  the
 public  of  ‘Pondicherry  have  ever  demanded
 these  Central  Acts  to  be  introduced  in
 Pondicherry.

 I  would  narrate  a  few  points  just  to
 show  that  a  large  section  of  the  public  of
 Pondicherry  comprising  of  the  advocates,
 the  Notary  Public,  the  businessmen,  the
 administrative  staff  and  others  of  Pondi-
 cherry  territory  have  opposed  the  introduc-
 tion  of  this  Bill  and  the  implementation
 ef  these  Acts  in  so  short  a  time  without
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 preparing  the  ground  for  the  receipt  of
 these  Acts  in  that  territory.  The  Minister
 also  said  that  they  had  given  such  a  long
 period  of  time  as  twetve  years  for  the  transi
 tion.  I  would  like  to  ask  the  Minister  as  to
 whet  the  Central  Government  have  done
 all  these  twelve  years  to  prepare  the  peo-
 ple,  their  way  of  life,  for  acclimatising
 the  people  for  the  receipt  of  the  Central
 Acts  in  English.  What  have  they  done  ?
 Nothing  at  all.  Although  twelve  years
 have  elapsed  it  is  a  fact  that  not  a  single
 step  has  been  taken  by  the  Central  Govern-
 ment  for  preparing  the  ground,  or  prepar-
 ing  the  way,  for  the  introduction  of  such
 Acts  in  English  in  a  territory  where  the
 entire  people  speak  only  French.  In  that
 State  the  entire  business,  whether  it  is  in
 Government,  courts  or  in  commerce,  is
 tramsacted  only  in  French  and  the  people
 in  that  territory  speak  only  French.  When
 that  is  the  case,  how  is  it  possible  to
 thrust  or  force  upon  the  people,  the  jawyers,
 the  business  community,  in  fact  the  entire
 people,  the  use  of  English  all  of  a  sudden,
 rather  overnight,  by  the  stroke  of  the  pen,
 by  an  Act  of  Parliament  without  paving  the
 gtound,  without  making  the  people  ready,
 for  the  switch-over  from  French  to  English?
 I  would  have  supported  the  Bill  if  the
 Minister  had  been  able  to  convince  us  that
 during  these  twelve  years  some  Acts  have
 been  introduced  in  English,  the  courts  are
 transactiog  their  business  in  English  for  so
 many  years,  the  transition  has  been  slow
 and  gradual  and  that  there  is  no  difficulty
 for  the  people,  the  business  community
 or  the  advocates  or  the  notary  public
 or  the  general  public  by  the  switch-
 over  to  the  English  medium.  But,
 unfortunately,  the  position  is  not  so.  This
 is  an  abrupt  and  sudden  attempt  to  force
 the  switch-over  to  English  of  the  Acts  at
 a  time  when  the  people  are  not  prepared
 for  it.

 The  hon.  Minister  stated  that  this
 is  being  done  because  there  has  been  a
 demand  for  it  by  the  people  of  that  State.
 1  would  submit  that  this  is  not  a  fact.  In
 fact,  there  is  stout  opposition  to  this
 measure  from  the  people  of  Pondicherry.
 The  lawyers,  the  notary  public,  the  mer-
 chants  and  businessmen,  the  administrative
 staff,  in  fact,  the  entire  public  have  opposed
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 thfs  measure.  They  have  passed  resolutions
 at  Pondicherry  and  Mahe  and  other  places
 requesting  the  Central  Government,  parti-
 cularly  the  Home  Minister,  not  to  proceed
 with  this  legislation  in  such  a  great  hurry.
 They  have  pleaded  for  time.  Yet,  in  spite
 of  the  opposition,  Government  is  introduc-
 ing  an  Act,  bringing  a  new  way  of  life
 forcing  the  people  to  swallow  certain  things
 for  which  they  are  not  prepared  at  this
 stage.  What  they  want  is  a  certain  time,
 say  I5  or  20  years  so  that  the  people  are
 prepared  for  smooth  transition  from  French
 to  English.

 When  the  entire  people  are  against  this
 measure,  why  should  the  Central  Govern-
 ment  introduce  this  Bill  and  enact  it?
 They  cannot  carry  on  the  administration
 without  the  co-operation  of  the  people  of
 that  territory  and  the  people  of  that  territory
 are  dead  against  this  measure.  When  the
 advocates,  the  businessmen  and  the  notary
 public  have  opposed  this  measure,  who  is
 going  to  co-operate  with  the  Government
 in  the  implementation  of  these  measures  ?
 And  if  there  is  no  co-operation  of  the  peo-
 ple  in  the  imp!  ation  of  |  ion,
 there  will  be  chaos.  So,  let  them  first  get
 the  co-operation  of  the  entire  public  for
 this  measure.

 As  I  said,  it  is  not  a  fact  that  a  large
 section  of  the  public  are  in  favour  of  it.
 The  hon.  Minister  has  referred  to  the
 Legislature.  The  Legislature  has  consider-
 ed  only  one  Act.  But  there  are  92  Acts.
 The  Legislature  was  not  consulted  in  regard
 to  those  Acts.  Only  the  Criminal  Proce-
 dure  Code  was  introduced  in  that  Legis-
 lature.  You  should  have  introduced  the
 other  Acts  also  in  English  and  prepared
 the  people  before  coming  in  with  such  a
 Measure.

 But  these  things  are  suddenly  intro-
 duced  in  that  territorry  for  which  the
 people  are  not  prepared.  They  do  not
 want  to  oppose  the  measure  altogether  ;
 they  want  only  some  time.  Let  them  pre-
 pare  themselves  for  the  receipt  of  these
 Acts  and  let  their  life  not  be  frustrated.

 In  fact,  when  the  commission  went  in
 February,  they  did  not  elicit  public  opinion.
 They  wanted  to  get  some  information  from
 the  staff  that  had  been  deputed  from  out-
 side  for  the  administration  of  the  territory

 ut  representations  had  gone  to  the  com-
 mission  which  went  fg  assess  the  state  of

 of  Laws)  Bill  2566

 affairs  there.  The  Bar  Association  had
 been  refused  even  an  opportunity  to  repre-
 sent  these  grievances  to  them.

 Sir,  you  have  been  a  veteran  Congress-
 man  and  you  know  that  lawyers  have  been
 at  the  helm  of  affairs  from  the  outset  of
 the  annals  of  Indian  history.  The  role  of
 lawyers  cannot  be  overrated.  If  Jawyers
 oppose  any  measure,  I  do  not  think  the
 Government  can  get  the  co-operation  of
 the  people  from  other  quarters.  Lawyers
 have  opposed  this  and  they  have  not  been
 given  even  an  interview  to  represent  their
 grievances,

 Not  only  the  lawyers  of  Pondicherry
 but  the  people  of  Mahe  and  Karaikal  have
 opposed  it.  It  is  not  as  if  these  people
 do  not  want  to  be  under  the  control  of  the
 Central  Government.  They  have  volunta-
 rily  taken  the  Central  administration.  They
 have  renounced  the  long-standing  French
 administration  with  such  willingness.

 There  is  also,  what  is  cailed,  the  Process
 Verla,  the  Treaty  of  Transition.  Under
 that  Process  Verla  or  the  Treaty,  transi-
 tion  is  to  be  brought  about  in  a  very  grad-
 ual  manner.  Can  we  now  take  this  as  a
 gradual  manner?  We  want  the  co-opera-
 tion  of  the  people  for  administering  these
 Acts.  Suppose,  these  Acts  are  introduced
 in  the  territory  of  Pondicherry  and  are
 implemented.  Now,  all  the  lawyers,  the
 notary  Public  and  the  general  public  know
 only  the  French  language  and  if  business
 in  the  court  is  transacted  in  English,  what
 will  these  poor  lawyers  do  and  what  langu-
 age  will  the  court  adopt  and  what  will  the
 poor  people  do  who  know  only  French  or
 Tamil  to  know  about  proceedings  in  the
 court?  In-fact,  there  has  been  a  growing  need
 for  adopting  the  regional  language  for  court
 proceedings  even  in  the  Madras  State.  If
 that  be  so,  how  is  it  possible  for  people  of
 a  territory  where  for  250  years  there  has
 been  French  to  switch  over  to  English  all
 of  a  sudden?

 Then  there  is  a  writ  petition  filed  by
 these  people  in  the  Madras  High  Court
 against  this.  Our  Minister  said  that  there
 has  been  a  long-standing  demand  from  a
 large  section  of  the  people.  If  there  has
 been  a  long-standing  demand,  will  the
 people  of  Pondicharry  go  to  the  extent  of
 filing  a  writ  petition  against  the  introduct

 on  of  this  Bill?
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 AN  HON.  MBMBER  :  Not  all  the
 people.

 SHRI  S.  XAVIER  :  Some  of  them  have
 gone.  Who  are  they?  They  are  the  lawy-
 ers,  a  very  important  section  of  the  public,
 who  have  filed  the  writ  petition.  If  very
 important  sections  of  the  people  of  Poodi-
 cherry  do  not  co-operate,  how  can  the
 ordinary  mass  of  people  be  carried  away
 with  the  administration  ?

 Then,  we  have  got  so  many  prob-
 lems—the  food  prablem,  the  unemplay-
 ment  problem  and  this  and  that—and  there
 is  deficit  financing.  We  have  been  aver-
 taxed.  If  this  is  the  condition  and  if  this
 is  the  state  of  affairs  of  public  expenditure
 and  our  financial  position,  where  is  the
 necessity  for  introducing  a  measure  with
 so  much  recurring  expendituae  ?  Where  is
 the  necesscty  for  replacing  the  staff  by
 bringing  new  staff  after  switching  over  to
 English?  What  is  the  urgency  specially
 when  the  people  of  that  territory  oppose  it?

 What  I  want  is,  as  Shri  Madhu  Limaye
 has  suggested,  that  this  Bill]  may  be  circula-
 ted  for  eliciting  public  opinion  in  that
 territory  and  about  ten  years’  time  may  be
 given  for  the  transition.  We  are  not
 opposing  this  measure  altogether.  It  is
 not  as  if  we  are  opposed  to  this  measure.
 We  are  prepared  to  take  up  any  Measure;
 the  only  thing  is  that  there  should  bé  some
 time  given  for  transition  so  that  thet  puhlic
 life  of  that  territory,  which  has  been
 accustomed  to  French  life  in  250  years,  need
 not  be  disrupted  and  dislocated  by

 introducing  this  Central  Act  all  of  a  sudd
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 have  been  actually  extended  to  Pondi-
 cherry.  Yet  the  need  for  extension  of
 mere.  laws.  to  the  Union  Territory.  of.
 Pondicherry  has  recently.  been  felt  by:  the
 entire  public  of  the  territory.  Indeed,  Sir,
 the  Pondicherry  Assembly  has  already:
 passed  a  resolution  praying  for  the.  extens-
 ion  of  all-Unian  laws  to  F  sndicherry.

 The  emotional  integration  in  Pondi-
 cherry  territory  would  be  incomplete  till
 the  uniformity  is  established  in  the  legal
 set-up  in  the  territory  as  well  as  the  rest  of
 the  country.  The  sooner  the  laws  are
 extended,  the  better  and  beneficial  to  the
 public.

 I  thank  you  very  much  for  having  given
 me  an  opportunity  to  speak  on  this  Bill.

 SHRI  V.  KRISHNAMOORTHI  (Cudd-
 alore):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  thank  the
 Government  for  having  brought  forward
 the  Bill  to  extend  ail  the  Union  laws  to
 Pondicherry.  at  least  now.  We  were  expec-
 ting  that  these  laws  would  have  been  exten-
 ded  sometime  back.  But  the  Government
 have  taken  so  much  of  time  in  extending
 the  laws  to  Pandicherry.

 Iam  in  full  agreement  with  my  hon.
 friend,  Shri  Sethuramae,  from  Pondicherry,
 representing  the  views  of  the  people  there.
 T  disagree  with  my  hon.  friend,  Shri  Xavier,
 from  the  Swatantra  Party.

 My  place  is  0  miles  from  Pondicherry.
 व  know  what  the  people  there  think,  what
 they  want  and  what  they  clamour  for.  This
 mode  of  opposition  to  this  Bill  is  by  some

 lected  vested  There  are  about
 That  is  the  only  demand.

 SHRI  N.  SETHURAMAE  (Pondiche-
 try):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  support  the
 Bill.  As  the  sole  member  in  the  House
 representing  the  Union  Territory  of  Pondi-
 chrry,  I  am  thankful  to  the  Government  of
 India  for  bringing  this  Bill  which  provides
 for  the  extension  of  certain  Central  Acts
 to  Pondicherry.

 Soon  after  the  4e  facto  merger  in  I954,
 the-  Government  of  India  rightly  decided
 to  progressively  extend  to  Pondicherry
 various  enactments  of  the  Indian  Union,
 thus  repealing  corresponding  French  laws
 in  force.  After  the  de  fure  transfer  of
 power  in  1982,  some  essential  laws,  includ
 ing  those  relating  to  Crimjnal  Procedyre,

 पा  lawyers  of  Pondicherry  out  of  whom
 only  4  lawyers  are  practising  there.  The
 rest  are  already  in  their  houses.  Only  4
 lawyers  and  some  notary  public  are  getting
 some  money  without  the  extension  of  these
 laws.  So,  they  are  opposing  it.

 I  sincerely  request  the  Government,  let
 them  be  employed.  By  that,  this  much
 opposition  also  can  be  removed.  We  had
 written  to  the  Home  Minister.  The  Mad-
 ras  Chief  Minister  had  also  written  to  the
 Home  Minister  and  he  wrote  to  him  saying
 that  he  will  get  the  Bill  passed  by  August
 last  itself.  The  Bill  was  introduced  in
 November  or  December.  It  has  taken  so
 much  time  to  get  it  passed.  I  would  requ-
 est  Mr.  Shuklla  that  soon  after  the  Bill  is
 passed  here,  Jet  him  get  it  passed  in  Rajya
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 Sabha  so  that
 some  relief.

 the  people  there  may  get

 It-has  been  pointed  out.by  my  friend,
 Shri  Xavier,  that  lawyer  will  oppose  it.
 No  two  lawyers  will  agree,  like  no  two
 ladies  will-agree.  There  are-seme  lawyers
 who  are  very  much  interested  in  it.  (Jnte-
 rruption)  \  am  not  talking  of  the  hon.
 Member  Shrimati  Lakshmikanthama.  She
 is  a  great  lady.  The  Code  of  Criminal
 Procedure  has  been  extended,  the  Indian
 Penal  Code  has  been  extended  and  the
 Constitution  has  been  extended.  But  who.is
 to  interpret  the  laws?  The  Indian  advocates,
 the  advocates  from  Madras,  whose  know-
 ledge.cannot  be  questioned  are  not  allowed
 to  go  Pondicherry  and  plead,  as  a  matter
 of  right,  in  the  ccurts  of  Pondicherry.
 How  can  the  justice  be  rendered?  .How
 can  4  lawyers  in  Pondicherry  cite  various
 decisions:of  the  various  High  Courts  .or
 various  decisions  of  the  Supreme  Court?

 How  can  the  laws  be  interpreted  ?  Our
 Home  Minister  has  given  the  food  and
 they  have  allowed  us  also  to  sit,  but  they
 have  tied  our  hands,  they  have  not  allowed
 us  to  eat.

 stadt  लक्ष्मोकान्सम्मा  (खम्मम)  :
 माननीय  सदस्य  ने  जिन  लाइयजें  की  बक्त  कही
 है,  वे-भादमी  हैं  या  औरत  ?

 SHRI  ve  KRISHNAMOORTHI:  I
 was  a  lawyer;  I  was  practising,  but-now  I
 have  ceased  to  be  a  practising  lawyer.
 (Interruption)

 MR.  CHAIRMAN:  I  cannot  act
 as  a  translator  between  the  lady  Member
 and  this  hon.  Member.

 SHRI  ५.  KRISHNAMOORTHI:  The
 important  Act  which  we  are  extending  are
 the  Indian  Contract  Act,  the  Transfer  of
 Property  Act,  ti  sale  of  Goods  Act,  the
 Registration  Act,  tse  Civil  Preeedure
 Code,  the  Court  Fees  Act,  and  all  other
 Acts.  The  only  objection  raised  by  some
 people,  the  vested  interests,  is  with  regard
 to  the  advocates  Act.  I  would  earnestly
 request  the  Home  Minister  to  appoint  all
 the  four  lawyers  as  judges  of  the  Pondi-
 cherry  High  Court  or  some  appointment
 may  .be  given  to  them  .so  that  they  will
 not  appose  it.

 of  Laws)  Bit!  2570

 I  wholeheartedly  support  this  Bill.  The
 Bill  Seeks  to  extend-all the  _provisions  of
 these  Acts  to  Pondicherry.  But  there  is
 one  point.  When  will  all  these  80  or  82
 Acts  come  into  force?  They  will  come
 into  force  only  according  to  the  whims
 and  fancies  of  the  Administrator  there.
 ‘He  must  notify,it  and  omly  then  they  will
 come  into  force.  When  we  enact  a  law,
 it  -will  be  construed  that  the  Act  will
 come  into  force  on  such  and  such  a  date
 ar  that  the  Act  will  come  info  force  on  an
 appointed  day.  But  here  a  Blank  cheque
 thas  been  signed  by  the  Home  Minister
 giving  power  to  the  Administrator  there
 to  notify  the  date  on  which  they  will  come
 into  force.  I  oppose  this.  I  do  not
 know  why:this  sort  of  freedom  has  been
 given  to  the  Administrator.

 Another  thing  is  this.  If  there  is  any
 difficulty  for  the  Notaries  aod  lawyers,
 there  is  already  a  protection.  Any  right
 or  privilege-or  obligation  or  liability  will
 be  protected  by  implemnting  .these.laws.
 They  will  not  be  put  to  any  difficulty.

 Therefore,  I  wholeheartedly  support
 this  Bul  and  I  suggest  that  the  Bill  be
 adopted  unanimously  by  this  House.

 My  hon.  friend,  the  Leader  of  the  SSP,
 has  given  a  motion  for  circulation.  I
 would  like  to  tell  him  that  there  is  no
 necessity  for  circulation  because  the  hon.
 Member  from  Pondicherry  has  already
 extended  his  support.  We  are  the  people
 surrounding  Pondicherry.  There  has  been
 so  much  of  difficulty  because  of  these
 French  territories.  So  many  villages  are  in
 between  us.  The  Home  Minister  should
 take  steps  not  only  to  extend  these  laws
 but  also  to  merge  Pondicherry,  Yanam
 and,Karaikkal  withthe  respective  State;
 one-is  with  Andhra,  a  part  of  Pondicherry
 is  with  Kerala,  and  a  bigger  portion  is
 with  Madras  Why,should  jhere  be  ano-
 maly?  Why  do  tbey  not  think  of  merging
 these  with  the  respective  States.

 With  these  observations,  |  fully
 support  the  measure  introduced  by  the
 Government.

 oh  मु  खिसये  (सुनेश) 2  सभापति,
 महोदय,  -मैंने  जो  यह  संशोधन  दिया  है  कि  इस
 निधेशक  को  'लोकसत  जानसे  के  लिए.-परिनत्रालित
 'किम्रा  जाये,  उसका  कारण  यह.  है  कि  मन्नी
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 [श्री  मघु  लियये]
 महोदय  के  भाषण  से  मुझे  यह  पता  नहीं  चला
 कि  क्‍या  पुदुचेरी  में  जनता  के  द्वारा  चुनी  हुई
 विधान  सभा  है,  वहां  जनता  के  प्रतिनिधि  बैठते
 हैं,  जो  जनता  को  :वश्यकताशओं  को  अच्छी
 तरह  जानते  हैं।  क्या  उसमें  इस  पर  प्रस्ताव

 हुआ  है  ?  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  पुदुचेरी
 की  विधान  सभा  में  इस  विधेयक  पर,  या
 इस  प्राशय  के  प्रस्ताव  पर,  बहस  हुई ।  लेकिन

 उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  क्‍या  इस  तरह  के

 प्रस्ताव  विधान  सभा  ने  पास  किये  थे।  यदि

 नहीं  किये  थे,  तो  इस  बात  की  आवदयकता
 उत्पन्न  हो  जाती  है  कि  इसके  बारे  में  लोकमत
 जाना  जाये

 पुदुचेरी  और  दूसरे  फ्रांसीसी  उपनिवेशों  का
 इलाका  कानून  की  निगाह  में  962  में  भारत
 में  विलीन  हुआ  ।  भर  यह  जरूरी  है  कि  वहां
 का  जो  न्याय  दिलाने  का  इन्तजाम  है  या  वहां
 की  जो  सांस्कृतिक  व्यकस्था  है,  या  शिक्षा  व्य-
 वस्था  है  शर  जो  वहां  की  ज्र्थ  व्यवस्था  है,  इन
 का  विलीनीकरण  भी  भारत  की  व्यवस्थाग्रों  के
 साथ  हो  इस  सिद्धांत  से  मेरा  कोई  मतभेद
 नहीं  है।  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 श्रगर  इस  सिद्धांत  पर  एक  राय  है,  तो  क्या
 वजह  है  कि  इस  विधेयक  के  बारे  में  लोकमत
 जानने  की  कोशिश  मन्त्री  महोदय  नहीं  कर  रहे
 हैं?

 साथ  ही  साथ  इस  विधेयक  का  जो  दूसरा
 उद्देश्य है  कि कुछ  ऐसे  कानून  जो  हिन्दुस्तान
 में  प्रचलित  हैं,  उनको  पुदुचेरी  में  भी  लागू  किया
 जाय,  उससे  भी  मेरा  मतभेद  नहीं  है।  लेकिन
 मैं  यह  जरूर  कहूंगा  कि  जिस  ढंग  से  यह  काम
 किया  जा  रहा  है  -वहां  की  न्याय  पद्धति  को
 श्रौर  हिन्दुस्तान  की  न्याय  पद्धंति  एक  बनाने  का
 फाम--मैं  उस  में  दोष  पाता  हूँ।  सभापति
 महोदय,  इधर  200  सालों  से  वहां  जो  सरकारी
 भाषा  थी,  वह  फ्रांसीसी  भाषा  थी  और  गोझा
 में  पुतगाली  भाषा  थी  ।  लेकिन  गोश्रा  श्रौर  पुदु-
 ज्ञेरी  में  यह  फर्क  है  कि  गोधा के  करीब  एक
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 लाख  नागरिक  बम्बई  में  रहते  हैं  भोर  शुरू  से
 ही  वे  अंग्रेजी  माध्यम  से  पढ़ते  थे,  हिन्दुस्तान  में
 नौकरी  वगरह  करते  थे,  तो  गोझा  में  इतनी  दिक्कत
 नहीं  हुई  जब  यह  परिवर्तन  किया  गया।  लेकिन
 यहां  जो  परिवतंन  किया  जा  रहा  है,  उसके  बारे
 में  मैं  बुनियादी  सवाल  उठाना  चाहता  हूं।  जो
 रियासती  इलाके  थे  या  गोशा,  पुदुचेरी  की  तरह
 विदेशियों  के  हाथ  में  थे,  उनका  जब  भारत  में
 विलीनीकरण  किया  गया,  तो  मेरी  राय  में  भागे
 बढ़ने  के  बजाय,  एक  मामले  में  हम  पिछड़  गये  t
 वह  कौन  सा  मामला  ?  जैसे  बड़ौदा  की  रिया-
 सत  है,  ग्वालियर  की  रियासत  है,  हैदराबाद  की
 रियासत  है--वहां  रियासत  के  जमाने  में  उनकी
 अपनी  प्रादेशिक  भाषा  में  सारा  कामकाज  हुझा
 करता  था।  ग्वालियर  में  घहां  की  प्रादेशिक
 भाषा  में  हाई-कोर्ट  तक  के  जजमैंन्द्स  होते  थे  ।
 बड़ौदा  में  सारे  कानून  गुजराती  भाधषा  में  होते
 थे।  लेकिन  मैं  देख  रहा  हैँ  कि  इनके  विलीनी-
 करण!  के  वाद  ऐसा  नहीं  हो  रहा  है।  श्रगर  इन
 क्षेत्रों  के  लिये  कानून  बनाने  की  बात  चलती
 है--तो  क्‍या  होना  चाहिये ?  जसे  पुदुचेरी
 तमिल  भाषी  है,  तो  वहां  पर  तमिल  भाषा  में
 काम  करने  की  बात  को  चालू  करते,  तो  मैं
 मान  लेता,  लेकिन  यहां  पर  तो  श्राप  एक  विदेशी
 भाषा  को  हटा  कर  दूसरी  विदेशी  भाषा  लादना

 चाहते  हैं,  जिसका  पुदुचेरी  को  जनता  से  कभी
 सम्बन्ध  नहीं  रहा...

 श्री  विद्याचरण  शक्ल  :  भाषा  से  इसका
 सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  मधु  लिमये  :  आप  वहां  जो  जुडीशियल
 सिस्टम  करंगे,  वह  सब  अंग्रेजी  भाषा  में  होगा,
 कैसे  कहते  हैं  कि भाषा  से  इसका  सम्बन्ध  नहीं

 अगर  श्राप  उसको  तमिल  में  करने  की  बात
 करते  तो  मैं  उनको  मान  लेता  ।  मेरे  पास  मद्रास
 हाई  कोर्ट  का  एक  -जजमेन्ट  है,  उसमें  उन्होंने  इस
 बात  के  बारे  में  लिखा  है  कि  तमिल  के  माध्यम
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 से  जब  यह  काम  किया  जायेगा,  तो  आसानी  हो
 जायगी  ।  इसी  लिये  मैं  यह  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं
 कि  इसको  लोकमत  जानने  के  लिये  परिचालित
 किया  जाय  |

 श्री  कृष्णमूति  साहब  ने  जो  सुझाव  रखा
 कि  इन  प्रदेशों  का विलीनीकरण  उनके  सम्बन्धित
 राज्यों  क ेसाथ  किया  जाय,  मैं  इस  सुझाव  का
 सौ  प्रतिशय  समर्थन  करता  हूं।  मनन्‍्त्री  महोदय
 से  प्राथेना  करता  हूं  कि इस  विधेयक  को  वह  प्रचा-
 लित  करें  श्रौर  लोक  मत  जानने  के  बाद  नया
 विधेयक  अगले  सत्र  में  लायें  तथा  तमिल  के  सारे

 कानून  और  सारा  काम  काज  करने  के  बारे  में
 सुझाव  रखें  -  इसी  तरह  कारिकल  तनजोर  जिले  में
 पड़ता  है,  इस  लिये  वह  तमिल  नांड  में  जाना
 चाहिये,  यनाम  का,  सभापति  महोदय,  आपके

 सूबे  से  सम्बन्ध  है,  वहां  तो  तेलयू  होनी  चाहिये,
 लेकिन  वहां  भी  फ्रांसीसी  की  जगह  अंग्रेजी  लाने  की
 बात  कर  रहे  हैं--इससे  क्या  फायदा  होने  वाला
 है  ।  इसी  तरह  माही  के  बार  में  कहना  चाहता
 हूं  कि  उसको  केरल  में  विलीन  कर  देना  चाहिये
 और  वहां  मलयालम  में  सारा  काम  काज  होना
 चाहिये  |

 इसलिये  सबसे  पहली  बात  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूँ  कि  यदि  आप  उस  का  विलीनीकरण
 करना  चाहते  हैं  तो  प्रंग्रेजी  के  जरिये  न  कीजिये
 बल्कि  वहां  की  लोक  भाषा  के  जरिये  कीजिये,
 क्योंकि  जो  एडवोकेट  लोग  यहां  शाये  थे,  वे  मुझसे
 भी  मिलने  आये  थे  श्रौर  मैंने  उन  से  कहा  था
 कि  आप  फ्रांसीसी  में  बात  करते  हैं,  तमिल  तो
 आपकी  मातृभाषा  है,  आप  तमिल  में  वात  क्‍यों
 नहीं  करते  है,  इससे  तो  आपको  आसानी  हो
 जायेंगी  |  यह  बात  उन्होंने  मान  ली  थी  ।

 दूसरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 उन  लोगों  को  एक  प्राक्ष प  यह  है  कि  यह  कानून
 लाने  का  जो  काम  किया  जाय,  वह  जल्दवाजी
 में  न  किया  जाय  ।  मद्रास  हाई  कोर्ट  का  जो
 जजमेन्ट  मेरे  पास  है,  उस  में  भ्रवधि  के  बारे  में

 कहा  है।  दो  साल  की  अवधि  की  चर्चा  चल

 रही  थी,  उसके  बारे  में  उन्होंने  कहा  है  कि--

 of  Laws)  Bill  2574

 It  reads  thus  :
 “Within  such  a  short  time...”

 MR.  CHAIRMAN:  What  is  the
 date  of  that  judgment  ?

 श्री  मु  लिसये  :  यह  965  का  8  मैं
 उन  का  जो  सुझाव  है  उस  का  उल्लेख  कर  रहा

 MR.  CHAIRMAN  :  Is  it  8  recent
 judgment?

 श्री जषु  लिमये  :  965  का  है।  1962  के
 बाद  दो  साल  के  अन्दर  कुछ  परिवतंन  ये  करना
 चाहते  थे,  उस  परिवतंन  के  बारे  में  श्रदालत
 नेकहा  है

 “Two  years  after  the  de  jure  merger
 which  it  could  be  very  reasonably
 contended  is  not  a  gradual  but  an
 abrupt  transition..."’

 दो  साल  के  बारे  में  ग्रदालत  की  यह  राय
 है  ।  इस  लिये  इतनी  छोटी  सी  वधि  में  इस
 तरह  का  परिवर्तन  करना  कहां  तक  उचित
 होगा  ।  मेरा  एक  सब  से  बड़ा  श्राक्षेप  यह  है  कि
 फ्रांसीसी  भाषा  और  फ्रांसीसी  कानून  के  बाद
 अंग्रेज़ों  से  जो  कानून  हम  को  मिले  हैं,  उस  को
 ये  लोग  वहां  पर  लागू  करना  चाहते  हैं।  भ्रगर
 तमिल  में  करते  या  तमिलनाड  के  साथ  विलीन
 करते  तो  मैं  बिलकुल  ग्रापत्ति  नहीं  करता  |  इस
 लिये  मैं  मन्त्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूगा  कि
 मद्रास  हाई  कोर्ट  के इस  फैसले  की  रोशनी  में
 वह  इस  विधेयक  को  इस  सत्र  में  पास  कराने
 की  कोशिश  न  करें  nr  इस  के  ऊपर  विधान  सभा
 की  राय  जानने  की  कोशिश  करें  शौर  अगले
 सत्र  में  इस  को  पास  करें।  भ्रंग्रेज़्ी  को  वहां  की
 भाषा  न  बनाते  हुए  तमिल  को  बनावें,  ये  नाम
 के  लिये  तेलगू  बनायें,  माही  के  लिये  मलयालम
 बनायें  इतना  ही  इस  के  बारे  में  मेरा  निवेदन
 है
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 श्री.  कंबर  लाल  गुप्त  (दिल्ली-सदर)  :
 सभापति  जी,  जो  विधेयक  सदन  के  सामने  श्राया
 है,  मैं  उस  का  स्वागत  करता  हूं  श्रौर  मैं  यह
 समभता  हूं  कि  यह  देश  की  एकता  की  तरफ़

 एक  कदम  है  ।  वास्तव  में  मेरी  राय  में  यह  विधे-
 यक  पहले  ही  आना  चाहिये  था  और  मुझे  सर-
 कार  से  इस  बारे  में  बहुत  शिकायत  है।  962
 से भ्रब  तक  लगभग  6  वर्ष  हो  गये,  लेकिन  1  तक

 सही  मायनों  में  पाण्डीचिरी  का  जो  भ्रमलगमेशन
 होना  चाहिये  था,  वह  नहीं  न्ह्भा  श्राज  6
 साल  के  बाद  यह  सरकार  जागी  है  और  6
 साल  के  बाद  ये  सब  कानून  जो  भारत  में  हैं,
 थे  उत्तर  पर  लगाये  गये  हैं--यह  पहले  होना
 चाहिये  था  ।

 सभापति  जी,  मेरे  ख्याल  से  देश  में  सब

 जगह  एक  जेसे  कानून  होने  चाहिये  तथा  जैसा
 कि  हमारे  विधान  में  भी  है--एक  ही  कानून
 हर  एक  व्यक्ति  पर  चाहे  वह  देश  के  किसी  भी
 'भाग  में  रहता  हो,  लागू  होना  चाहिये  ।  लेकिन
 इस  सरकार  की  नीति  बड़ी  विचित्र  है,  जगह-
 जगह  पर ये  मेश्नन  स्टेट्स  देते  हैं,  चाहे  वह
 काइमीर :हो,  वहां  पर  झलग  कानून  बनाने  का
 भ्रक्षियया र  इन्होंने  वहां  की  पअ्रसेम्क्‍्ली  को  दिया

 हुआ  है,  370  घारा  विधान  में.  अलग  जोड़  दी

 है,  नागालैंड  को  अलग  स्पेशल  स्टेट्स  दिया

 हुआ  है,  इसी  तरह  से  देश कई  शर  हिस्से  हैं

 विश्लेष  दर्जा  दिया  मया  है,  वहां  पर
 लभ -घलग  कानून  ल्यू  होते  हैं।  मुभे-डुम्ख
 है  कि  स्ख्कार  की  इस  नीति -के  कारण  आरद
 की  -एकत्तस  की  घारा  में  बहां  के  लोग  पूरा  सह-

 पब्योग  नहीं  दे  रहे  हैं।  एक  प्तरह  से  उन को
 ह... ह  करने  की  कोशिश हो  ही  है  «छुक ज्ह्दी जी
 बेसा  काजून,  न्ब्हे  वे  फिसी  भी  प्म्ज्ह्न  के:हों,
 फिक्षी  श्री  जाति  के  हो,  देश! के  किसी  भरी  माग
 में  रूते  हों,  जब  तक  समान-रूप  से  लागू  जहीं
 होगा,  तब-  तक  मैं -समन्ता  हुं  किःइस  ब्देश  क्री
 एकता  को  बबन  नहीं  मिलेगा  an  मैं  मंत्री  महोदय
 से-प्रार्थंना  करना  चाहता-हूं  कि  जहां  भी  ाफो
 कोई  विदेष  दर्जा,  स्पेशल  स्टेट्स  दिया  हुआ  है,

 MAY  7,  968

 abeuld-object  to  .this  Bill.
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 उस  को  जल्द से  जल्द  खत्स  कीजिये  ।  पाष्डि-
 चेरी में  जो  कानून  भापने  अब  लगाये  हैं,  यह
 काम  बहुत  पहले  हो  जाना  चाहिये  था,  लेकिन
 इन  के  अलावा  और  भी  कई  किस्म  के  कानून
 हैं,  जिन्हें  सरकार-को  जल्द  से  जल्द  वहां  पर

 लगगू  करना  आहिये।
 दूसरी  चीज़  जो  मेरे  मित्र  श्री  कृष्णमूत्ति

 ने  कही  है,  मैं  भी-उस  का  समन  कसता हूँ  |
 में  भी  यह  समझता  हूँ  कि  छोटे-छोटे  हिस्सों
 को  झगमर  आप  अलग  राज्य  बनाम्रेंगे  तो  उससे

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  हमें  वायाबिल  यूनिश्स
 अनाने  चाहिये,  जो  एडमिनिस्ट्रेटिव  प्वाइस्ट
 झाक  ब्यू  से  ठीक  ढंग  से  काम  कर  सके  |  इस

 लिये,  सभापति  महोदय,  मैं श्राप  के  जरिये
 मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  हन
 हिस्सों  के  साथ  जो  भी  प्रदेश  हैं,  उन  के  साथ
 इम  को  मिला  देना  चाहिये,  इन  को  अलग  रखने
 की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 15.00  brs.

 मुझे दुश्ख  है  कि  मैं  भपने  ब्लादरणीय
 मित्र  श्री  मधु  लिमये  के  सुझाव  से  सहमत  नहीं
 हूँ  कि  इस  बिल  -को  लोगों  की  राय  जानने  के
 लिये  भेजा  जाय  ।  भेरे  ख्याल  से  इस  काम  में

 पहले  ही  देर  हो  चुकी  है,  यह  काम  भोर  पहले
 होना  चाहिये  था  इसलिये  जो  भी  विशेयक
 है,  उसका  मैं  स्वानत्त  करता  हूं  |  इसको  जल्दी
 से लागू होना.  व्वाहिये  इसके  अलावा  शौर

 भी  जरूरत हो  तो  श्रगले  अ्रधिवेक्षम  में  झौर

 कानून  बनाकर  उनको  भी  लागू  'किया  जाये  on

 'इन  शब्दों  'फे  साथ  मैं  इसका  पुनः  स्वागत
 करता'  हैं  ।

 ‘SHRI  NARENDRA  SINGH  MAHIDA
 fAnand):  I  see  no  reason  why  anyone

 On  the  one
 hand,  we  are  wanting  national  integra-
 ‘tion‘to  be  oxpedited  and  brought  about
 as:early  85  possible.  Qn  the  other  when
 measures  are  brought  towards  that  end,
 some  objections  are  raised  for  one  reason
 or  another.
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 Here  it  has  been  done  through  a  very
 fine  gesture  on  the  part  of  the  French
 Government  then  io  power  in.  Pondicherry.
 T.must  pay.  a  tribute  to  the  former  Freach
 Government  which  had  voluntarily  given
 up  this  territory  in.  contrast  to  the  atti-
 tude.  of.  Portugal.

 It  is  a  historical  fact  that  this  area.  has
 a  legacy  of  French  culture.  Qur  late
 Prime  Minister,  Pandit  Netiru,  assured:
 the  peaple  of  Pondicherry  that  we  shall
 try  to  preserve  French  culture.  All  the
 same,  the  process  of  complete  integration
 has  to  be  gone  through.  We  took  8  years
 in:  bringing»forwards  this  Bill.  We  have
 extended  some  criminal  laws.tq  that  part
 of  the  country.  I  do  not  see  any  reason
 why  we  should  accept  the  suggestion  of
 Shri  Madhu  Limaye  and  postpone  this,
 matter  further  on  the  plea  of  eliciting  the
 public  opinion.  Public  opiaion  is  to
 merge  with  India  and  with  the  aspiretions
 of  India  That  has.been  done  in  ‘1962.

 In  the  process  of  integration,  it  does
 not  make  much  differemce  as  to-in  witich
 language.  it  should  be  done.  Till  we  cose
 toa  stage  when  wecan  changeover  from
 English  to  Hindi  or  any  other  regional
 language,  instead  of  making  another  mess
 and  creating  further  divisions  in  that  small
 territory,  we  should  go  about  the  task  of
 adopting  whatever  laws  are  in  force  io  the
 language  ig  which  they  are,  in  the  rest.  of
 the  country  to  that  territory  The  Law
 Ministry  also  has  now  accepted  importance.
 of  Hindi  and  it  is  issuing.a  law  journal  in
 Hindi  also.  ‘Without  entering  into  a  con-
 troversy  59  tire:  question  of  Languuge,  bet  ७५
 agree  to  the  extension  of  all  these  laws
 which  are  very  important  laws,  which  are
 Non-controversial  too,  concerning  tolls,
 carriers,  contract  Act,  Oaths  Act  and  so
 on  which  are  welcome.  They  are  63  in
 number  ia  all.

 A  point  was  mado  by  the  han.  Member
 of  the  Swatantra  Party  who  spoke  that  the
 people  are  not  in  favour  of  it.  If  there
 was  oppes‘tion,  we  would  have  roceived
 petitions  against  these  measures.  Only  a
 few  lawyers  who  are  weli-versed  in  French
 laws  and  who  wonld  naturally  not  bite  a
 changeover  to  the  English  system  of  juris-
 prudence  would  probably  raise  objection
 to  this  Bill,  But  the  trend  is  that  we
 should  bring  about  uniformity  of  laws  in
 all  parts  of  our  country,

 of  Laws)  Bill  298

 SHRI  5,  XAVEBR:  It  is  not  only
 lawyers,  but  merchants,  administrative
 staff  and  other  members.  of  the:  public  have
 seat:  reaqlutions  to  the  Gevoremeat.  The
 Bar  Council  has  not  been  given  isterview.
 by  the  authorities.

 SHRI  NARENDBA  SINGH  MAHIDA:
 As  far  as  we  MPs  are  concerned,  we  have
 not  received  amy  objections.  As  I  said,
 the  objection  must  be  mainly  from.  lawyers
 who  are  well  versed  in  French  laws  and
 ape  not  conversant  with  English  or  Indian
 laws  and  so  it  would  be  difficult  for  therm
 to  go  about  their  profession.  I  sympathise
 with  them.  But  we  cannot  argue  two
 ways.  On  the  one  hand,  we  want  complete
 integration  of  Kashmir,  we  want  att  our
 laws  to  be  extended  to  Kashmir;  at  the
 same  time,  we  cannot  shrink  from  intro-
 ducing  all  these  Iaws  to  the  former  French
 territories  which  are  noéw  part  of  our  Union.
 The  same  laws  apply  to  the  former  Portu-
 guese  territories  which  are  now  part  of  the
 ladian  Union.

 So  this  is  a  wholly  weleome  Bill.
 Keeping  in  view  the  assurance  given  by
 Pandit  Nehru  thac  we  shall  not  hurry  up,
 we  are  hurrying  slowly  and  gradually  ex-
 tending  aur  laws  to  these  territories.  I[
 fully  support  the  measure.

 st  इसहाक  सास्मली  (झमरोहा)  :  चैयर-
 मैनसाहब,  मैं  इस  बिल  की  जोरवार  ताईद
 करता  हूँ  t  मैं  समता  हूं  इस  बिल  को  बहुत
 पहले  आजाना  चाहिए  था।  गवनंमेंट  की  तरफ
 से  बहुत  कोंताही  रही  कि  यह  इलनी  देर  से
 आया  दस  बिल  की  ताईद  करते  हुए  मैं  दो
 बातों  की  तरफ  तबज्जह  दिलाना  चाहता  हूँ  ।
 पहली  चीज  तो  यह  है  कि  अक्सर  यह  देखने  में
 आता  है  कि  जब  हमारे  कानून  किसी  नई  जगह
 पर  नाफिज  किये  जाते  है  तो  जो  परेशानियां
 होती  हैं,  पाबन्दियां  होती  हैं  बह  बहुत  जल्द
 लौगू  हो  जाती  हैं,  लेकिन  जो  सहुलिय्तें  मिलनी
 चाहिए;  इम्प्लायमेंट  वहां  बढ़ना  चाहिए,  उसकी
 तरफ  कोई  तबण्जह  नहीं  दी  जाती  है  t

 पांडीचेरी  की  जो  हालत  है,  जाहिर  है  वहां
 पर  वकिग  क्लास  खासी  तादाद  में  है,  जरूरत
 इस  बात  की  है  कि  वहां  पर  वकिंग  क्लास  इस
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 [श्री  इसहाक  साम्भली]
 वक्‍त  भी  एक्स्प्लायट  किया  जा  रहा  है  उसको
 जल्द  से  जल्द  वह  सारे  हुकूक  श्रौर  श्रख्तियारात
 मिलने  चाहिए  जोकि  दूसरी  जगह  पर  वकिंग
 क्लास  को  मयस्सर  हैं  t  वहां  पर  इम्प्लायमेंट  का
 सवाल  एक  मुश्किल  सवाल  बना  हुमा है  वहाँ
 पर  तरह-तरह  के  बिजनेस  हो  रहे  हैं।  जाहिर
 बात  है  कि  कानून  लागू  होंगे  तो  उससे  बेकारी
 फैलेगी  ।  जरूरत  है  इस  बात  की  कि  वहां  पर
 इम्प्लायमेंट  के  वे  रास्ते  बनाये  जांय  जिनसे
 बेरोजगारी  न  फेल  सके  ।

 मेरी  समभ  में  यह  दलील  बिलकूल  नहीं
 श्राई  कि  फ्रच  वहां  की  जवान  है  इसलिये  वहाँ
 के  लोग  मुखालिफत  कर  रहे  हैं।  मैं  मालूम
 करना  चाहता  हूं  कि  फ्रन्च  पर  हम  कब  तक
 लिन्दा  रहेंगे,  कब  तक  उसको  अपनाये  रहेंगे  !
 क्या  दुश्वारी  है,  वहां  पर  लोगों  की  जो  श्रपनी
 जबान  है,  ज्यादातर  लोगों  की  जबान  तामिल

 है-  हो  सकता  है  कुछ  की  जबान  मलयालम

 हो  तो  तामिल  जबान  को  ज्यादा  से  ज्यादा
 तरक्की  दी  जाये  ।  जिन  चीजों  के  लिये  जरूरत

 है  कि  किसी  इन्टरनेशनल  जबान  को  जारी  रखा
 जाये  तो  उसको  भी  वहां  सर  जारी  रखा  जाये

 लेकिन  फ्रन्च  को  हमारे  यहाँ  लादे  रखना,  कोई
 समझ  में  आने  वाली  बात  नहीं  है  v

 यह  बात  जरूर  है  कि  पांडीचेरी  में  कल्चर

 के  लिहाज  से,  वहां  के  हालात  के  लिहाज  से

 माइनारिटीज़  हैं  जो  श्रपने  को  बतौर  माइना-
 रिटीज  वहाँ  महसूस  करती  हैं  |  वहाँ  पर  जरूरत

 इस  बात  की  है  कि  यह  कानून  लागू  होने  के  बाद
 माइनारिटीज़  का  सेप्रशन  न  हो  जैसा  कि  बहुत
 सी  जगहों  पर  देखने  को  मिल  रहा  है  यही  नहीं
 कि  हम  समझें  कि  माइनारिटीज  सेफ  हैं  बल्कि

 माइनारिटीज़  भी  महसूस  करें  कि  हम  सेफ  हैं  ।

 यही  चीज  पूरे  हिन्दुस्तान  में  भी  होनी  चाहिये  ny

 मैं  समभता  हूँ  कि  हमारा  कानून  बहुत  पहले  बन

 जाना  चाहिए  था।  श्राप  वहां  पर  जब  पाबन्दियों

 MAY  7,,  968  of  Laws)  Bill  2580

 को  लेकर  पहुँचें  तो  साथ-साथ  सहलियतें
 भी  ले  जायें।  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  वहाँ  पर
 बकिंग  क्लास  के  साथ,  माइनारिटीज़  के  साथ
 ओर  सरकारी  कमंचारियों  के साथ  इन्साफ  किया
 जायेगा  7  उनको  वह  सारी  सहूलियतें  मयस्सर
 होंगी,  सारे  डिमोक़  टिक  राइट्स  मयस्सर  होंगे
 जो  कि  हमारे  कॉस्टीट्यूडन  के  लिहाज  से  मयस्सर
 होने  चाहिए  ।

 इन  अलफाज  के  साथ  में  इस  बिल  की
 जोरदार  ताईद  करता  हैँ
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 SHRI  K.  RAMANI  (Coimbatore):  I

 support  the  Bill  which  extends  the  laws
 that  are  applicable  in  the  rest  of  the  terri-
 tory  of  India  to  Pondicherry.  At  the  same
 time,  I  want  to  impress  upon  the  hon.
 Minister  and  the  Government  that  already,
 under  the  French  imperialism,  Pondicherry
 people  fought  hard  for  independence  and
 ultimately  they  gained  independence  and
 integration  with  the  Indian  Union.  The
 benefits  that  they  already  have  in  certain
 respects  should  not  be  taken  away  by  ex-
 tending  our  legislation  to  that  territory.
 Ctoser  integration  and  implementation  of
 Acts  should  be  brought  in  a  gradual  way.
 In  962  final  integration  took  place  and
 some  laws  had  already  been  extended  to
 that  territory.  If  our  hon.  Minister  had
 placed  hefore  us  the  experience  of  the
 working  of  the  laws  that  were  extended  to
 that  territory  it  would  have  helped  us  very
 much.  He  did  not  give  us  anything  like
 that.  The  point  is  this.  What  are  the
 improvements  that  the  people  of  that  terri-
 tory  effected  after  they  fought  the  French
 imperialism  in  the  old  days  ?

 t

 I  can  cite  one  or  two  examples.  He
 tried  to  explain  that  certain  people  are
 opposing  it.  Ido  not  take  into  account
 the  lawyers  and  other  notable  personalities
 who  are  going  to  lose  certain  things  which
 they  enjoyed  under  the  French  imperialism.
 That  is  not  my  concern.  But  the  toiling
 people,  the  peasantry,  the  working  classes
 in  Pondicherry  were  having  some  gain  for-
 merly.  For  example,  the  textile  workers

 and  other  workers  in  Pondicherry  were  hav-
 jng  pension  facilities,  After  our  laws  arg
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 extended  there,  those  facilities  have  been
 either  taken  away  or  they  are  brought  into
 such  a  position  that  they  would  not  get  those
 facilities.  The  Government  of  India  re-
 cently  took  overa  mill.  I  can  cite  that
 also.  Some  600  workers  lost  their  jobs
 and  they  bave  not  been  given  back  their
 jobs.  Forthe  years  1963,  964  and  1965,
 bonus  has  not  been  given.  For  some  30
 workers,  provident  fund  and  gratuity  have
 not  been  given.  They  have  been  sent  out
 of  their  jobs.  Pensions  have  not  been
 given  to  some  32  workers  who  had  already
 gained  the  right  to  pension.  A  No.  I
 bureaucrat  has  been  appointed  in  the  mill
 as  the  manager.  Asa  Member  of  Parlia-
 ment,  |  visited  the  mill  along  with  certain
 trade  union  representatives.  I  saw  the
 Manager  and  asked  about  the  matter.  He
 said  “I  am  not  empowered  to  talk  anything
 about  the  working  conditions  and  the  de-
 mands  of  the  workers.”  That  was  the

 of  the  M  I  wrote  a  letter
 ‘to  the  concerned  Ministry  also.

 Under  the  Government  of  India’s  con-
 trol,  there  is  a  hospital  which  is  called  the
 Jimper  Hospital.  There  is  also  a  medical
 college.  These  institutions  have  been  func-
 tioning  there  since  the  past  many  years.
 The  staff  there  have  real  grievances.  How
 you  are  going  to  look  into  these  grievances?
 How  are  you  going  to  implement  our  laws
 and  Acts  there?  Those  people  must  also
 enjoy  the  gains  which  we  here  are  getting
 in  the  rest  of  India.  But  it  is  done  in  such
 away  that  it  does  not  take  place.  The
 hospital  and  the  college  have  been  working
 there  since  many  years  past,  and  the  staff
 and  the  workers  are  not  given  house-rent
 allowance.  They  have  made  representa-
 tions  to  the  Government  but  those  represen-
 tations  are  not  properly  looked  into.  They
 are  given  house-rent  allowance  only  from
 January,  1968,  though  since  965  they
 should  have  gotit.  Employees  with  ten
 years’  service  have  not  yet  been  made  per-
 manent.  Promotions  are  not  properly
 given  and,  if  at  all,  they  are  promoted  only
 in  name  and  are  not  given  any  wage  or
 salary  Increase.  The  people  are  under-
 going  a  number  of  difficultiss,  and  that  is
 why  in  certain  quarters  some  other  persons
 with  ulterior  motives,  are  trying  to  exploit
 this  kind  of  discontent  which  is  there  be-
 cause  of  the  attitude  of  the  Government
 of  India  and  because  of  the  bureaucracy
 which  has  been  installed  there  to  imple
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 ment  all  this  legislation.  When  this  kind
 of  thing  is  there,  very  easily  some  of  these
 interests  could  exploit  them.  These  points
 must  be  taken  into  consideration.  A  host
 of  Acts  are  going  to  be  extended  of  Pondi-
 cherry:  in  Part  I  of  the  Schedule,  about
 93  Acts  have  been  mentioned  and  in  Part  II
 three  Acts  have  been  mentioned.  It  is
 well  and  good  and  we  can  welcome  it,  but
 they  should  have  done  it  with  the  experie-
 nce  already  gained  and  in  the  light  of  the
 political,  economic  and  social  conditions
 that  exist  in  Pondicherry.  These  should
 be  studied  and  we  should  then  see  how
 they  should  be  developed  and  in  what  way
 wecan  help  the  people  and  how  these
 pieces  of  legislation,  part  by  part,  should
 be  implemented.  They  should  have  done
 like  that,  but  instead  of  doing  like  that,
 they  have  waited  all  these  years  and  they
 are  going  to  implement  all  these  laws  to-
 gether,  about  00  Acts.  That  is  why,  in
 some  quarters  there  is  resistance  and  they
 screw  up  the  people  to  say  like  that.

 Therefore,  I  appeal  to  the  Government
 and  I  also  make  it  a  point  before  the
 Government  that  they  must  go  through  all
 these  grievances  of  the  people  and  they
 must  allow  the  people  to  retain  what  con-
 cessions  they  got  from  the  French  Govern-
 ment;  those  concessions  should  not  be
 taken  away,  and  new  concessions  through
 the  extensions  of  our  laws  to  that  part  of
 the  country  should  be  given.

 Finally,  Tamil  should  be  the  official
 language  of  the  Pondicherry  Union  terri-
 tory.  Everything  should  be  conducted  in
 Tamil;  that  is  the  only  proper  way  to  do
 it.  With  these  words.  I  close.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai)  :  Sir,
 I  support  the  Bill  for  the  reason  that  there
 should  not  be  any  plea  that  the  residue  of
 the  seal  of  slavery  in  Pondicherry,  Mahe,
 Karaikkal  and  Yanam  should  be  continued  in
 free  India.  These  French  colonial  residues
 should  be  totally  integrated  with  the  res-
 pective  States  in  which  they  are  situated.
 It  may  be  argued  that  at  the  time  of  free-
 dom  of  these  colonies,  an  agreement  was
 made  with  France  that  French  culture
 should  be  preserved  in  these  colonies.  But
 if  one  has  to  cultivate  French  culture
 there  is  no  necessity  that  the  few  Indian
 territories  should  be  preserved  as  4  few
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 gardens  of  French  culture  in  our  free
 country.  Rather,  these  few  territories
 should  not  be  the  garden  of  French
 culture,  because  they  will  remind  us  of  the
 bad  odour  of  colonial  slavery  instead  of
 giving  us  a  nice  aroma  and  refreshing  ideas
 of  the  French  culture.  Therefore,  I  would
 suggest  that  these  few  pockets  should  be
 totally  integrated  with  the  States  in  which
 they  are  placed.

 A  sudden  switchover  from  French  to
 English  will  create  certain  difficulties  for
 the  advocates  and  educationists  there.  I
 would  request  the  Minister  of  State  that
 at  least  some  bye-law  should  be  made  so
 that  the  process  of  switchover  from
 French  to  English  may  be  gradual,  thus
 helping  the  people  to  obviate  their  diffi-
 culties.

 व्‌  would  also  like  to  take  this  opportu-
 nity  to  refer  to  another  point.  Unfortuna-
 tely,  a  very  regrettable  remark  was  made
 by  one  of  the  elder  members  of  this  House
 about  Auroville.  In  1915,  Sri  Aurobindo
 wrote  the  book  The  Ideal  of  Human  Unity.
 It  was  a  fundamental  book  which  visuali-
 sed  the  dream  of  world  unity—unity  of
 the  whole  human  species.  This  Aruoville
 is  a  concept  that  Sri  Aurobindo  nursed
 all  through  his  life  and  that  was  just
 going  to  be  realised  now.  When  UNESCO
 extended  its  help  to  Auroville,
 Russia  objected  to  the  incorporation
 of  the  word  “Divine”  in  the  objective
 of  Auroville  and  wanted  it  to  be  substi-
 tuted  by  ‘Perfect  Humanbeing’.  My
 hon.  friend  who  made  that  adverse  com-
 ment  about  Auroville  naturally  had  a
 Marxian  clink  in  him.  Those  who  advo-
 cate  the  Marxian  philosophy  of  life  would
 naturally  do  that.  But  every  Indian  will
 feel  proud  that  the  ideal  of  Sri  Aurobindo
 is  going  to  materialise  in  the  sense  that
 there  will  be  an  international  centre
 where  his  concept  of  “Life  Divine”  is
 going  to  be  tried  for  realisation  in  practi-
 cal  life.  Ido  not  know  whether  it  will  be
 possible  in  the  ultimate  sense,  but  at  least
 an  attempt  should  be  made  to  translate
 that  idea  into  reality  through  that  centre
 of  Shri  Aurobindo.

 Pondicherry  will  be  r  bered  in  our
 gountry  not  in  pride  because  its  name  is
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 associated  with  the  rule  of  Dupleix  over
 it.  But  Pondicherry  in  India  and  all  over  the
 world  has  got  a  place  of  its  own  for  the
 contribution  of  one  of  the  greatest  saint,
 philospher  and  the  messiah  of  Life  Divine,
 Shri  Aurobindo.  In  our  country,  in  the
 history  of  Indian  thought,  I  should  say
 Shri  Aurobindo  ranks  second  only  to  Shri
 Shankaracharya  in  his  concept  of  fundame-
 ntal  truth  and  spiritual  ideas.  Therefore,
 it  will  be  in  the  fitness  of  things  that
 Pondicherry  where  he  spent  his  life,  where,
 as  is  claimed,  he  realised  ultimate  truth
 and  from  where  he  has  made  fundamental
 contribution  to  the  realm  of  the  philosophy
 which  we  call  ‘unknown’  should  be  re-
 named.  I  am  referring  that  dimension,
 which  we  call  ‘unknown’,  and  which  is  not
 Tealisable  by  our  material  measure  of  time
 and  space.  About  Sri  Aurobindo’s  observa-
 tion  that  “knowledge  begins  where  knowle-
 dge  ends’’.--that  precept  I  am  not  going  to
 argue.  That  is  not  the  region  of  knowled-
 ge  that  I  cam  penetrate  into.  He  made  a
 flight  into  the  horizon  unknown.  That
 quest  eternal,  that  eternal  urge  from  the
 humanity,  that  spirit  which  takes  humanity
 from  one  stride  to  farther  stride—that
 is  the  fundamental  basis  of  progress  of
 whole  compass  of  human  civilisation.
 Therefore,  I  will  conclude  with  one  appeal
 to  the  Government—  whether  it  is  possible,
 just  as  we  adore  Shri  Sankaracharya,  we
 want  to  perpetuate  his  memory,  in  the
 similar  manner  to  consider  that  Pondi-
 cherry  should  be  renamed  as  either  Shri
 Aurobindonagar  or  Shri  Aurobindo
 Pattinamam  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 Mr.  Chairman,  Sir,  several  points  have
 been  made  by  hon.  Members.  The  main
 contention  of  Shri  Xavier,  the  hon.  Mem-
 ber  belonging  to  Swatantra  Party,  is  that
 the  people  of  Pondicherry  are  not  anxious
 for  extension  of  the  Central  Acts  to  that
 Union  Territory.  Qualified  support  to  this
 plea  has  been  given  by  Shri  Madhu
 Limaye,  But  I  can  prove  it  from  the
 record  that  demands  have  been  made
 from  time  to  time  in  the  Union  Territory
 of  Pondicherry  as  well  as  in  the  legfslature.
 Resolutions  were  moved  and  on  behalf
 of  the  Government  assurances  were  given
 that  they  will  take  up  this  matter  with  the
 Central  Government.  It  was  only  on  the
 basis  of  those  assurances  that  those  resolu-
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 tions  were  withdrawn.  Not  only  the  ruling
 party  in  Pondicherry  but  even  the  oppo-
 sition  parties  in  Pondicherry  have  been
 pressing  for  the  extension  of  Central  Acts
 in  the  Union  Territory.

 There  is  no  doubt  in  our  mind  that
 the  popular  demand  is  for  the  extension
 of  Central  laws.  As  I  said  while  moving
 the  motion  for  consideration  of  the  Bill,
 there  could  be  a  section  of  population
 which  wil!  have  to  face  difficulties,  because
 of  this  extension  of  Central  laws.  I  do
 not  rule  it  out.  But  that  is  a  very  insigni-
 ficant  minority  of  people  who  might
 experience  some  difficulty  because  of  this
 change.  But  I  think  in  the  larger  good
 they  would  also  reconcile  themselves  to
 this  extension  of  Central  laws  and  pro-
 gressive  merger  of  this  territory  with  the
 rest  of  India  in  all  possible  ways.

 I  do  not  think  any  useful  purpose
 would  be  served  by  circulating  this  Bill
 for  public  opinion,  because  we  have
 enough  evidence  with  us  to  show  that  the
 people  of  this  Union  Territory  and  also
 in  other  parts  of  the  country  would  be  in
 favour  of  this  Bill.  From  what  has  been
 stated  by  hon.  Members  from  both  sides
 of  the  House,  it  is  evident  that  there  is
 near  unanimity  that  this  Bill  expending
 the  Central  Acts  to  Pondicherry  should  be
 passed.

 5  27  brs.

 (Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair]

 Actually,  a  good  many  of  the  Central
 Acts  have  already  been  extended  to  the
 Union  Territory  of  Pondicherry.  But  that
 was  done  under  the  authority  given  to  us
 under  the  Foreign  Jurisdiction  Act.  Now
 some  of  the  Central  Acts  that  are  being
 extended  to  Pondicherry  are  in  conflict
 with  some  of  the  French  Acts  which  are
 prevelent  in  that  territory.  So,  an  Act
 of  Parliament  is  necessary  to  remove  those
 anomalies.  This  will  enable  lawyers  from
 all  parts  of  the  country,  particularly  from
 Madras,  to  come  and  practise  in  the  Union
 Territory  of  Pondicherry,  which  isa  wel-
 come  Step  towards  the  general  assimilation
 of  the  region  as  such.

 Shri  Madhu  Limaye  mentioned  about
 the  language.  I  do  not  know  why  hon.
 Members  should  be  so  obsessed  with  the
 language  question.  This  Bill  does  not
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 Telate  to  language  at  all;  it  is  only  for  the
 extension  of  laws.  He  asked  the  question
 whether  English  or  the  local  language  will
 be  used.  Today  the  languge  of  the  courts
 is  English  and  our  authentic  laws  are  in
 English.  So,  the  laws  that  are  being
 extended  would  definitely  be  in  English.

 SHRI  S.  KUNDU  (Balasore):  Eng-
 lish  is  the  language  of  the  courts  in  India.
 But  in  Pondicherry  French  is  still  continu-
 ing.  As  was  correctly  pointed  out  by
 some  hon.  Members,  once  you  extend  the
 Advocates  Act  to  Pondicherry,  the  entire
 language  of  the  court  in  Pondicherry  would
 be  English  at  a  time  when  the  lawyers  and
 judges  know  no  English.  That  will  create
 difficulties.  So,  they  have  passed  resolu-
 tions  and  presented  memoranda  suggesting
 that  they  should  be  given  a  little  time
 before  the  switch  over  to  English.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :  I
 was  coming  to  that  point.  I  had  already
 said  that  since  all  the  laws  are  in  English
 and  the  language  of  courts  still  remains
 English,  when  these  Central’  laws  are  ex-
 tended  it  is  likely  that  English  may  be
 used  instead  of  French  in  the  courts,  but
 it  is  essential  because  then  non-French
 knowing  lawyers  could  also  come  from
 verious  parts,  particularly  from  Madras,
 and  practise  in  Pondicherry.  This  facility
 was  not  available  to  them  so  far.

 The  legislature  of  Pondicherry  had
 passed  a  law  and  they  have  requested  that
 there  should  be  progressive  introduction  of
 regional  languages  in  the  Union  Territory.
 In  Pondicherry  we  are  encouraging  the
 use  of  Tamil  and  in  Karaikkal  Telugu.

 st  ay  लिसये  :  कारीकल  में  तामिल,
 बेनाम  में  तेलगू  और  माहे  में  मलबालम  |

 SHRI.  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 The  local  tanguage  will  be  used  in  the
 various  parts  of  the  Union  Territory.  The

 islature  has  already  passed  that  hu:
 tion  and  we  have  accepted  that  luti
 We  will  encourage  the  progressive  use  of
 the  regional  languages  there.  It  is  not
 our  intention  to  replace  for  all  times  to
 come  of  French  by  English.  Since  Eng-
 lish  is  now  used  as  a  dominant  language
 in  Indian  courts,  it  will  be  used  there  also.
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 But  I  am  quite  sure  that  in  due  course
 of  time  the  regional  languages  will  be  pro-
 gressively  used.  There  is  no  doubt  in  my
 mind  about  that  and  it  is  our  aim......
 (interruption).  This  matter  has  also  been
 considered  in  the  local  legistature  and  they
 have  passed  a  resolution  regarding  this.

 Conflicting  views  expressed  here  re-
 garding  the  time  of  its  introduction.  Some
 hon.  Members  were  saying  that  enough
 time  has  not  been  given,  whereas  many
 other  hon.  Members  said  that  more  than
 the  necessary  time  has  been  given  anda
 lot  of  time  has  been  wasted  ;  that  this
 extension  of  Central  laws  should  have  been
 done  much  earlier.  Really  speaking,  we
 were  anxious  that  there  should  be  no
 upsetting  of  the  normal  life  there;  that  is
 why  we  gave  as  much  time  as  we  consider-
 ed  necessary  for  the  transition  period.
 But  it  is  well  known  that  there  are  some
 people  who  do  not  like  to  change  at  all
 and  they  resist  all  changes  for  good  or
 bad.  There  are  some  peopte  like  that  who
 have  been  opposing  this  measure.  People
 who  have  to  go  to  the  court  for  various  pur-
 poses  have  been  facing  a  lot  of  difficulties.
 The  ber  of  French.  king  lawyers  is
 very  limited  and  the  demand  is  more.  It
 is  very  difficult  for  the  general  public  to
 engage  French-speaking  lawyers  on  a
 reasonable  amount  of  fees.  This  experience
 has  been  there.

 SHRI  S.  XAVIER:  Has  this  been
 brought  forward  for  the  welfare  of  lawyers
 outside  Pondicherry  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 T  have  already  explained  why  it  has  been
 brought  forward.  7  am  onty  making  an
 additional  point.  This  is  also  one  of  the
 difficulties  of  the  people.

 SHRI  S.  XAVIER  :
 yer  outside  Pondicherry.

 I  am  also  a  law-

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 benefit  by  this  measure.

 You  will

 SHRIS  XAVIER:  But  the  difficulty
 of  the  people  of  Pondicherry  should  be
 considered.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 I  bave  already  said  that  the  people  of
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 Pondicherry  have  been  consulted  and  we
 are  certain  in  our  mind  that  the  people  of
 Pondicherry  are  behind  this  extension  of
 laws.  We  are  only  satisfying  a  popular
 demand  by  bringing  it  forward  here.

 There  was  one  point  that  I  mentioned
 while  introducing  this  Bill,  namely,  that
 this  Bill  was  introduced  in  the  last  Lok
 Sabha.  I  was  mistaken;  it  was  not  intro-
 duced  in  the  last  Lok  Sabha  but  it  was
 introduced  in  this  Lok  Sabha.  But  it  was
 pending  for  a  long  time  and  we  could  not
 find  time  to  consider  this  matter.  There
 has  been  a  pressing  demand  from  the
 Pondicherry  Administration  that  we  should

 pass  this  Bil!  quickly.  Therefore  I  request  my
 hon.  friend,  Shri  Madhu  Limaye,  that  after
 knowing  that  there  is  a  very  large  majority
 of  Pondicherry  demanding  this,  he  will
 withdraw  his  motion  and  will  let  this  Bill
 be  passed  quickly.

 SHRI  ERASMO  DE  SEQUEIRR  (Mar-
 magoa):  May  I  just  say  one  word  ?
 Based  on  experience  in  Goa,  there  are  two
 things  to  which  I  would  like  to  draw  the
 attention  of  the  hon.  Minister.  One  is
 that  we  hada  similar  extension  of  laws.
 With  that  I  have  no  quarrel,  but  in  many
 cases  these  laws  were  extended  by  a  stroke
 of  the  pen  without  creating  those  procedur-
 al  authorities  that  are  required  under  the
 law.  This  has  created  a  lot  of  confusion
 because  the  old  law  was  replaced  by  the
 new  law  and  when  you  wanted  to  do  some-
 thing  there  was  nobody  whom  one  could
 go  to.

 Secondly,  these  laws  somtimes  rescind
 only  a  part  of  the  old  Jaw  and  not  the
 whole  law.  There  was  a  lot  of  confusion
 created  about  which  particular  part  was
 rescinded  and  to  what  extent.  So,  I  would
 request  for  an  assurance  that  in  the  case
 of  Pondicherry  the  errors  made  in  the
 case  of  Goa  would  not  be  repeated  and
 wherever  a  law  is  extended  first  the  autho-
 Tities  necessary  will  be  created  and,  second-
 ly,  wherever  it  is  replacing  an  old  law,
 specific  portions  of  such  law  which  are
 being  replaced  will  be  specified  in  the
 notification.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :  If
 thank  the  hon.  Member  for  bringing  this
 matter  to  our  notice.  Actually,  this  law
 also  is  repealing  only  such  parts  in  the
 French  law  which  are  in  conflict  with
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 It  is  very  clearly  specified  in

 If  necessary,  we  shall  further
 Indian  law.
 the  Bill.
 clarify  that.

 As  far  as  the  suggestion  about  authori-
 ties  is  concerned,  we  shall  take  note  of  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  shall
 now  put  Shri  Madhu  Limaye’s  motion  to
 the  vote.

 SHRI  MADHU  LIMAYE  :
 press  it.

 I  do  not

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Has  the
 hon.  Member  the  leave  of  the  House  to
 withdraw  his  substitute  motion  ?

 SOME  HON.  MEMBERS:  Yes.

 Amendment  No.  |  was,  by  leave,
 withdrawn.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 tion  is  :

 “That  the  Bill  to  extend  certain
 Central  Acts  to  the  Union  territory  of
 Pondicherry,  be  taken  into  considera-
 tion.”

 The  ques-

 The  motion  was  adopted

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  We  shall
 now  take  up  the  clause-by-clause  consi-
 deration  of  the  Bill.

 There  is  no  amendment  to  clause  a
 The  question  is  :

 “That  Clause  2  stand  part  of  the
 Bill”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 Clause  3—(Extension  with  amendments  of certain  laws  to  Pondicherry  and
 their  Commencement  theirin)

 Amendment  Made  :
 Page  2,  line  5,—

 for  “are  in  force”  substitute—
 “were  in  force”  (4)

 (Shri  Vidya  Charan  Shukla)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is  :

 “That  clause  3,  as  amended,  stand
 part  of  the  Bill”

 The  motion  was  adopted
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 Clause  3,  as  amended, was  added  to  the  Bill

 Clauses  4,  5,  6  ond?  were-added  to  the  Bill

 The  hedule

 Amendments  made  :
 Page  13,  line  23,  column  4,—

 for,  “1967”  substitute  1968"  (3)
 Page  8,  line  13,  in  column  4,—

 omit  “first”  (4)
 (Shri  Vidya  Charan  Shukla)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 question  is  :

 “That  the  Schedule,
 stand  part  of  the  Bill”

 The  motion  was  adopted

 The

 as  amended,

 The  Schedule,  as  amended,  was  added
 to  the  Bill

 Clause  ॥--(5#0₹  title)
 Amendment  Made  :

 Page  I,  line  4—
 for  “\967"  substitute  ©1968"  (2)

 (Shri  Vidya  Charan  Shukia)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is  :

 “That  Clause  1,  as  amended,  stand
 part  of  the  Bill”

 The  motion  was  adopted

 Clause  4,  as  amended,  was  added  to  the
 Bill

 Enacting  Formula

 Amendment  Made  :
 Page  I,  line  ,—

 for  “Eighteenth”  substitute
 “Nineteenth”  (1)

 (Shri  Vidya  Charan  Shukla)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is  :

 “That  the  Enacting  Formula,  as
 amended,  stand  part  of  the  Bill”

 Thetmotion  was  adopted

 The  Enacting  jFormula,  as
 to  the  Bill

 ded,  was

 MAY  7,  988  of  Laws)  Bill  2592

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 tion  is  :

 “That  the  Title  stand  part  of  the
 Bill”

 The  motion  was  adopted
 The  Title  was  added  to  the  Bill

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 T  move  :

 “That  the
 passed”’.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER

 moved  :
 “That

 passed.”
 SHRI  S.  KUNDU  :  Sir,  I  do  not

 want  to  take  much  time  of  the  House.  I
 just  want  to  bring  this  matter  to  the  notice
 of  the  hon.  Minister.  The  real  intergation
 of  Pondicherry  come  being  in  962  though
 the  de  facto  transfer  was  in  1952.  From
 962  uptill  this  time,  we  have  taken  no
 action  to  see  that,  culturally  and  otherwise,
 Pondicherry  people  integrate  with  the
 Union  of  India.  By  passing  this  Act,
 extending  all  these  Acts  on  them—I  have
 no  objection  to  that—I  would  only  request
 the  hon.  Minister  to  see  that  this  would  not
 create  much  more  complication  than  it  tries
 to  ease  the  problems  there.  For  instance,
 once  you  have  extended  the  Advocates  Act
 here,  the  entire  language  of  the  court  has
 to  be  English.  Judgment  has  to  be  given
 in  English.  So  far  everything  is  being
 done  in  French.  Once  you  do  it,  over-
 night,  it  will  only  help  the  judges  who  go
 from  here.  It  will  niether  serve  the
 lawyers  nor  the  clientele  there.  It  is  not
 correct  that  Pondicherry  people  want  that
 there  should  be  English-knowing  lawyers.
 It  will  go  against  the  people  of  Pondi-
 cherry  and  against  the  resolution  passed
 by  the  Bar  where  they  have  said  that  if
 English-knowing  lawyers  from  Madras
 come,  there  will  be  lot  of  competition.
 These  people  will  be  affected.  It  will
 create  a  lot  of  complication  in  working  the
 entire  judiciary.

 My  only  appeal  to  hon.  Minister,  Shri
 Shukla,  is  that  let  him  announce  on  the
 floor  of  the  House  that  sufficient  time  will
 be  given  to  see  that  those  people  also  pick
 up  English,  say,  5  or  6  or  0  years  and
 that,  gradually,  these  Acts  are  implemented.
 This  is  a  very  essential  thing.  I  think
 the  hon.  Minister  can  go  there  and  discuss
 it  with  members  of  the  Bar  and  other
 people  and  find  out  a  solution.

 The  ques-

 Bill,  as  amended,  be

 Motion

 the  Bill,  as  amended,  be
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 I  am  told  there  was  an  international
 agreement,  when  the  French  ceded  the
 territory  to  India,  that  nothing  should  be
 done  in  a  hurry,  so  far  as  the  imposition
 of  these  Acts  is  concerned,  Let  it  be  done
 in  a  reasonable  time,  say,  0  or  I5  years  or
 whatever  it  is.  Some  of  our  English-
 knowing  IAS  officers  are  there;  some
 English-knowing  judges  are  there.  They
 cannot  understand  French.  They  say,  let
 the  Minister  bring  forward  the  Bill  and  let
 it  be  thrust  over  them.

 Therefore,  my  submission  is  this.  I
 appeal  to  Shri  Shuk!a  to  understand  this
 problem  personally  and  give  an  assurance.
 Nothing  should  be  done  which  will  leave
 a  feeling  with  the  Pondicherry  people  that
 things  are  thrust  upon  them.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 We  have  already  discussed  this  point.  I
 will  agaio  clarify  the  matter.  It  is  not  for
 the  benefit  of  French  or  English-speaking
 lawyers  that  this  Bill  has  been  brought
 forward;  it  is  for  the  general  convenience
 of  the  people  of  the  Union  Territory.
 Today  the  Criminal  Law  that  is  existing
 there  is  the  Indian  Criminal  Law,  but  the
 Civil  Law  is  the  of  French  one.  This
 creates  all  kinds  of  complications  for  the
 local  people.  So,  it  is  not  so  much  for
 the  lawyers  as  for  the  local  people,  that
 this  has  been  brought  forward.  There  are
 several  such  instances,  which  are  creating
 tremendous  difficulties  for  the  local  people
 who  have  to  go  to  the  court  for  several
 matters.  This  demand  has  arisen  mainly
 because  of  these  troubles  that  the  local
 people  have  been  facing;  it  is  not  for  the
 lawyers.  Actually  some  of  the  lawyers
 are  opposing  this  measure.  I  am  not
 attributing  any  motive  to  their  opposition;
 they  may  have  some  genuine  difficulties,
 but,  as  I  have  already  said,  we  shall  see
 how  these  genuine  difficulties  can  be  over-
 come;  we  do  not  want  to  ride  roughshod
 over  them.  We  are  doing  this  only  in
 pursuance  of  the  demand  made  by  the
 people  for  their  convenience.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  main
 difficulty  is  this.  For  instance,  in  Goa,
 the  Portuguese  laws  were  there.  That  sys-
 tem  was  different  from  the  English  legal  sys-
 tem.  Once  the  English  system  is  intro-
 duced,  during  the  period  of  transition  some
 hardships  are  inevitable.  §o,  the  samg

 and  Abolition)  Bill
 thing  is  likely  to  happen  in  Pondicherry.
 The  hon.  Member's  appeal  was  to  mitigate
 these  hardships,  and  I  sure,  the  Home  Minis-
 ter’s  assurance  conveys  this  that,  during  the
 period  of  transition.  When  there  are  hard-
 ships,  they  will  be  mitigated  by  certain
 Procedures  permissible  under  the  system.
 This  is  what  the  hon.  Member  wanted  and,
 I  think,  the  hon.  Minister’s  assurance
 contains  it.

 Now  I  shall  put  the  motion  to  the  vote
 of  the  House.

 The  question  is  :
 “That  the  Bill  as  amended,  be  pas-

 sed.”
 The  motion  was  adopted.

 5.43  brs.

 CONTRACT  LABOUR  (REGULATION
 AND  ABOLITION)  BILL

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI.  HATHI):  I
 beg  to  move  :

 “That  the  Bill  to  regulate  the  employ-
 ment  of  contract  labour  in  certain
 establishments  and  to  provide  for  its
 abolition  in  certain  circumstances  and
 for  matters  connected  therewi:h,  be
 referred  to  a  Joint  Committee  of  the
 Houses  consisting  of  45  members  ;  30
 from  this  House,  namely  :—......
 There  are  two  changes  from  the  names

 given  in  the  printed  list,  namely,  instead
 of  Shri  Bhogendra  Jha,  it  should  be  Dr.
 Ranen  Sen;  and  instead  of  Shri  Anantrao
 Patil  it  should  be  Shri  S.D.  Patil.  The
 names  as  modified  are  :

 “(t)  Shri  R.  K.  Amin  ;  (2)  Shri  N.
 Anbuchezhian  ;  (3)  Shri  Tridib  Chau-
 dhuri  ;  (4)  Shri  M.  Deiveekan  ;  (5)
 Shri  K.  R.  Ganesh  ;  (6)  Shri  Shri
 Chand  Goel;  (7)  Shri  Ram  Krishan
 Gupta  ;  (8)  Shri  S.C.  Jamir  ;  (9)  Dr.
 Ranen  Sen;  (10),  Shri  Hukam  Chand
 Kachwai  ;  (),  Kumari  Kamala  Kumari;
 (12)  Shri  Samarendra  Kundu;  (13)
 Bhajahari  Mahato  ;  (I4)  Shri  K.  Anand
 Nambiar;  (I5)  Shri  Kashi  Nath  Pan.
 dey  ;  (I6)  Shri  S.  D.  Patil  ;  (7)  Shri
 Khagapathi  Pradhani  ;  (I8)  Shri  S.  ए.
 Ramamoorthy  ;  (19)  Shri  Viswasraj
 Narasimha  Rao  ;  (20)  Dr,  Sisir  Kumar



 2539  Contract  Labour  (Regul.  and  MAY  7,  i968
 Abolition)  Bill

 {Shri  Hathi]
 Saha  ;  (21)  Shri  P.  M.  Sayeed  ;  (22)
 Shri  Deven  Sen  ;  (23)  Shri  8.  Shaakara-
 8890  ;  (24)  Shri  Shashi  Bhushan  ;  (25)
 Shri  Biswanarayan  Shastri  ;  (26)  Shri
 s.  M.  Solanki  ;  (27)  Shri  0.  Venkata-
 swamy;  (28)  Shri  R.  S.  Vidyarthi  ;
 (29)  Shri  Virbhadra  Singh  ;  (30)  Shri
 D.  R.  Chavan  ;  and  I5  from  Rajya
 Sabha  ;

 “that  in  order  to  constitute  a  sitting
 of  the  Joint  Committee,  the  quorum
 shall  be  one-third  of  the  total  number
 of  members  of  the  Joint  Committee  ;

 “that  the  Committee  shall  make  a
 report  to  this  House  by  the  first  day  of
 the  next  session  ;

 “that  in  other  respects  the  Rules  of
 Procedure  of  this  House  relating  to
 Parliamentary  Committees  shall  apply
 with  such  variations  and  modifications
 as  the  Speaker  may  make  ;  and

 “that  this  House  recommends  to
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Subba  do  join
 the  said  Joint  Committee  and  communi-
 cate  to  this  House  the  names  of  5
 members  to  be  appojnted  by  Rajya
 Sabha  to  the  Joint  Committee.”

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  shall
 now  put  the  motion  with  the  modifications
 of  those  two  names—to  the  vote  of  the
 House.

 The  question  is  :
 “That  the  Bill  to  regulate  the

 employment  of  contract  labour  in  cer-
 tain  establishments  and  to  provide  for
 its  abolition  in  certain  circumstances
 and  for  matters  connected  therewith,
 be  referred  to  a  Joint  Committee  of  the
 Houses  consisting  of  45  members  ;  30
 from  this  House,  namely,  (J)  Shri
 R.  K.  Amin;  (2)  Shri  N.  Anbuchezhian;
 (3)  Shri  Tridib  Chaudhuri  ;  (4)  Shri
 M.  Deiveekan  ;  (5)  Shri  K.  R.  Ganesh  ;

 Central  Laws  (Extension  2596
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 Pradhani;  (I8)  Shri  S.  P.  Rama-
 moorthy  ;  (I9)  Shri  Viswarai  Nara-
 simha  Rao;  (20)  Dr.  Sisir  Kumar
 Saha  ;  (2l)  Shri  ्,  M.  Sayeed;  (22)
 Shri  Deven  Sen  ;  (23)  Shri  B.  Shankara-
 nand  ;  (24)  Shri  Shashi  Bhushan  ;  (25)
 Shri  Biswanarayan  Shastri  ;  (26)  Shri
 5.  M.  Solanki  ;  (27)  Shri  0.  Venkat-
 ewamy  ;  (28)  Shri  R.  8.  Vidyarthi  ;
 (29)  Shri  Virbbadra  Singh  ;  (30)  Shri
 D.  R.  Chavan,  and  1S.  from  Rajya
 Sabha  ;

 “That  io  order  to  constitute  a  sitting
 of  the  Joint  Committee  the  quorum
 shall  be  one-third  of  the  total  number
 of  members  of  the  Joint  Committee  ;

 “that  the  Committee  shall  make  a
 Teport  to  this  House  by  the  first  day
 of  the  next  session  ;

 “that  in  other  respects  the  Rules  of
 Procedure  of  this  House  relating  to
 Parliamentary  Committees  shall  apply
 with  such  variations  and  modifications
 as  the  Speaker  may  make  ;  and

 “that  this  House  recommends  to
 Rajya  Sabha  that  Rajya  Sabha  do  join
 the  said  Joint  Committee  and  communi-
 cate  to  this  House  the  names  of  45
 members  to  be  appointed  by  Rajya
 Sabha  to  the  Joint  Committee.”

 The  motion  was  adopted.

 5.45  brs.

 CENTRAL  LAWS  (EXTENSION  TO
 JAMMU  AND  KASHMIR)  BILL

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 VIDYA  CHARAN  SHUKLA)  :  Sir,  I  beg
 to  move*  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 extensi  of  certain  Central  Laws  to

 (6)  Shri  Shri  Chand  Goel  ;  (7)  Shri
 Ram  Krishan  Gupta;  (8)  Shri  S.  C.
 Jamir  ;  (9)  Dr.  Ranen  Sen  ;  (30)  Shri
 Hukam  Chand  Kachwai  ;  (l])  Kumari
 Kamla  Kumari  ;  (12)  Shri  Samarendra
 Kundu  ;  (13)  Shri  Bhajahari  Mahato  ;
 (14)  Sbri  K.  Anand  Nambiar  ;  (I5)
 Shri  Kashi  Nath  Pandey;  (16)  Shri
 S.  D.  Patil;  (I7)  Shri  Khbagapgthi

 the  State  of  Jammu  and  Kashmir,  be
 taken  into  consideration.”
 This  is  a  non-controversial  Bill  which

 seeks  to  extend  42  Central  Acts  to  the
 State  of  Ji  and  Kash  This  d  d
 has  been  made  from  time  to  time  by  the
 Government  of  Jammu  and  Kashmir  for
 the  extension  of  these  laws.  It  was  causing
 some  difficulties  that  whereas  various

 “Moved  with  the  recommendation  of  the  President,
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 matters  came  within  the  jurisdiction  of  the
 Concurrent  List  and  the  Central  List  of
 the  Constitution,  these  very  laws  which
 were  made  under  the  authority  given  by
 the  Constitution,  were  not  applicable  to  the
 State  of  Jammu  and  Kashmir.  And  there
 is  no  controversy  about  the  extension  of
 these  laws  to  the  State  of  Jammu  and
 Kashmir.  Therefore,  I  do  not  propose  to
 to  say  much  at  this  stage  and  would  request
 the  House  to  give  its  consent  to  the
 extension  of  these  laws  by  passing  this
 Bill.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Motion
 moved  :

 “That  the  Bill  to  provide  for  the
 extension  of  certain  Central  Laws  to
 the  Stateof  Jammu  and  Kashmir,  be
 taken  into  consideration.”

 श्री  बृज  भूषण  लाल  (बरेली)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  कुछ  सेंट्रल  लाज  को  जम्मू-काइमीर  पर

 लागू  करने  करने  के लिए  यह  जो  बिल  लाया
 गया  है  में  उसका  समर्थन  करता  हूँ  |  मैं  समझता

 हैं  कि  इस  हाउस  में  ऐसा  कोई  भी  सदस्य  नहीं
 होगा,  जो  इस  बिल  को  श्रोपोज  करेगा  ।  लेकिन
 मेरी  समभ  में  यह  नहीं  श्राता  है  कि  सेंट्रल  लाज
 को  इस  तरह  पीसमील  तरीके  से  जम्मू-काश्मीर
 पर  क्‍यों  लागू  किया  जा  रहा  है।  इस  बारे  जो
 स्लो  प्राग्रेस,  धीमी  गति  से  काम  हो  रहा  है,
 इसकी  कया  वजह  है  ?  भ्राखिर  यह  काम  डर-डर
 कर  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  जम्मू-काइमीर  के  साथ
 जो  स्पेशल  फेवर  किया  जा  रहा  है,  उसको  वजह
 क्या  है  ?  श्राज  भी  हमारे  कॉस्टीटयूशन  में
 आझ्राटिकल  370  क्‍यों  रखा  हुआ  है  ?  जरूरत  इस
 बात  की  है  कि  जल्दी  से  जल्दी  इस  आर्टिकल  को
 डिलिट  कर  दिया  जाये  श्लौर  जो  बर्ताव  दूसरे
 राज्यों  के  साथ  किया  जा  रहा  है.  वही  जम्मू-
 काएमीर  के  साथ  भी  किया  जाय  i  मैं  मन्त्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सेंट्रल
 लाज  को  इस  तरह  धीरे-धीरे  जम्मू-काइमीर  पर
 लागू  करने  की  क्‍या  वजह  है।  मैं  इस  बिल  का
 समधन  करता  हूँ,  लेकिन  मैं  यह  जरूर  ज्ञानना

 चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  प्रोग्रेस  इतनी  स्लो

 क्यों  है,  भादिकल  870  को  डीलीट  क्यों  नहीं

 VAISAKHA  17,  890  (SAKA)
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 किया  जाता  है।  सरकार  को  मजबूत  कदम  उठा
 कर  हमारे  सब  लाज  को  जम्मू-काश्मीर  पर  लागू
 करना  चाहिए।  जम्मू-काइ्मीर  के  साथ  वही
 ट्रीटमेंट  किया  जाना  चाहिए,  जो  कि  दूसरी
 स्टेट्स  के  साथ  किया  जा  रहा  है  |

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  (Gau-
 hati):  I  support  this  Bill.  A  new
 approach  should  also  be  made  to  the  solu-
 tion  of  the  Kashmir  problem.  If  some-
 body  thinks  that  by  extension  of  certain
 provisions  of  our  Constitution  or  certain
 laws  to  Jammu  and  Kashmir,  the  problem
 of  Kashmir  can  be  solved,  he  is  thorough-
 ly  mistaken.  This  is  a  vital  question.  This
 should  be  understood.  Our  Government
 is  thinking  from  947  that  we  could  keep
 Kashmir  and  we  could  solve  the  problem
 of  Kashmir  in  the  way  the  Government  of
 India  is  thinking.  In  947  when  the
 Britishers  divided  our  country  into  Pakistan
 and  Hindustan...

 AN  HON.  MEMBER  :  It  is  India.

 SHRI  DHIRESWAR_  KALITA  :
 the  whole  of  Kashmir  under  the  regime  of
 Sheikh  Abdullah  acceded  to  India.

 The  population  of  the  State  was  99  per
 cent  Muslims.  After  that,  what  happened  ?
 Pakistan  hatched  som:  conspiracy  and
 attacked  Kashmir.  Then,  again,  under  the
 leadership  of  Sheikh  Abdullah,  we  found
 that,  that  trouble  was  crossed.  After  some
 years,  the  matter  went  to  the  UNO.  Now,
 the  position  is  that  something  is  in  the
 UNO,  something  is  in  Kashmir  and  some-
 thing  is  with  us.  Now,  we  are  trying  to
 solve  the  problem  by  extending  certain
 laws  to  Kashmir  now  and  certain  laws
 later.  I  would  submit  that  this  will  not
 solve  the  problem  of  Kashmir.  On  behalf
 of  the  Communits  Party  of  India,  I  would
 submit  that  the  attitude  adopted  by  the
 Government  of  India  at  present  will  not
 solve  the  problem,  but  rather  it  will  create
 more  problems.  Now,  Sheikh  Abdullah  is
 saying  that  Jammu  and  Kashmir  is  his
 homeland  and  he  wants  to  see  that  the
 whole  of  Jammu  and  Kashmir  should  be
 liberated.  He  wants  that  some  parts  should
 not  be  in  Pakistan  and  some  parts  should
 not  be  in  Hindustan  ;  he  says  that  Jammu
 apd  Kashmiz  jg  his  homeland,  and  he  js
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 giving  a  call  like  a  pattfot  and  he  wants  to
 solve:  the  problem-in-that  way  We  must
 also  see  that  this  problem  should  be  solved;
 We  mtist  see  that  occtipied  territory  of
 Jammu  and  Kashmir  be  liberated.  in  such
 a  way  and  must  be  united  in  such  manner
 that  the  people  of  Kashmir  can  get  united
 together  and  they  can’  very  well’  remain with  India  with  maximum  rights.  We
 must  see  tovit......

 SHRI  छः  VENKATASUBBAIAH
 (Nandyal)  :  Liberated  from  whom  ?

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  :  Liter-
 ated  if  neeessary  from  Pakistan’  and:  if
 Necessary  from  somebody  etse:

 AN  HON:  MEMBER  :
 somebody  else  ?

 Who  is’  that’

 SHRI  P:  VENKATASUBBAIAH  :  He:
 wants  it  to  be  liberated  from  India  alsb  ?

 SHRT  DHIRESWAR  KALITA’  :  I  am
 not  saying  that  it  should  be  liberated  from
 India;  it:  is  with  India;  a  big:  part  of  Kash-
 miris  with  India.  But  what  I  ani  saying

 is  about  Sheikh  Abdullah.  Sheikh
 Abdullah  says  that  that  is  his  homeland
 and  he  wants  that  Jummu  and  Kashmir
 should-be  united,  and  whichever  part  is
 under  Pakistan  and.whichever  part-is  under
 anybody.  else...

 AN  HON.  MBMBER  Who  is  that
 anybody  else  ?

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  :
 should  be  liberated  and  it  should  from  one
 compact  unit  with  maximum.  liberty  and
 maximum  autonomy;  and  it  should  form
 one  unit  of  united.  India.  This  is  the  po-
 licy  of  the  Communist  Party  of  India  and
 this  is  what  I  am  saying.

 So,  merely  exténdiag’  some  provisions
 now  and  some  provisions’  later  of  500०
 laws  will  not  solve  the’  problem  My:  hon.
 friends  fron  the  Jan‘  Sangt  ate.  saying.  that
 article  370°  should  be'repeale&  I  woutd
 submit  that  that  also  is  not  going  to  solvo
 the  problem.

 India  today  has  got  three  problems,
 the  Kashmir  problem,  the  Naga  problesi
 pnd  the  Kutch  problen.  Do  ty  how,  frir
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 ends  from  the  Jan  Sangh  want  that  these
 problems  should  continue  forever  ?

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi
 Sader)  :  Does  he  think  that  the  Congress
 and  his  party  are  solving  it  ?

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA  :  Dose
 he  want  that  these  problems  should  conti-
 nue  for  eternity?  This  has  become  the
 biggest  problem  in  India.  Every  patriot
 and  every  hon.  Member  here  should
 see  how  these  problems  can  be
 solved  and  how  it  can  be  seen  to
 it  that  these  do  not  continue  forever.
 If  India  wants  peace  and  security  with  all
 neighbours  and  with  all  our  Indians,  we
 must  see  that  we  view  these  problems  also
 in  a  democratic  and  peaceful  way.  That
 is  my  submission.

 SHRI  UMANATH  =  (Pudukkottai)  :
 This  Bill  propeses  to  extend  certain:  laws  to
 the  State  of  Jammu  and  Kashmir.  When
 we  go  Into  this  question  it  is  better  that  we:
 look  into  the  problem  of  how  the  earlier
 laws  that  we  have  extended  have  been
 worked  in  Jammu  and  Kashmir  and  how  the
 Jammu  and  Kashmir  State  has  been  using
 those  laws.  I  would  like  to  take  this
 opportunity  to  draw  the  attention  of  the
 House  to  some  of  these  aspects

 Take,  for  example,  the  Preventive
 Detention  Act  which  operates  in  Jammu
 and  Kashmir  Stats  and  the  way  in  which
 it  is  being  used  there.  For  cxampie,  the
 employees  of  the  State  Government  have
 got  their  own  federation.  Their  sintple
 demand  was  for  extension  of  the  DA-at
 Central  Government  rates  to  that  State.
 When  they  conducted  a  struggle  for  that
 immediately  42  of  them,  leaders  of  trade
 uaions,  were  arrested  under  the  P.  D.  Act
 and  kept  in  Jail.  One  of  their  leaders  is
 still-contiauing.  under  preventive,  detention
 0७8  Mr.  Sambhut.

 Whal  was  the  ground  adduced?  What
 was  the  purpose  for  which  the  Sadiq  Gove-
 roment  exercised  their  right  under  the  P.
 D.  Act?.  Did  these  people  do  any  espionage
 or  sabotage  ?  Did  they  commit  any  swch
 act?  Absolutely  no.  I  have  read  the
 grounds  of  detention.  It  is  written  there  :
 on  such  and  such  date  you  participated  in
 the  pyrdown  @trike,  on  such  and-sugh  date:
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 you  addressed  a  meeting  organised  by  the
 trade  unions  and  spoke  in  such  and  such
 way.  These  are  the  grounds.  Is  it  not
 obvious  that  ‘the  Sadiq  Government  while
 exercising  an  extended  law  ‘Ifke  the  P.  9.
 Act  are  trying  to  break  the  trade  union
 Movement  ?  It  this  not  a  right  given  to
 employees  in  this  country  to  agitate  in
 support  of  their  grievances  ?  But  the
 Sadiq  Government  wants  to  use  the  P.  D.
 Act  against  the  employees  for  breaking
 their  trade  union  movement.  Is  it  not
 clear  they  are  resorting  to  it  to  break  up
 the  democratic  organisation  of  the  workers?
 I  am  saying  this  because  I  have  gone  ‘thro-
 ugh.the  grounds  adduced.

 Every  time  the  Act  is  extended;.an
 assurance  is  .givenon  the  floor  of  the
 House  that.this  is  not  meant  for  breaking
 the  democratic  organisation  of  the  work-
 ers,  that  this  is  not  meant  against  trade
 unions,  that  it  is  not  meant  against  political
 parties  but  only  against  anti-social.  elemants.
 What  has  happened  to  this  assurance  so
 far  as  the  J  &  K  is  concerned  ?

 A  democratic  movement  like  this  has
 become  a  security  risk  to  the  Sadiq  Govern-
 ment.  I  went  to  Jammu  and  wanted  to
 see  the  detenus.  There  is  a  Judgment  of
 the  Madras  High  Court—there  is  no  other
 Judgment  against  it  so  far  either  ‘by  any
 of  the  High  Courts  or  of  the  Supreme  court
 with  regard  to  the  rights  of  interview  to
 detenus  under  the  DIR,  not  the  PD  Act.
 The  DIR  is  more  liberal  in  this  respect.
 The  Judgment  says  that  the  persons  wanting
 to  see  them  need  not  be  relatives,  any
 friend  can  go  and  see  them  in  the  presence
 of  an  officer.  I  went  there  as'an  MP  and
 applied  to  the  Chief  Secretary  saying  that
 J  want  to  see  these  detenus  inside  jail  in
 the  presence  of  his  officer.  He  rejected
 my  request.  So  many  people  are  shouting
 at  the  top  of  their  voices,  ‘Jammu  and
 Kashmir  is  part  of  Iadia,  Jammu  and
 Kashmir  is  part  of  India’.  But  do  people
 know  that  the  rights  which  the  citizens  in
 the  rest  of.  the  country  enjoy  under  the
 laws  of  the  land  are  denied  in  Jammu  and
 Kashmir  ?

 It  is  not  as  though  nobody  was  allowed
 to  go  and  see  the  detenus.  One  Mr.
 Madhusudan  was  allowed  to  see  the
 detenus  a  few  days  before  I  went  there.
 ]f  an  ordinary  citizen  can  see  them,  why
 phould  an  MP  be  prevented  from  doing
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 so?  This  is  how  the  rules  are  used  by
 the  Sadiq  Government.

 Some  persons  were  released  by  the
 Government.  This  was  for  the  purpose  of
 seeing  that  they  removed  themselves  from
 the  trade  union  movement.  You  will  be
 surprised  to  know  that  the  Governor  ‘has
 got  the  .power  to  dismiss  any  government
 servant  without  any  inquiry.  ]7  employees
 were  dismissed  in  this  way.  What  are  the
 grounds  given?  ‘Since  your  continuance
 in  service  is  a  security  risk,  |  do  not  consi-
 der  it  mecessary  to  have  any  inquiry  or
 charge-sheet.  I  dismiss  you’.  47  were
 dismissed  this  way.  Now  5  of  them  have
 been  taken  back.  Why?  Because  they
 gave  it  in  writing  that  ‘I  will  not  join  the
 union  hereafter’.  50  3  man  considered  a
 security  risk  and  dismissed,  ceases  to  be
 so  the  moment  he  says  ‘I  will  not  join  any
 trade  union  activities’.  “This  clearly  shows
 that  the  Sadiq  Government  are  misusing
 the  powers  which  have  been  given  to  them
 by  means.of  the  extension  of  such  laws  to
 that  State,.and  they  misuse  them  for  the
 purpose  of  breaking  the  democratic  trade
 union  movement  of  the  workers.

 ‘What  is  happsning  in  Jammu  and
 Kashmir?  It-is  not  enough  for  the  Home
 Minister  ‘to  .come  and  say  :  allow  us.to
 extend  more  laws  to  ‘Kashmir.  The  powers
 that  ace  allowed  there  are  not  being  used
 to.streagthen  democratic  movement,  but,
 onsthe  ather  hand,  are  used  to  suppsess
 what  ‘little  liberties  they  have  got.  That.is
 how  the  Congsess  Government  is  function-
 ing  these.  When  you  ask  for  the  exien-
 sion.of  Jaws,  why  do  you  not  ask  also  for
 the.extensian  of  Cesiral  Government  .em-
 ployees'  rights  ?  When  it  is  a  question  of
 the  poople  there.getting  some  beaefits,  you
 say:  no  we  qannot  do  it.  When  it  isa
 question  ,of  suppressing  them,  you  wast
 the  P.D.  Act  aad  the  D.I.-R.  and  that
 sort  of  Acts.  This  is  .a  wrong  attitude.

 46.00  drs.

 What.is.the  seountty  risk  in  Kashmir
 today  ?  The  Government  of  Mr.  Sadiq,
 the  Congress  ‘Party  Government  there  .and
 the  Governor  whovare  functioning  in  that
 sway  ate  the  woret  security  risks.

 How  could  the  difficaities  be  resolved  ?
 Our  party  has  been  very  clear.  The  remo-
 val  article  370—a  demand  voiced  by  some
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 {Shri  Umanath]
 friends—  is  not  the  way.  Our  party’s  con-
 tension  is  that  article  370  is  bit  by  bit
 weakened.  By  weakening  this  article,  you
 are  creating  a  lack  of  confidence  among  the
 people.  It  must  be  strengthened  further.
 Twenty  years  have  passed.  They  have
 been  abusing  Sheikh  Abdulla.  What  is
 the  basic  thing  2  A  substantial  part  of
 our  military  is  there.  Crores  had  been
 spent.  We  have  to  convince  the  people
 of  Kashmir  that  they  are  one  with  India.
 We  have  spent  crores  of  rupees.  I  went
 to  Jammu  and  the  people  of  Jammu  told
 me,  irrespective  of  party  affiliations,  that
 as  far  as  the  other  side  of  the  valley  was
 concerned,  they  were  not  with  us.  Those
 who  say  that  the  accession  had  taken
 place  and  there  was  no  question  and  no
 problem  are  blind  to  the  fact  that  the
 people  of  the  Valley  are  still  not  convin-
 ced  about  that  position.  They  say  that
 there  is  no  problem  or  dispute.  If  after
 spending  crores  of  rupees  and  after  twenty
 years  of  rule,  there  is  suspicion  among
 some  sctions  of  the  people,  what  do  we
 propose  todo?  We  know  history  ;  ifa
 section  of  people  are  not  convinced  in
 their  heart  of  hearts  about  some  thing,
 neither  money  nor  other  things  could
 create  that  feeling.  We  must  take  such
 steps  as  to  convince  those  people:  that  by
 remaining  with  the  Indian  Union  they  have
 got  elbow  room  and  they  can  feel  them-
 selves  free.  To  achieve  that,  the  Govern-
 ment  without  looking  to  the  question  of
 prestige  of  fearing  about  the  pressures,
 must  invite  the  leaders  of  the  people  of
 Jammu  and  Kashmir  including  Sheikh
 Abdulla  and  talk  with  them  and  negotiate
 with  them.  It  is  not  a  separate  Govern-
 ment  to  negotiate,  that  is  all  right.  Sheikh
 Abdulla  is  a  respected  leader  and  he  must
 be  invited  and  Government  must  negotiate.
 Whatever  time  it  may  take,  it  does  not
 matter.  We  must  evolve  a  formula  by
 which  those  people  can  have  faith.  A
 formula  can  be  evolved  by  mutual  negotia-
 tions  so  that  they  may  feel  that  they  are
 now  free.  Within  the  limits  of  the  Indian
 Constitution,  we  must  give  them  the  maxi-
 mum  autonomy.  Without  doing  that,  if
 you  remove  370,  you  will  be  mistaken.
 There  is  no  question  of  jailing  Sheikh
 Abdulla.  If  you  do  that  again,  further
 bitterness  will  be  created.  Reality  should
 be  taken  note  of  and  by  negotiating  with
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 the  representatives  of  the  people  and  by
 granting  maximum  autonomy  a  formula
 could  be  evolved  which  will  convince  the
 people.  That  is  the  only  way  to  settle
 it.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  (Nan-
 dyal)  :  Mr.  Deputy-Speaker,  for  the  ex-
 tension  of  certain  Central  laws  to  the
 Jammu  and  Kashmir  State,  the  Govern-
 ment  has  brought  forward  this  Bill.  In
 this  connection,  it  is  but  natural  that
 certain  things  which  are  happening  in
 Jammu  and  Kashmir  should  come  up  for
 discussion.  Shri  Umanath  spoke  with
 emotion  and  Shri  Kalita  also  spoke  and
 from  those  speeches  on  this  Bill  we  could
 see  the  divergence  of  views  between  the
 left  Communists  and  the  right  Commu-
 nists.  They  are  free  to  hold  their  own
 views,  and  we  have  no_  objection.
 (Interruption).

 SHRI  PILOO  MODY  (Godbra):  I
 Suggest  you  concern  yourself  with  right
 and  wrong  !

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH:  I
 do  not  understand  when  Shri  Umanath
 Says  that  the  whole  matter  must  be  dis-
 cussed  and  that  Sheikh  Abdullah  be  invit-
 ed  for  discussion  and  the  people  of  the
 valley  must  be  convinced  that  they.  are
 with  India.  I  am  not  able  to  understand
 his  argument  at  all,  because,  if  that  is  so,
 he  is  arguing  out  the  very  fundamental
 principle  of  the  integration  of  Jammu  and
 Kashmir  with  India.  That  is  a  settled
 fact.  For  instance,  in  Maharashtra,  for
 certain  reasons  if  some  people  think  that
 they  cannot  be  with  the  Indian  union,  is
 it  proper  for  Shri  Umanath  or  for  me  to
 say—

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Fortuna-
 tely  there  is  no  such  section  in  Maha-
 rashtra.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  :
 Since  you  are  in  the  Chair  now,  it  just
 struck  me  and  I  said,  “Maharashtra”.  One
 may  take  any  other  State  for  that  matter.
 Unterruption).  This  is  a  problem  which
 has  beea  engaging  the  attention  of  Parlia-
 ment  as  well  as  the  people  of  Jammu  and
 Kashmir.  We  had  general  elections  thete,
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 and  an  Assembly  has  been  constituted  on
 the  basis  of  adult  franchise.  It  is  function-
 ing,  with  the  Government  having  autono-
 mous  powers  as  are  enjoyed  by  other
 States,  and  now  to  say  that  one  person
 Matters  much  and  his  voice,  the  voice  of
 separation,  the  voice  of  revolt,  should  be
 respected,  is  surprising,  and  I  am  sorry  that
 I  disagree  with  Shri  Umanath.  Sheikh
 Abdullah  is  raising  certain  fundamental
 issues  which  go  against  the  sovereignty  and
 integrity  of  India.  Whatever  be  his  other
 political  background,  his  vizws  today  are
 quite  contrary  and  contradictory  to  the
 basic  principles  of  our  country.  If  these
 people  can  be  brought  for  consultation,
 when  they  are  questioning  the  very  funda-
 Mental  action  of  integration  of  Jammu  and
 Kashmir  with  India,  what  is  the  point  ?
 He  said  that  we  have  been  keeping  the
 military  and  spending  crores  and  crores  of
 Tupees.  As  you  know,  Kashmir  happens
 to  be  a  border  State.  If  you  deploy  cer-
 tain  forces  and  concentrate  certain  troops
 on  our  eastern  frontier,  and  if  Shri  Uma-
 nath  asks,  “Why  are  you  deploying
 that  2’...

 SHRI  UMANATH:  I  did  not  say
 that.  Despite  all  these,  we  could  not  con-
 vince  those  people  That  is  what  I  said.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  :  This
 is  a  border  problem.  We  had  aggression
 of  Pakistan  and  we  know  how  the  brave
 Kashmiris  were  able  to  resist  their  aggres-
 sion.

 AN  HON.  MEMBER  :  Aggression
 by  China.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH:  Even
 on  both  these  fronts,  we  cannot  doubt  the
 patriotic  fervour  or  the  sentiments  of  the
 people  of  Kashmir.  By  raising  this  ques-
 tion,  Shri  Umanath  raises  certain  new
 points  which  are  not  at  all  relevant.  Here
 is  a  problem  :  how  to  bring  a  sort  of  close
 integration  with  the  rest  of  India.  And
 for  that  purpose,  I  think  the  Central
 Government  have  started  in  a  right  direc-
 tion,  to  see  that  these  Acts  are  extended
 slowly  without  causing  any  annoyance  or
 resentment  among  the  people.  They  want
 to  bring  in  a  close  integration  and  J  do  not
 think  that  there  is  any  occasion  to  bring  in
 certain  political  things  in  this  matter.  This
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 is  a  State  where  we  have  to  be  much  more
 careful.  Let  us  remember  the  way  in
 which  Sheikh  Abdullah  was  going  about
 and  the  speeches  that  were  made  which
 were  quite  contrary  and  contradictory  to

 the  speeches  which  he  made  when  he
 championed  the  cause  of  secularism  and
 integration  with  India.

 Now  he  says  that  free  election  is  no
 substitute  for  a  plebiscite.  At  one  time,
 he  was  Chief  Minister  and  represented  our
 country  in  the  UN.

 SHRI  S.  KANDAPPAN  (Mettur)  :
 He  was  Prime  Minister,  never  a  Chief
 Minister.

 SHRI  P.  VENKATSUBBAIAH:  He
 was  Prime  Minister  of  Jammu  and  Kashmir.
 I  am  sorry  a  man  who  played  a  historic
 role  in  the  freedom  movement  should  now
 play  the  opposite  role.  All  these  factors
 go  to  show  that  he  is  a  frustrated  man
 today.

 There  is  no  point  in  Mr.  Umanath
 getting  himself  worked  up  on  this  matter.
 I  remember  in  942  a  thesis  was  brought
 out  by  the  Communist  Party  of  India
 supporting  the  theory  of  nationalities  when
 there  was  cry  for  separation  from  the
 Muslim  League.  So,  they  had  built  up
 the  theory  that  there  are  so  many  nationa-
 lities  in  this  country.  Ido  not  feel  sur-
 prised,  therefore,  if  Mr.  Umanath  sticks
 to  that  old  idea  of  thinking  in  terms  of
 various  nationalities  and  every  nationality
 having  the  right  to  secede  from  this
 country.

 I  appeal  to  the  Central  Government
 that  there  should  be  a  better  appreciation
 of  the  sentiments  of  the  people  of  that
 area.  I  am  sure  the  State  Government
 there  is  doing  its  best  to  improve  their
 economic  condition,  but  I  appeal  to  the
 Central  Government  that  every  effort  has
 to  be  made  to  see  that  the  economic
 condition  of  the  people  in  that  area  is
 improved.  In  many  respects,  Jammu  and
 Kashmir  requires  a  special  _  treatment,
 because  of  its  economic  backwardness.
 That  must  be  the  constant  endeavour  of
 the  Government  of  India.  Also,  there
 must  be  frequent  exchange  of  views  and
 close  co-operation  between  the  people  of
 that  State  and  the  rest  of  the  country.  {f
 am  sure  the  Central  Government  will  do
 its  best  in  this  direction.
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 3SHRI  SRINIBAS  -MISRA  rose—

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  You
 want  to  aise  a  point  of  order.or  speak  on
 the  Bill?

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  (Cuttack)  :
 I  want  to  speak  On  this  -Bill.

 Sir,  while  supporting  this  Bill  whole-
 heartedly,  |  wish  that’  the  Government
 should  have  brought  a  Bill  to  extend  the
 power  of  this  House  to  make  laws  rega-
 tding  all  the  isems  in  the  seventh  .sche-

 dyke.  It.is  necessary  that  this  State  of
 Jammu  and  Kashmir  should  have  the  same
 law  as  the  rest  of  the  country.  Voices
 have  :been  heard  hese  that  Jammu  and
 Kashmir  should  be  allowed  to  have  their
 own-way.  In  that  way,  all  of  usin  all  the
 States  must  be  allowed  to:have  our  own  way.
 But  there  are  certain  fundamentals  in  the
 ‘life  of  a-nation.  As  socialism  er  commu-
 nism  is  the  fundamental  right  of  USSR  or
 ome  other  country,  say  China  -for  the  sake
 of  asgument...

 SHRI  DEHRESWAR  KALITA:  Also
 for  India.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :
 fundamental  -for  India.

 No,  not

 ‘SHRI  DHIRESWAR  KALITA  :  It  is
 our  ‘fundamental  sight.

 SHRI  ORINIBAS  MISRA:  One
 fundamental  thing  in  all  the  States  of  the
 world  is  territorial  integrity.  Shall  any
 State  allow  its  territorial  integrity  to  be
 challenged?  Sheikh  Abdullah  may  be
 Beat  to  some,  but  is  he  great  to  the
 ‘people  of  Jammu  and  Kashmir?

 Very  recently  the  papers  seported  that
 seme  people  threw  a  chaltenge  at  him  to
 fight  the  elections.  But  the  reply  .comes
 from  his  Aide  Mr.  Faroaqi  that  election
 is  no  substitute  for  plebiscite.  What  alse
 will  plebiscite  de?  Election  is  the  meams
 of  ascertaining  the  wishes  of  the  geaple.
 Of  course,  there  are  objections  tothe  ast
 giections.  We  have  our  doubts  whether  it
 was  fairly  conducted  .or  not.  They  are  ail
 subjudice.  But  can  .anybody  say  that  in
 the  present  set-up  of  the  couwatry  election
 ds  no  substitute?  What  else  will  he  do
 to  know  whether  they  will  remain  in  dodia
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 sor  outside?  This-has  been  decided  -once
 for  all.  It  is  irrevocable.  Now  to  ask
 -the  people  to  say  whether  they  want  to  be
 ihore  or  there  or  elsewhere  or  elsewhere
 will  be  reopening  the  issue.  Will  a

 reopen  issue  again  and
 again.  Today,  Sheikh  Abdullah  is  there.
 After  his  exit  fram  the  arena  some  other
 ‘Sheikh  will  come  and  say,  let  the  matter
 be  reopened.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 Shri  Umanath  may  come.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :  We  do.  not
 know.  It  is  to‘be  pen  ‘that  the  attitude
 of.a  section  of  this  country  is  changing
 with  .every  change  .in  temperature  in
 countries  outside  this  country.  It  must
 be  seen  that  the  people  of  a  country  whose
 Prime  ‘Minister  came  to  India  and  declared
 openly  that  Kashmiris  a  part  of  India,
 with  every  change  in  the  colour  of  -their
 relationship:with  this  country,  have  now
 started  saying  that  Kashmir  is  not  a  part
 of  ‘India,  it  will  have  the  -right  for  plebi-
 scite  and  so  on.  They  are  helping  nations
 with  arms  and  ammunitions  to  capture  a
 part  of  that  territory.  dt  portends  the
 change  in  attitude  of  another  country  to-
 wards  this  country,  a  country  which  is
 trying  to  create  dissensions  in  Jammu  and
 Kashmir.  But  we  are  mot  :to  be  guided
 wy  these  things.  -We  are  to  be  guided
 by  ahe  general  demand  .  this  country  that
 the  people  of  Jammu  and  Kashmir  belong
 to  this  Country  and  they  are  part  of  us.
 Let  them  come  and  rule  us  if  they  like.
 ‘Let  them  come  and  sule  us  and  rule  them-
 selves.  But  it  is  not  that  they  are  to  be
 treated  as  a  separate  entity  outside  the
 Union of  India.  Ifthe  people  .of  Delhi,
 for  example,  say  that  they  want  self-deter-
 “mination,  what  will  happen  ?  Will  Delhi
 Aelermine  itself  outside  this  Unian?

 SHRI  S.  KANDAPPAN:  We  can
 rely  on  Shri  Kanwar  Lal  Gupta.

 SHRI  SRINJBAS  MISRA:  Yes,  we
 can  rely  on  him,  so  far  as  this  issue  is

 SHRI  KANWAR  LAL’  GUPTA:
 Ours  is  a  nationalist  party.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  :
 another  matter.

 That  is
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 Whatever  is  being  sought  to  be  ex-
 tended.  by  this:  Act  is-not  enough.  Presi-
 dent's.  power  is  there  under  Article  370-to
 make  modifications  in  certain  cases  in:  their:
 extension  to  Jammu  and  Kashmir.  But:
 President’s  modifications  should  take  the
 realities:  in  Jammu  and  Kashmir.  into
 consideration.  Those  realities  are  their
 special  problems,  35.  special  as  the  pro-
 btems  of:  my  State  or  the  State.of  Kerala  or
 other  States:which  have  got  their  special
 problems.  The  food  problem  for  Kerala  is-

 28  special  problem  and  the  Centre  has  to
 look.  towards’  that  problem  frony.  a  spetial
 standpoint.  Jammu  and  Kashmir  has  its
 own  special  problems.  President’s  modi-
 fications,  in  so  far  as  the  Acts  are
 applied  to  Jammu  and  Kashmir,  will  have
 to  take  those  things  into  consideration.
 There.  is  also.  the  question  about  other
 Acts  which  will  be  beneficial  to  the  State.  I
 agree  with  my  hon.  friend,  Shri  Umenath-
 that  the  weakness.  of  this.:Government  has
 been  responsible  for  whatever  is  happening
 there  and  whatever  tendencies  or  dis-
 content  are  seen  in  Jammu  and  Kashmir.
 All  that  can  be  laid  at  the  doors  of  the
 hon.  Minister  here  because  we  agree  that
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 that  Jammu  and  Kashmir  has  special  pro-
 blems  should  be  taken  into  consideration
 while  administering  them,

 DR.  MAITREYEE  BASU  (Darjeeling):
 Mr.  Deputy-Speaker,.  Sir,  I  have  never  been
 to  Kashmir  and  I  never  thought  that  I
 would  be  speaking  on  the  Central.  Laws.
 (Extension  to  Jammu  and  Kashmir)  Bill.
 But  hearing  my  good  friends,  Shri  Uma-
 nath  and  Shri  Kalita,  one  coming  from
 Kerala  or  Tamilnad  and  the  other  coming
 from  Assam—they  are  so  much  interested
 in  Kashmir  and  they  are  so  very  conscious
 of  Kashmir,  which  shows  that’  there  is
 sothethihg  particular  about  this--I  am  re-
 minded‘of  the'time  when  Shri  Umamath
 was  perlraps  a  lisping  child,  and  I  do  not
 know  what  Shri  Kalita  was  at  that  time,
 when  during  the  942  movement  and  later
 of’  the  Communist  Party  of  India  gave
 shape  to’  the  concept  of  Pakistan.  Prior
 to  that,  even  Shri  Jinnah  was  not  consc-
 idas  of  the  actual  cencept,  the  shape  of
 Pakistar.  But  they’  gave  a  very  clear’  pfc-
 ture  of  how  Pakistani  should  come  ‘up.  It
 came  out  in  their  paper,  in  their  theoreti-
 cal  paper,  whatever  it  was  called  at  that

 beneficial  legislations  which  will  benefi
 the  people  of  J;  and  Kashmir  have  not
 been  extended  to  that  State.

 We  see  only  such  legislations  as  the
 Official  Trustees  Act.  Anybody  who  deals
 with  law  knows  how  minor  an  Act  it  is.
 Then  there  are  acts  like  the  Motor  Vehicles
 Act,  Road  Transport  Corporation  Act,
 Transfer  of  Prisoners  Act,  Mines  Act,

 _and  some  important  Acts  like  the  Essential
 Commodities  Act,  Companies  Act  and
 Apprentices  Act.  But  what  about  the
 other  Acts?  There  are  many  other  Acts
 which  are  in  force  in  this  country  which
 are  beneficial  to  the  people.  Why  are
 they  not  being  extended  to  Jammu  and
 Kashmir?  For  instance,  why  is  it  that
 the  Industrial  Disputes  Act,  which  does
 not  80  8६  far  as  we  would  like  it  to  go—
 although  it  does  not  give’  full  facilities  to
 the  workers,  still  it  does  80  to-
 wards  that  end  to  some  extent~why
 is  it  not  extended  to  Jammu  and  Kashmir’?
 Similarly,  there  are  a  good  many  legista-
 tions  which  give  benefits  to  the  workers
 and  poor  people,  which  are  not  being  ex-
 tended  to  Kashmir.  My  plea  is  that  all
 these  beneficial  measures  should  be  extend-
 प  9  Jammu  and  Kashmir  and  the  fact

 time...(interruptions).  This  is  a  question
 whith.  has:  to  be  consideted.  Now  Shri
 Kalita  is  thinking  of  liberating  somettting:;
 he  used:  that  word:  Now,  iff'we  goon
 liberating  all  tte  States,  including  Lisi  State,
 and  Jatantu  and.  Kashmir  ...(internuptions)

 SARE  DHIRESWAR  KALITA:  I°
 would  like  to  submit...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  If  there
 is  any  misunderstanding,  I  will  give  him  an
 opportunity  later  on  to  clarify  his  posi-
 tion.

 DR.  MAITREYEE  BASU:;  I  conald
 not  understand  Shri  Kalita  saying  that  99
 per  cent  of  them  are  Muslims..  How:  dees
 that  question  come  here  when  we  are  ex-

 -tending  Central.  laws  to  a  particular  State  ?
 If  99  per  cent  of  them  are  Muslims,  what
 of  it?  They  may  be  Muslims,  Buddhists,
 Hindus  or  nothing  like  myself.  How  does
 it  matter  that  the  Central  laws  are  extended
 to  a  State  where  a  predominant  majority of  the  people  are  Muslims-?  Thon,.  does
 he  mean  to  say  that  here  in  this  sovereign
 House  if  there  are  more  Muslims  thay
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 [Dr.  Maitreyee  Basu]
 Hindus,  they  are  not  so  much  Indians  but
 they  are  somebody  else  ?

 Is  that  the  implication?  He  may  be
 thinking  on  those  lines  but  Kashmiris  are
 not  thinking  on  the  lines  of  Shri  Kalita  or
 Shri  Umanath.  The  question  of  liberation
 of  the  State  has  never  occurred  to  them.
 They  have  thought  like  real  Indians,  as
 they  are.

 As  to  the  question  of  troop  concentra-
 tion,  in  any  forward  area  or  in  any  border
 area  that  is  only  natural.  Troop  concen-
 tration  would  not  have  been  there,  had  not
 Aksaichin  been  there,  had  not  Ladakh  and
 Longju  been  there,  had  not  Bomdilla  been
 there  and  had  not  other  things  been  there.
 Why  is  there  this  troop  concentration  ?
 This  troop  concentration  is  there  only  be-
 cause  of  these  factors.  We  were  not  think-
 ing  of  troop  concentration.  India  never
 thought  of  troop  concentration.  That  is
 not  India’s  history.  This  troop  concentra-
 tion  has  come  only  because  of  these  fac-
 tors.  That  Shri  Umanath  must  understand.
 This  question  of  liberation  cannot  be  judg-
 ed  here.  It  is  an  impossible  thing  that
 they  are  saying.

 They  bring  in  all  sorts  of  things.  It  was
 said  that  so  many  employees  have  been
 arrested.  Where  are  employees  not  being
 arrested  ?  Where  are  employees  free  ?
 Everywhere  trade  union  activities  have  been
 suppressed  by  the  Government,  whatever
 Government  it  may  be  ;  it  may  be  a  United
 Front  Government.

 SHRI  UMANATH  :
 grounds  of  detention.

 Tt  is  one  of  the

 DR.  MAITREYEE  BASU:  May  be,
 but  the  factors  there  are  unknown  to  us
 here.  I  donot  know  how  familiar  he  is
 with  Kashmir.  How  can  there  be  99  per
 cent  Muslims  that  are  there  according  to
 Shri  Kalita?  That  also  I  cannot  under-
 stand.

 So,  hearing  of  liberating  Kashmir,  hear-
 ing  of  liberating  other  States,  hearing  of
 danger,  to  my  mind  this  kind  of  thinking  is
 the  greatest  danger  to  India  and  that  must
 be  combated  now.

 SHRI  DHIRESWAR  KALITA:  Re-
 garding  liberation,  I  said  that  that  was
 Sheikh  Abdullah's  contention,  He  said

 MAY  7,  1968,  (Extension  to  J.  &  K.)  Bill  —262

 that  one  portion  was  in  Pakistan,  one  por-
 tion  was  in  Hindustan  and  his  homeland,
 Kashmir,  the  whole  of  Jammu  and  Kashmir
 was  not  united  ;  he  wants  that  this  should
 be  united.  That  is  what  I  was  saying.  His
 contention  is  how  it  can  be  united  and
 liberated.  In  that  context  I  said  that  we
 must  see  that  the  problem  of  Kashmir,
 which  is  now  hanging  fire  for  the  last  20
 years,  must  be  democratically  solved.  That
 was  my  point.

 DR.  MAITREYEE  BASU:
 not  a  personal  explanation.

 This  is

 SHRI  UMANATH  :
 personal  explanation.

 Tt  is  not  an  im-

 SHRI  A.  T.  SARMA  (Bhanjnagar)  :
 Sir,  I  wholeheartedly  support  the  Bill.  The
 provisions  of  the  Bill  were  overdue  and
 these  are  for  the  interest  of  the  Jammu  and
 Kashmir  people.  There  is  nothing  wrong
 in  them  and  not  a  single  Member  has  op-
 posed  this  Bill.

 But  in  this  connection  my  hon.  friends
 on  the  other  side  have  expressed  something
 which  is  dead  against  our  nationalism.
 The  fate  of  Kashmir  has  been  decided  al-
 ready  and  there  is  no  ground  of  ralsing  the
 same  question  again.  It  is  a  known  fact.
 We  are  giving  undue  advantage  to  Sheikh
 Abdullah  and  others.  After  all,  who  is
 Sheikh  Abdullah?  He  is  the  same  man
 who  had  requested  us  and  under  whose
 direction  we  had  spent  crores  of  rupees  and
 Kashmir  had  been  formed  a  part  of  India
 under  his  direction.  Now  he  has  changed
 his  mind  under  the  influence  of  others  and
 is  raising  the  question.  But  whe  cares  for
 him?  For  example,  Hyderabad  is  a  part
 of  India  like  Kashmir.  If  any  people  from
 Hyderabad  raise  such  a  question,  are  we
 responsible  for  them  ?

 We  should  not  care.  Even  now,  our
 policy  has  been  approved  by  many  foreign
 countries.  Only  those  who  want  to  create
 trouble  in  our  country  are  not  agreeing
 with  our  policy.  It  is  our  internal  ad-
 ministration.  They  are  not  expected  to
 interfere  in  our  internal  administration.
 Their  attitude  is  not  justified.

 My  hon.  friend,  Shri  Umanath,  said
 about  the  question  of  the  consensus  of  the
 people  and  about  the  idea  of  having  4



 2633  ‘Central  Laws

 plebiscite.  These  questions  should  not  be
 taised  again.  Then,  he  said  that  Sheikh
 Abdullah  should  be  invited  and  all  that.
 These  are  all  wrong  notions.  We  should
 not  think  of  those  things.  If  we  accede
 to  all  that,  we  will  commit  a  blunder.  So,
 such  questions  should  not  be  raised  at
 all.

 Further,  he  said  that  Kashmir  consti-
 tutes  90  per  cent  of  Muslims.  What  is
 his  statement  ?  It  is  not  justified.  There
 are  no  90  per  cent  Muslims  in  Kashmir.
 Jf  we  ourselves  say  like  that,  it  is  against
 our  national  interest.

 We  have  given  freedom  to  them  in
 these  four  elections.  They  have  expressed
 their  own  opinion.  What  is  this  plebis-
 cite  p  They  have  already  exercised  plebis-
 cite  in  these  four  elections.  Why  should
 we  acced:  toa  demand  of  an  individual
 who  has  changed  his  mind  under  the
 influence  of  others  ?

 SHRI  UMANATH  :  Last  time,  most
 of  the  nomination  papers  were  rejected
 on  flimsy  grounds.  And  you  call  it  a  free
 election.

 SHRI  A.  T.  SARMA  :  They  were
 rejected  under  the  existing  rules.  Under
 the  existing  rules,  it  was  open  to  them  to
 go  to  court  and  to  file  an  election  petition.

 The  elections  were  fair.  There  is  no
 doubt  about  that.  Nobody  said  that  elec-
 tions  were  unfair,  that  there  was  any
 undue  pressure  from  our  side  and  all  that.
 There  was  no  pressure  from  our  side.  We
 allowed  full  freedom  to  them.  They  have
 expressed  their  own  opinion  in  four  elec-
 tions.  So,  the  question  of  plebiscite  does
 not  arise  at  ail.

 We  must  see  that  we  are  Indians  first
 and  we  must  see  that  our  national  inte-
 rest  is  mot  hampered  at  any  cost.  By
 acceding  to  these  things,  we  are  giving
 undue  advantage  to  others.  That  is  my
 opinion.  I  contradict  his  views.  With
 these  words,  I  support  the  Bill  in  toro.

 श्री  तुलशीदास  जाधब  (बारामती)  :

 उपाध्यक्ष  महोदय,  यह  जो  सैंट्रल  लाज  एक्सटैंशन

 द्व  जम्मू  एंड  काइमीर  बिल  हमारे  सामने  पाया

 हैं  इसको  मैं  सपोर्ट  करता  हूं  ।

 बरी  समर  में  एक  बात  नहीं  भाती  है।
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 जम्मू-काश्मीर  के  बारे  में  बार-बार  चर्चा  होती
 रहती  है।  एक  तरफ  तो  यह  कहा  जाता  है  कि
 वह  हिन्दुस्तात  का  एक  हिस्सा  है  भ्रौर  दूसरी
 तरफ  ऐसे  कानून  लाये  जाते  हैं  जिनको  जम्मु-
 काइमीर  पर  लागू  नहीं  किया  जाता  है  भौर
 झलग  से  एक  कानून  बनाकर  उनको  वहाँ  लागू
 करने  की  व्यवस्था  की  जाती  है।  ऐसे-ऐसे  कानून
 भी  होते  हैं  कि  जिनसे  ज़म्मू  और  काइ्मीर  के
 लोगों  में  ऐसा  फीलिंग  पैदा  नहीं  होता  कि  वे
 हिन्दुस्तान  के  एक  भाग  में  रहते  हैं  t

 soit  झापने  लोगों  को  कैद  से  रिहा  किया
 है  ।  उनमें  शेख  भ्रन्दुल्ला  भी  हैं।  शेख  साहब  की
 स्पीचिज़  को  भौर  उनके  विचारों  को  पालियामेंट
 के  मेम्बजं  के  पास  भेजा  गया  है  1  उनके  चिचारों
 को  देखने  से  झौर  उनकी  स्पीचिज  को  पढ़ने  से
 ऐसा  महसूस  होता  है  कि  जम्मू-काश्मीर  किसी
 भी  रीति  से  हिन्दुस्तान  का  एक  भाग  नहीं  है।
 इतना  ही  नहीं,  अपने  भाषणों  के  भ्रन्दर  उन्होंने
 मोमिन  शब्द  का  इस्तेमाल  किया  है  -  इसका
 मतलब  यह  है  कि  बह  आदमी  किसी  से  डरता
 नहीं  है,  खुदा  से  ही  वह  डरता  है  ।  बह  खुदा  को
 ही  मानता  है।  बह  समभते  हैं  कि  काइमीर  को
 कहां  रखना  है,  उसका  क्‍या  करना  है,  इसके
 बारे  में  उनके  जो  विचार  हैं,  उनको  लेकर
 उनको  न  तो  हिन्दुस्तान  से  डरने  की  कोई  बात
 है  और  न  किसी  और  से  डरने  का  कोई  कारण
 है  ।  कुरान  शरीफ  भें  दस  दान्द  का  कोई  शौर  चय
 हो,  इसके  बारे  में  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  ।
 लेकिन  जिस  तरीके  से  उन्होंने  इस  शब्द  का
 प्रयोग  किया  है  पब्लिक  मीटिग्ज़  में  या  दूसरी
 जगहों  पर  उसका  श््थं  यही  निकलता  है  कि  हम
 जम्मू-काइमीर  के  जो  लोग  हैं  वे  किसी  से  डरने
 वाले  नहीं  हैं,  भ्रपने  नसीब  का  हम  स्वयं  निरणंय
 करेंगे।

 अब  सवाल  यह  पंदा  होता  है  कि  उनके
 दिल  में  इस  तरह  को  भावना  क्यों  पंदा  होती
 है  ?  मेरी  श्रपनी  राय  यह  है  कि  भारत  सरकार
 का  काश्मीर  के  बारे  में  जो  रुख  है  वह  कोई
 निषिक्षत  रुख  नहीं  है  ।  हमारे  प्रकाशवीर  शास्त्री



 265  Central  Laws

 [श्री  तलशीदास  जाधव]
 जी  ने  श्राटिकल  370  जो  कांस्टीट्यूडन  का  है
 उसको  निकालने  के  बारे  में  यहां  एक  विधेयक
 रखा  था  और  कहा  था  कि  काश्मीर  भी  हिन्दु-
 स्‍्तान  का  उस  तरह  से  ही  भाग  है,  अभिन्‍न  झंग
 है  जिस  तरह  से  कि  यू०  पी०  है  या  पंजाब  है
 या  देश  का  कोई  और  प्रान्त  है।  लेकिन  इस
 चीज  को  सरकार  ने  नहीं  माना  ।  घूकि  इस
 व्यवस्था  से  काश्मीर  को  एक  स्पेशल  स्टेटस  मिल
 जाता  है  इस  वास्ते  हिन्दुस्तान  के  लोगों  के  दिलों
 में  और  काइमीर  में  रहने  वाले  लोगों  के  दिलों
 में  इस  प्रकार  का  फीलिंग  पैदा  नहीं  होता  है  कि
 हम  भारत  के  उसी  तरह  से  जंग  हैं  जिस  तरह  से
 देश  के  दूसरे  प्रान्त  हैं।  जब  तक  यह  बात  नहीं
 होती  है  तब  तक  हमको  मुश्किलात  का  सामना
 करना  ही  पड़ेगा  |  इस  कानून  के  द्वारा  भी  श्राप
 नौ  ऐक्ट्स  को  जम्मू  काइ्मीर  पर  एप्लाई  करने
 जा  रहे  हैं।  फिर  काश्मीर  को  लेकर  यहां  के
 लोगों  में  बार-बार  यह  सवाल  उठता  है  कि  सर-
 कार  यह  देखती  है  कि  बाहर  वालों  का  क्या  रुख

 है,  बाकी  दुनिया  का  क्‍या  रुख  है  उसके  बारे  जो-
 नीति  कि  हम  काश्मीर  के  बारे  में  बरतते  हैं।
 यह  कहने  के  बजाय  कि  हमारी  यह  राय  है  हम
 देखते  हैं  कि रशिया  को  राय  कया  है,  भ्रमरीका
 की  राय  क्या  है,  दूसरे  लोगों  की  राय  कया  है

 हमारे  हाथ  में  ताकत  है  ।  हम  जो  कुछ  चाहें  कर
 सकते  हैं  ।  हम  स्वयं  सबे  प्रभावशील  होते  हुए
 क्यों  इस  बात  का  खुूयाल  करते  हैं  कि  दूसरे  हमारे
 बारे  में  क्‍या  सोचते  हैं।  हम  दूसरे  लोगों  के
 विचारों  की  क्‍यों  चिन्ता  करते  हैं  जो  यह  कहते
 हैं  कि  हम  सही  रास्ते  पर  हैं  या  गलत  रास्ते  पर

 हैं  -  यह  बात  मेरी  समभ  में  नहीं  श्राती  है  1

 यह  कहा  जाता  है  कि  वहां  के  लोगों  का
 निणंय  लिया  जाना  चाहिये  कि  वे  हिन्दुस्तान  के
 साथ  रहना  चाहते  हैं,  पाकिस्तान  के  साथ  जाना

 चाहते  हैं  या  स्वतन्त्र  रहना  चाहते  हैं  ।  पाकिस्तांन
 की  बात  तो  झाती  ही  नहीं  है  क्योंकि  वहां  ऐसा
 कोई  विचार  है  ही  नहीं।  हो  सकता  है  कि

 कछ  शक्ति  सो  इस  विचार  के  हों।  लेकिन  वे
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 बहुत  ही  कम  हैं।  यह  हो  सकता  है  कि  कुछ
 कहें  कि  हम  न  इधर  के  और  न  उधर  के
 झौर  हम  अपना  स्वतंत्र  भ्रस्तित्व  चाहते  हैं,  हम
 स्वतंत्र  होना  चाहते  हैं।  लेकिन  श्राप  देखें  कि
 सब  हृष्टियों  से  जम्मू-काश्मीर  भारत  का  एक
 अभिन्‍नत  अंग  है  |  जैसे  वहां  पर  चीफ  मिनिस्टर
 है  या  कैबिनेट  है,  उसी  तरह  से  भारत  के  शेष
 प्रान्तों  में  भी  चीफ  मिनिस्टर्ज  हैं  और  केबिनेट्स
 हैं।  जैसे  हिन्दुस्तान  का  कारोबार  चलता  है,
 प्रशासन  चलता  है  उसी  तरह  से  वहां  का  भी
 चलता  है।  जैसे  भौर  प्रान्तों  में  अ्न्दरूनी  बातों
 में  कुछ  मतभेद  होता  है,  वैसे  वहाँ  भी  होता
 होगा  ।  ।  प्कि  पाकिस्तान  उसके  साथ  लगता  है
 इस  वास्ते  हो  सकता  है  कि  नजदीक  होने  के
 कारण  लोग  इधर  कुछ  ञ्  जाते  हों  शौर  ा  कर

 वहां  गड़बड़ियां  करते  हों  ।  लेकिन  इसका  मतलब
 यह  नहीं.  है  कि  दुनियां  के  भ्रन्दर  यह  ओपिनियन
 बन  जाए,  यह  भावना  पैदा  हो  जाए  कि  भारत
 सरकार  अपने  विचारों  पर  निर्भर  नहीं  करती  है
 और  काइमीर  के  लोग  भी  न  इधर  रहना  चाहते
 हैं  और  न  उधर  जाना  चाहते  हैं  -  इस  तरह  का
 इम्प्रेशन  दुनिया  के  श्रन्दर  कलने  नहीं  दिया  जाना
 चाहिये.।  येन  केन  प्रकारेरा  काइ्मीर  हमारा  है,
 यह  हम  कहते  हैं  श्रौर  हम  यह  भी  कहते  हैं  कि
 इसको  हमने  अपनी  कांस्टीटयूशन  में  भी  माना
 है  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हैँ  कि  क्या  वजह
 है  कि  जितने  भी  हम  कानून  बनाते  हैं  उनको
 जब  तमाम  प्रान्तों  पर  लागू  करते  हैं,  क्यों  नहीं
 हम  तभी  उनको  जम्मू-काश्मीर  पर  भी  लाय
 कर  देते  हैं।  शब  हमने  नौ  कानूनों  को  निकाल
 कर  जम्मू  काश्मीर  पर  लागू  करने  का  निरणंय
 किया  है।  थोड़ा-थोड़ा  करने  के  बजाय  एक  ही
 दिन  जिस  तरह से  दूसरे  प्रान्तों  में  कानून  लागू
 होते  हैं,  इसी  तरह  से  वहाँ  पर  भी  लागू  हो  जाने
 चाहियें  ताकि  किसी  के  दिल  में  यह  भावना  पैदा
 न  हो  और  दुनियाँ  के  मन  में  भो  पैदा  न  हो  कि
 ब्रह  हमसे  अलग  है  ।

 एक  और  बात  भी  है।  भारत  के  किसी  भी
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 प्रान्त  में  दूसरे  प्रान्त  क ेलोग  ज़ाकर  बस  सकते
 हैं,  वहां  पर  प्रापर्टी  खरीद  सकते  है।  जम्मू-
 काइमीर  के  लोग  भ्राकर  बम्बई  में  और  पंजाब  में
 तथा  दूसरे  प्रान्तों  में  रह  सकते  हैं  वहां  पर  बंगले
 खरीद  सकते  हैं,  जायदाद  खरीद  सकते  हैं।
 लेकिन  यह  देलकर  मुमे  श्राइचर्य  होता  है  कि
 भारत  के  लोग  जम्मू  काइमीर  में  ज्ञाकर  जमीन

 नहीं  खरीद  सकते  हैं,  या मकान  खरीद  कर  उस
 में  रहना  चाहें  तो  खरीद  नहीं  सकते  हैं  |  वहाँ
 जायदाद  खरीदने  पर  उन  पर  पाबन्दी  है।  जब
 तक  इस  प्रकार  की  बन्दी  रहेगी  तव  तक  हमारे
 लोगों  के  लिए  भी  यह  विश्वासपु्वंक  कहना
 मुश्किल  होता  है  कि  जम्मू  काइमीर  हमारे  देश

 प्का  एक  भाग  है

 हम  बम्बई  के  लोग  पंजाब  में  जमीन  या
 खेती  खरीद  सकते  हैं।  उसी  तरह  पंजाब  के  लोग
 भी  दूसरे  प्रान्तों  में  जमीन-जायदाद  खरीद  सकते
 हैं  और  ओनरशिप  प्राप्त  कर  सकते  हैं।  लेकिन
 क्राइमीर  में  इस  बारे  में  प्रतिबन्ध  है  ।  जब
 काइमीर  इस  देश  का  एक  पार्ट  है,  तो  इस  प्रकार
 के  सब  प्रतिबन्धों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए
 श्रौर  इस  देश  के  सभी  कानूनों  को  वहां  लागू
 करना  चाहिए।

 अभी  कुछ  समय  पहले  इस  सदन  में  एक

 कानून  पास  किया  गया  है.  जिसके  भ्रनुसार  सब
 केन्द्रीय  कानूनों  को  पाँडिचेरी  पर  लागू  कर  दिया
 गया  है।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  पांडिचेरी  काफी
 बाद  में  हमारे  भ्रधिकार  क्षेत्र  मे  श्राया  ।  जब  वहाँ
 पर  सब  कानूनों  को  लागू  कर  दिया  गया  है,  तो
 काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  न  करना  समभ  में

 नहीं  आता  है।
 सरकार  ने  डा०  करणांसिंह  को,  जो  काइमीर

 के  राजा  थे,  भ्रपनी  कैबिनेट  में  लिया  है

 श्री  शशि  मूषण  वाजपेयी  (खारगोन):
 राजा  के  तौर  पर  नहीं  लिया  है;  पालियामेंट
 के  मेम्बर  के  तौर  पर  लिया  है।

 श्री  तुलशीदास  जाधब  :  वह  वहां  के  रईस

 हैं।  उनकी  जायदाद  वहां  पर  है।  वहाँ  के
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 आदमी  इस  गवनंमेंट  में  हैं,  लेकिन  इस  गवरनमेंट
 का  अधिकार  वहाँ  नहीं  है,  यह  एक  विसंगति
 मालूम  होती  है  a  हम  कहें  कि  यह  हमारा  बच्चा
 है,  लेकिन  उसको  दूध  कोई  दूसरी  माँ  पिलाये,
 यह  हमको  ठीक  नहीं  लगता  है।  उस  बच्चे  को
 भी  ऐसा  लगता  है  कि  यह  मेरी  माँ  है,  लेकिन
 यह  मुझे  दूध  नहीं  पिलाती  है  शौर  नजदीक  नहीं
 आने  देती  है।  सरकार  से  मेरा  कहना  है  कि  इस
 बारे  में  धीरे-धीरे  काम  करने  के  बजाय  हमारे
 सब  कानूनों  को  काइमीर  में  लागू  कर  दिया  जाये
 श्र  वहां  पर  जमीन  वर्गरह  खरींदने  पर  जो
 प्रतिबन्ध  है,  उसको  हटा  दिया  जाये,  क्योंकि  वह
 इस  देश  का  भाग  है

 श्री  गुणागन्द  ठाकुर  (सहरसा)  ः  उपाध्यक्ष
 महोदय,  काइ्मीर  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार
 हमेशा  एक  तमाशा  खड़ा  करती  रहती  है।  जब
 काइ्मीर  भारत  का  जंग  बन  चुका  है  शौर  जब
 काइ्मीर  की  विधान  सभा  ने  इस  बात  की  स्वी-
 कृति  दे  दी,  जब  भारत  सरकार  बार-बार  कहती
 है  कि  काइ्मीर  हमारा  है और  हम  इसको  एक
 इंच  भी  जमीन  दूसरों  को  नहीं  देंगे,  तो  फिर
 लोगों  की  यह  बात  समभ  में  नहीं  श्राती  है  कि
 काश्मीर  शौर  हिन्दुस्तान  के  दूसरे  हिस्सों  में
 भिन्‍न  भिन्‍न  कानून  क्यों  हैं।  हिन्दुस्तान  के  लोगों
 को  घोखा  देने  के  लिए,  उन  को  गुमराह  करने  के
 लिए  ही  सरकार  ने  यह  तमाशा  खड़ा  किया
 हुआ है ।

 गत  साल  मुझे  काश्मीर  जाने  और  दस
 दिन  तक  वहां  रहने,  घूमने  और  देखने  का
 मौका  मिला  |  मुझे  यह  बात  बहुत  श्रजीव
 लगती  है  वहां  के  पिछले  चुनावों  के  सम्बन्ध
 में  वहां  की  जनता  की  जो  राय  है,  सरकार  यहां
 पर  उससे  बिल्कुल  भिन्न  बात  कहती  है।  वह
 काइमीर  के  नाम  पर  हिन्दुस्तान  की  जनता  के
 सेन्टिमेंटस  को  उभारने  और  इस  प्रकार  एक
 तनावपूर्ण  स्थिति  बना  कर  रखना  चाहती  है।
 जिस  काइमीर के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  वह
 हिन्दुस्तान  का  अंग  है,  उस  काइमीर  में  भारत
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 के  राष्ट्रपति  के  नाम  से  जमीन  नहीं  खरीदी  जा
 सकती  है  इस  स्थिति  में  समर  में  नहीं  श्रातीा
 है  कि  काश्मोर  इस  देश  का  भाग  कंसे  है।  यह
 तो  बिल्कुल  मजाक  सा  लगता  है।  हिन्दुस्तान  के
 किसी  भी  हिस्से  में  रहने  वाले  लोग  हिन्दुस्तान
 के  हर  एक  हिस्से  में  जा कर  रह  सकते  हैं.  भौर
 वहां  पर  जमीन  खरीद  सकते  हैं,  लेकिन  काइमीर
 में  कोई  हिन्दुस्तानी  जमीन  नहीं  खरीद  सकता
 है  1  काश्मीर  तो  हिन्दुस्तान  का  भाग  है  ही,
 लेकिन  सरकार  ने  लोगों  को  ठगने  और  गुमराह
 करने  के  लिए  बतंमान  स्थिति  को  बनाए  रखा

 है  7  सरकार  ने,  और  खास  तौर  पर  कांग्रेस
 पार्टी  ने,  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  गुमराह  करने
 के  लिए  काइ्मीर  को  एक  मसला  बना  कर  रखा

 हुआ  है  1

 मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  काक्मीर  के  लिए
 अलग  से  किसी  कानूनकी  जरूरत  नहीं  है।
 हिन्दुस्तान  का  संविधान  जिस  तरह  देश  के
 पचास  करोड़  लोगों  पर  लागू  है,  उसी  तरह  वह
 काइमीर  पर  भी  लागू  होना  चाहिए।  सरकार
 कहती  है  कि  पाकस्तान  मे  तथा-कथित  ध्ाजाद
 काइमीर  पर  नाजायज  कब्ज  कर  रखा  है,  लेकिन
 जो  हमारा  भपना  क्षेत्र  है,  जो  इस  देश  का  भाग
 है,  यह  सरकार  समभौते  के  टेबल  पर  बेठ  कर
 उसको  फकिस्तान  के  हवाले  कर  देती  है।

 काइ्मीर  में  जिस  ढंग  से  चुनाव  हुए,  कह
 भी  हास्यास्पद  है  ।  इस  बारे  में  हम  ने  वहां  के
 भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री,  श्री  बख्सी,  और  आचार्य
 कृपालानी  को  सुना  है।  श्राचायं  कृपालानी  ने
 कहा  है  कि  पहले  हम  वहां  के  केवल  दो  नेताम्रों
 को  जानते  थे:  शेख  भ्रब्दुल्ला  भौर  बख्यी

 गुलाम  मुहम्मद,  लेकिन  श्राज  बहां  पर  चीफ
 मिनिस्टर  कौन  हैं  ?  सादिक  साहब  ।  कहां  पर
 अस्सी  परसेंट  चुनावों  को  चेलेंज  किया  गया  है  ।

 चूकि  यह  मामला  सब-जुडिस  हे,  इस  लिए  मैं
 उसकी  तह  में  नहीं  जाना  चाहता  हूँ।

 यह  सरकार  जनता  की  बात  बार-बार
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 करती  है।  जब  इस  सरकार  ने  कई  राज्यों  की
 जनता  द्वारा  चुनी  सरकारों  को  हटा  दिया  है,
 तब  कया  उसमें  यह  हिम्मत  है  कि  काश्मीर  की
 सादिक  सरकार  को  खत्म  करे,  जो  जनता  की
 सरकार  नहीं  है।  बल्कि  राज्यपाल  द्वारा  नामी-
 नेटिड  गवर्नंमेंट  है,  शॉर  वहां  पर  नये  छुनाव
 करा  के  एक  डेमोंक्रेटिक  सरकार  स्थापित
 करे  ?

 यह  इस  सरकार  को  जिम्मेदारी  थी  कि
 पाकिस्तान  के  कब्जे  में  काइमीर  का  जो
 हिस्सा  है,  उसको  काविख  लिया  जाये,  ताकि  पूरा
 काइमोर  भारत  का  भाग  होता  ।  सरकार  ने

 कह  काम  तो  किया  नहीं,  लेकिन  वह  समय  समय
 पर  कुछ  कानूनों  को  कादमीर  में  एक  एक्सटेंड
 करने  की  घोषणा  करती  रहती है.  ।  यह  सब

 मूल-भुलेया  है।  इस  लिए  मैं  श्राप  के  माध्यम
 से  सरकार  को  प्रार्थना  करूगा  कि  बह  पूरे
 जम्मू-काइ्मीर  को  हिन्दुस्तान  का  अविभाज्य
 अंग  मान  कर  बहां  पर  वे  सब  कानून  लासू  कर,
 जो  कि  देश  के  अन्य  भागों  में  लागू  हैं।  तभी
 हिन्दुस्तान  के  पचास  करोड़  लोगों  को  यह
 विश्नास  होगा  कि  सचमुच  पूरा  काश्मीर  हमारा
 है  L  प्रगर  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  और  यह
 कनफ्यूजन  की  स्थिति  बनी  रही,  तो  न  तो
 हिन्दुस्तान  की  जनता  को  भौर  न  ही  श्रन्य  देशों
 को  उसके  कथन  पर  विश्वास  होगा  t

 मैं  इस  बिल  का  समर्थन  तो  करता  हैं,
 लेकिन  पूरे  दिल  से  नहीं,  क्योंकि  में  इस  बिल  को
 एक  मजाक  समभता  हूँ।  सम्पूर्ण  काश्मीर
 पर  देश  कै  संविधान  को  लागू  करना  चाहिए
 और  तथा-कथिक  “ग्राजाद  काश्मीर”  को  देश  में
 मिला  कर  वहां  पर  नये  छुनाव  करने  चाहिए,
 ताकि  वहां  पर  जनता  की  सरकार  स्थापित  हो
 और  काइमीर  की  स्थिति  दूसरी  स्टेद्स  के  समान
 हो  जाये  ।

 मैं  आप  को  धन्यावाद  देता  हूँ।



 dod

 SHRI  0.  C.  SHARMA  (Gurdaspur)  :
 The  discussion  that  we  are  having  today
 is  not  new  for  me.  We  have  been  having
 such  debates  on  the  floor  of  this  House
 for  the  last  so  many  years.  One  hon.
 Member  of  this  House  had  brought  for-
 ward  a  private  Member’s  Bill  seeking  to
 abrogate  article  370  of  the  Constitution.
 There  was  a  great  deal  of  discussion  on
 that  point.  But  ultimately  we  thought
 that  statesmanship,  wisdom  and  practica-
 lity  required  that  article  370  should  not  be
 done  away  witb,  but  it  should  be  slowly
 and  systematically  and  gradually  and
 scientifically  eroded.  The  question  is
 between  abolition  and  erosion.  I  think,
 situated  as  we  are  in  Kashmir  today,
 erosion  is  much  better  than  abrogation
 which  some  of  my  friends  have  suggested.

 Whose  is  the  authentic  voice  of
 Kashmir  today?  At  this  time,  the  sole
 authoritative  voice  of  Kashmir  is  that  of

 Central  Laws

 Shri  Ghulam  Mohmmed  Sadiq,  who  is
 the  Chief  Minister  of  that  State.  He  has
 not  beeen  thrust  upon  that  State.  He  has
 not  fallen  from  heavens  on  that  State.
 He  has  been  duly  elected  by  the  Assembly
 of  that  State.

 SHRI  J.  B.  KRIPALANI  (Guna)  :
 Who  told  him  that  ?

 SHRI  D.  C.  SHARMA  :  I  know  it.
 He  is  holding  that  position  ably  and  with
 a  deal  of  self-confidence,  and  he  has  been
 steering  the  State  through  very  difficult
 and  critical  times.  I  ask  these  friends  of
 mine  what  they  did  when  the  crisis  took
 place  ;  I  asked  this  question  of  myself
 also.

 What  did  we  do  then?  I  think  it  was
 Shri  Ghulam  Mohammed  Sadiq  who  stood
 like  a  rock  at  that  time,  who  organised  the
 people,  who  gave  good  cheer  to  the  Army
 that  we  sent,  and  who  was  able  to  win
 victory  out  of  the  jaws  of  defeat  because  so
 many  infiltrators  had  come  there.

 Now  people  talk  of  infiltrators.  How
 do  we  know  that  infiltrators  come?
 After  all,  it  is  very  difficult  to  distinguish
 the  inhabitants  of  Kashmir  from  those
 who  live  in  the  so-called.  8260  Kashmir,
 occupied  by  Pakistan.  They  have  the  some
 features,  they  speak  the  same  Language,  they
 eat  the  same  food  and  they  heve  the  same
 kind  of  habits.  But  it  was  Shri  Sadiq  who

 VAISAKHA  7,  5990,  (SAKA)
 (Extension  to  J.

 &K)  2632
 it

 was  able  to  take  away  the  brunt  of  the
 attack  by  these  infiltrators.

 There  are  some  persons  who  say  that
 we  should  take  over  Kashmir  at  one
 stroke.  There  are  many  ways  of  cutting
 the  Gordian  Knot.  Unfortunately,  Kash-
 mir  has  become  a  Gordian  Knot.  Do  we
 want  to  slash  the  knot?  It  is  imposible.
 Or  do  we  want  to  loosen  those  knots  gra-
 dually  ?  That  is  what  we  are  doing.  We
 are  now  seeing  to  it  that  most  of  the  laws
 Operative  in  India  are  applied  to  Jammu
 and  Kashmir.  Kashmir  is  legally  and
 constitutionally  already  with  us  and  by  the
 extension  of  these  laws  there  it  is  becoming
 an  integral  part  of  this  county.

 There  are  some  persons  who  have  been
 talking  about  Sheikh  Abdullah.  I  am  one
 of  those  persons  who  have  listened  to
 Sheik  Abdullah  when  he  was  fighting  for
 the  freedom  of  Kashmir  ;  I  have  listened
 to  him  when  he  was  Prime  Minister  of
 Jammu  and  Kashmir  3  ]  have  been  listen-
 ing  to  him  ever  since  he  has  come  to  have
 some  different  ideas.  His  voice  changes
 as  he  goes  from  Delhito  Srinagar,  it
 again  changes  as  he  goes  from  Srinagar  to
 Anantnag  and  again  changes  as  he  goes
 from  Anantnag  to  Badarwal.  Sheikh
 Abdullah  is  man  of  many  voices  and  if  any-
 body  takes  him  seriously,  I  think  he  deserv-
 es  a  prize  at  my  hands,  because  here  is
 a  man  who  holds  conflicting  views,  whose
 speeches  are  full  of  contradictions,  who
 does  not  know  which  why  to  travel,  in
 which  direction  to  take  Kashmir,  in  which
 direction  he  should  himself  go  and  J  do
 not  think  wo  should  set  so  much  store  by
 his  speeches.  We  are  using  the  democratic
 process  of  persuasion  to  win  him  over  and
 I  think  this  process  is  going  to  pay  in  the
 long  run.  At  the  same  time,  we  should  not
 be  inattentive  to  some  of  the  speeches  he
 has  been  making.  I  think  our  Government
 should  keep  a  strict  watch  over  him.  I  do
 not  think  that  those  persons  who  are
 clamouring  for  the  acceptance  of  the  view-
 point  of  Sheikh  Abdullah  here  should  be
 given  any  credence.

 People  talk  of  the  iiberation  of
 Kashmir:  Who  _  liberated  Kashmir  7?
 (Interruptions).

 People  talk  about  the  liberation  of  this
 place  and  that  place.  From  where  did
 they  get  this  word  ‘liberation’?  Who
 taught  them  this  word  ‘liberation’  what
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 does  it  mean  in  their  dictionary  ?  To  them,
 it  is  equal  to  chaos  and  confusion  and
 toppling  of  the  lawfully  constituted  Gcvern-
 ment  ;  ‘liberation’  to  them  is  tantamount
 to  handing  over  this  country  to  some  other
 country  ;  it  means  giving  away  our  hard-
 won  freedom  to  some  other.  The  word
 ‘liberation’  does  not  mean  in  their  diction-
 ary  the  same  thing  which  it  means  in  my
 dictionary.  We  liberated  the  people  of
 Kashmir  when  the  tribal  people  tried  to
 overrun  Kashmir.  We  liberated  Kashmir
 when  there  was  fight  in  Zoje  La  pass  ;  we
 liberated  Kashmir  when  the  Indo-Pakistan
 conflict  took  place  recently.  This  is  libera-
 tion  of  the  people  from  the  shackles  of
 tyranny,  confusion  and  chaos.  That  is
 what  the  India  Government  has  been  do-
 ing.  Of  course  liberation  does  not  mean
 that  we  should  try  to  hand  over  Kashmir
 on  a  silver  plate  to  some  other  power.  So
 long  as  India  is  what  it  is  and  so  long  as
 India  has  those  ideas  which  Jawaharlal
 Nehru  and  Lal  Bahadur  Shastri  cherished,
 nobody  can  barter  away  the  hard-won
 freedom  of  the  Kashmiris,  of  this  counry.
 Therefore,  I  should  say  that  my  friend  Mr.
 Umanath  is  a  good  man  gone  wrong,  be-
 cause  I  have  affection  more  for  him  than  for
 anybody  else.  But  you  also  have  affection
 for  your  brother  when  he  goes  wrong.
 What  can  I  do?  I  also  think  that  my
 friend  from  Assam  always  strikes  a  note
 which  is  a  discordant  note.  Discord  is
 painted  on  his  soul.  What  can  I  do?  We
 are  wi.  over  the  Kashmir  people,  the
 Jammu  people  and  the  Ladakh  people  in  a
 very  decent  way  and  we  are  succeeding.  If
 anybody  doubts  it  I  think  he  is  not  aware
 of  conditions  in  Kashmir.  My  friend
 says:  I  cannot  buy  a  fiece  of  land.  I
 can  buy  a  piece  of  land  there.  If  anyone
 of  you  want  to  buy  a  piece  of  land,  you
 come  to  me  and  I  shall  get  you  that.  Be-
 cause,  I  tell  you  that  there  are  in  this
 august  House  some  persons  who  think  that
 they  are  not  only  first  class  citizens  of
 India  but  also  first  class  citizen  of
 Jammu  and  Kashmir.  As
 honour  to  be  a  first  class  citizen  of  Jammu
 and  Kashmir,  these  arguments  have  no
 validity  for  them.  I  can  buy  a  piece  of
 land  there.  Mr.  Deputy-Speaker,  you  are
 a  great  lawyer  and  a  great  constitutional
 expert.

 In  India  we  have  the  rule  of  law.  In
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 India  we  have  a  constitutional  government. And  as  long  as  the  rule  of  law  is  there,  as
 long  as  the  Constitution  is  there,  I  think
 all  these  arguments  that  “I  cannot  buy  a
 Piece  of  land  there”  or  “I  cannot  vote
 there”  are  wide  of  the  mark.  Therefore, I  think  the  Government  has  done  a  very
 wise  thing  in  bringing  forward  this  Bill
 and,  I  should  say,  in  gradually  making
 Kashmir,  in  the  matter  of  law.  an  integral
 Part  of  India.

 17.00  hrs.

 MR._  DEPUTY-SPEAKER  :
 conclude  now.

 Please

 SHRI  D.C.  SHARMA:  Sir,  you  are
 a  great  lawyer,  One  great  compliment  can
 be  given  you:  below  you  sits  the  gentle-
 man  from  Kashmir  ;  hc  is  as  good  a  citi-
 zen  of  India  as  he  is  a  citizen  of  Jammu
 and  Kashmir.  Jammu  and  Kashmir  gave
 us  Mr.  M.  N.  Kaul;  Jammu  and  Kashmir
 has  given  us  Mr.  S.  L.  Shakdher.  Jammu
 and  Kashmir  gave  us  Pandit  Nehru  and
 Shrimati  Indira  Gandhi.  It  has  given  us
 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi.  When  we
 Jook  at  this,  I  think  that  Jammu  and
 Kashmir  belongs  to  us  and  all  of  us  belong
 to  Jammu  and  Kashmir.  Those  bonds  shall
 continue  till  enternity  till  there  is  life  in
 this  world.

 श्री  कुशोक  बाकला  (लद्दाख)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मन्‍्त्री  महोदय  ने  जम्मू  कश्मीर  के
 सम्बन्ध  में  जो  विधेयक  पेश  किया  है,  मैं  उस  का
 पूरा  समर्थन  करता  हूँ  ।  947  में  जब  जम्मू
 कश्मीर  की  गवनंमेन्ट  ने  हिन्दुस्तान  से  इलहाक
 किया  तभी  से  जम्मू  और  करमीर  और  लद्दाख
 के  लोग  हिन्दुस्तान  के  अंग  बन  गये।  कषेख
 अब्दुल्ला  इस  वक्त  जो  कुछ  भी  कहें  लेकिन
 उसका  कोई  महत्व  नहीं  है  ।  मैं  खुद  जानता  हूं,
 मैं  उस  वक्त  वहां  की  विधान  सभा  में  था  और
 शेख  अब्दुल्ला  वहां  वजीर  श्राज़म  थे  उस  वक्त
 हिन्दुस्तान  से  इलहाक  हुआ  था।  भ्रब  शेख
 अब्दुल्ला  चाहे  कुछ  भी  कहें,  उसका  कोई  भी
 असर  जम्मू  कश्मीर  के  लोगों  पर  पड़ने  वाला
 नहीं  है  श्राज  जम्मू  कश्मीर  के  लीडर  जी०
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 एम०  सादिक  हैं,  वे  वहां  पर  बहुत  मजबूती  के
 साथ  काम  कर  रहे  हैं।  इसमें  कोई  शक  नहीं
 कि  कभी-कभी  वहां  पर  कुछ  गड़बड़ी  हो  जाती
 है,  पाकिस्तान  की  तरफ  से  जासूस  आकर  तोड़-
 फोड़  की  कायंवाही  कर  देते  हैं  लेकिन  सादिक,
 साहब  बहुत  मजबूती  के  साथ  इन्तजाम  कर
 रहे  हैं।  भ्राज  ज़म्मू  कश्मीर  को  एक  बड़े  श्रच्छे
 लीडर  को  जरूरत  है।  मैं  सरकार  से  कहूँगा  कि

 गुलाम  मुहम्मद  सादिक  के  हाथ  मजबूत  किये
 जांय  ।

 जहां  तक  दफा  370  को  उठाने  का  सवाल
 है,  मैं  भी  इसके  हक  में  हूं  A लेकिन  ऐसा  नहीं
 होना  चाहिये  कि  एकदम  वहां  से  इसको  हटा
 दिया  जाये  बल्कि  श्राहिस्ता  आहिस्ता  इसको
 उठाना  होगा  ।  जैसा  कि  गवनंमेन्ट  चाहती  है,
 वैसे  ही  इसको  किया  जाये।  आखिर  में  तो  दफा
 370  को  खत्म  करना  ही  होगा  ।  इसके  अलावा
 और  भी  कानूनों  की  वहां  पर  जरूरत  है  उनको
 भी  लागू  किया  जाये  |  एक  दो  दिन  पहले  मैं  ने
 एक  सवाल  किया  था  श्र  कहा  था  कि  लद्दाख
 में बैकवर्ड  क्लास  श्रौर  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  का
 कानून  वहां  पर  लागू  होना  चाहिये  लेकिन
 उसके  जवाब  में  कहा  गया  कि  जम्मू  कश्मीर  में
 यह  कानून  लागू  नहीं  हो  सकता  है।  मेरा  कहना
 यह  है  कि  जम्मू  कश्मीर  के  लिये  चाहे  लागू  न
 हो  लेकिन  जहां  तक  लद्दाख  का  सवाल  है  वहां
 पर  तो  इस  कानून  का  जरूर  ही  लाय  होना
 चाहिये  |  जहां  तक  ज़म्मू  कदमीर  का  सम्बन्ध
 है,  वहां  पर  शिक्षा  के  लिहाज़  से  और  श्राधिक
 दृष्टिकोण  से  बहुत  तरक्की  हुई  है,  श्राप  लोग
 वहां  पर  जाकर  देख  भी  सकते  हैं,  लेकिन  जहां
 तक  लद्दाख  का  सवाल  है,  वहां  पर  अभी  तक

 कुछ  खास  काम  नहीं  हुमा  है।  कुछ  संसत्सदस्य,
 इधर  के  भी  शझौर  उधर  के  भी,  वहां  पर  गये
 भी  थे  ।  उन्होंने  जाकर  देखा  कि  जम्मू  में  क्या

 हुआ,  कश्मीर  में  क्या  हुआ  शौर  फिर  दुजीला
 पार  करके  मेरी  कांस्टीच्ुइन्सी  में  भी  पहुँचे
 शौर  वहां  पर  भी  देखा  कि  लोगों  का  कैसा

 रहनन्सहन  है  भ्ौर  कसा  खातानपीना  है  भौर
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 क्या  वहां  पर  हो  रहा  है।  भ्रसल  में  वहां  पर
 झभी  तक  कुछ  खास  काम  नहीं  हुआ  है।
 इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  बैकवर्ड  क्लास  आर
 शेड्यूल्ड  ट्राइव्ज  से  सम्बन्धित  जो  कानून  हैं
 उनको  फौरन  वहां  पर  लागू  किया  जाये  tT
 अगर  आप  ऐसा  जवाब  दे  देंगे  कि  ऐसा  नहीं
 हो  सकता  है  तो  उससे  लोगों  के  दिल  ह्
 जायेंगे  1

 सन्‌  965  में  जब  वहां  पर  पाकिस्तान
 का  हमला  हुआ  तो  जम्मू  कद्मीर  के  लोगों  ने
 खुद  उनका  मुकाबला  किया  t  जम्मू  कश्मीर  में
 पाकिस्तान  का  खतरा  है  और  लहाख  में  चीन
 का  खतरा  है  लेकिन  इस  बात  से  हमको  कोई
 डर  नहीं  है  क्‍योंकि  वहां  पर  हमारे  जवान,
 हमारी  फौज  डटी  हुई  है,  वह  पूरी  तौर  से
 उनका  मुकाबला  करने  में  समय  है।  चीन  और
 पाकिस्तान  हमारी  डिप्रोक़ैसी  को  नहीं  चाहते
 हैं  इसलिए  हो  सकता  है  कि  वे  दोनों  मिलकर
 कोई  हरकत  करने  की  कोशिश  करें  लेकिन
 हमारी  सुरक्षा  का  जैसा  वहां  पर  इन्तजाम  है
 उसके  रहते  हुये  हमें  किसी  तरह  का  खतरा  नहीं
 है  ।  वहां  पर  सेलाब  से  और  पाकिस्तान  की
 तरफ  से  तोड़-फोड़  की  कार्यवाहियों  से  कठि-
 नाइयां  सामने  आती  हैं  लेकिन  फिर  भी  सादिक
 साहब  ने  बहुत  सही  ढंग  से  काम  किया  है।
 कुछ  संसत्सदस्य  कह  सकते  हैं  कि  लहाख  के
 साथ  में  राज्य  सरकार  का  क्‍या  कुछ  मतभेद
 नहीं  हुआ  तो  मेरा  कहना  है  कि  कुछ  मतभेद
 हुआ  लेकिन  फिर  भी  हम  ग्रुलाम  मुहम्मद
 सादिक  को  जम्मू  कश्मीर  का  नेता  मानते  हैं।
 श्रगर  इतिहास  देखा  जाये  तो  लद्टाख  जम्मू
 'कदमीर  से  बिल्कुल  श्रलग  है,  रहन-सहन  के
 हिसाब  से  भी  श्र  कल्चर  के  हिसाब  से  भी
 लेकिन  हम  न  कभी  यह  कह  सकते  हैं  श्लौर
 न  कभी  कहेंगे  कि  जम्मू  कश्मीर  से  लट्ाख
 अलग  हो  जायेगा  ।  जम्मू  कश्मीर  हिन्दुस्तान
 का  एक  अंग  है  श्रोर  हमेशा  रहेगा  ।  वहां  पर
 जनरल  एलेक्शन्स  भ्राजादी  के  साथ.  हुये  हैं।
 झन्त  में  मेरा  यही  कहना  है  कि  वहां  पर  जरूरत
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 [श्री  कुशोक  बकुला]
 को  देखते  हुये  जिन  कानूनों  को  लागू  करना

 है  उनको  जरूर  लागू  किया  जाये

 इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन
 करता  हूँ  |

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  (Jammu)i
 Sir,  I  whole-heartedly  welcome  this  Bill.
 Hon.  members  have  raised  certain  points
 and  made  certain  observations  regarding
 Jammu  and  Kashmir.  I  would  like  to  give
 one  or  two  clarifications  about  this.  First-
 Jy,  I  would  like  to  point  out  that  if  there
 is  some  legal  discrepancy  which  exists
 today,  it  should  not  be  taken  that  in  any
 way  it  affects  the  accession  of  that
 State  with  the  rest  of  the  Indian  Union.
 Article  370  is  there.  But  it  does  not
 come  inthe  way  between  the  basic  rela-
 tionship  of  Jammu  and  Kashmir  State  and
 the  rest  of  India.

 Sir,  after  listening  to  certain  observa-
 tions  I.  am  pained  to  say  that  some  of  the
 hon.  Members  without  koowing  the  real
 facts  and  without  taking  the  trouble  to
 know  the  real  facts  have  made  such  ob-
 servations.  There  has  been  talk  about
 mid-term  elections  in  Jammu  and  Kashmir.
 I  want  to  ask  a  very  simple  question.  What
 is  the  justification  on  which  this  argument
 is  being  advanced?  The  duly  elected
 people’s  government  has  been  formed  there.
 That  government  is  functioniag  normally
 and  that  goveroment  is  discharging  its
 duties  well.  There  is  no  such  situation
 existing  which  demands  that  thete  should
 be  mid-term  elections.

 Reference  has  been  made  to  the  rejec-
 tion  of  nomination  papers.  The  jurisdic-
 tion  of  the  Election  Commission's  authority
 has  been  extended  to  Jammu  and  Kashmir
 State.  The  last  general  elections  were  held
 under  the  authority  of  the  Election  Com-
 mission  of  India  as  it  was  held  ia  the  rest
 of  India  (Interruption).  My  hon.  friend
 Shri  Srinibas  Misra  says  that  there  has  been
 no  general  elections.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  I  only
 said  that  there  should  be  no  justification
 here  when  the  matter  is  pending  before
 the  High  Courts  and  the  Supreme  Court.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  There  are
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 other  election  petitions  in  other  States
 also.  What  he  wants  to  say  is  that  elec-
 tion  petition  is  an  election  process  in  bet-
 ween  and  that  does  not  justify  the  remark.

 ft  सोलहू  प्रसाद  (बांसमांब)  :  प्रनुवाद
 नहीं  हो  रहा  है।  मैं  सदन  छोड़  कर  जा  रहा

 हूँ।
 एक  'ानसीय  सदस्य :  कौफ़ी  पीमे  जा

 रहे  हैं  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  will  see.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  :  Sir,
 I  was  pointing  out  that  the  Election  Com-
 mission  of  India  held  elections  in  Jammu
 and  Kashmir  State  at  the  time  of  the  last
 general  elections  in  the  same  way  as  gene-
 rai  elections  were  held  in  the  rest  of  India.
 If  there  was  rejection  of  nomination  papers,
 petitions  have  been  filed  and  petitions  are
 being  decided.  The  petitions  which  have
 been  decided  up  till  now  have  been  decided
 jn  favour  of  the  Congress  Party  candidates.
 There  was  a  petition  against  my  esteed
 colleague  Kushek  Bakula.  The  petition
 has  been  decided  in  his  favour.  Therefore,
 J  cannot  see  how  this  argument  can  be
 based  on  this.

 There  has  been  some  talk  of  Bakshisa-
 hib  giving  a  certain  other  picture  about
 Kashmir.  Bakshisahib  was  also  at  the
 heim  of  affairs  for  a  number  of  years.
 During  the  tenure,  when  there  was  no  Con-
 gress  Party  and  there  was  only  the  National
 Conference,  there  were  hardly  any  elections
 in  the  Kashmir  Valley.  Bakshisahib  him-
 self  never  fought  any  election.  His  elec-
 tion  to  the  Lok  Sabha  and  to  the  Assembly
 also  during  the  last  general  elections  is
 proof  of  how  the  elections  were  conducted
 during  the  last  general  elections.

 My  hon.  friend,  who  is  not  bere  new,
 said  that  last  year  he  went  to  Kashmir  and
 he  came  back  with  the  impression  that  the
 people  of  Kashmir  want  something  else.

 it  really  pains  me  and  it  really  hurts
 the  people  of  Jammu  and  Kashmir  when
 we  hear  such  observations.  Without  go-
 fag  deep  into  the  matter,  without  trying
 to  take  the  trouble  of  finding  out  what
 actually  the  people  of  Jammu  and  Kashmir
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 have  decided  and  what  the  people  of
 Jammu  and  Kashmir  want  today  and  want
 in  the  future,  a  general  remark  is  being
 made  that  the  people  of  Jammu  and  Kash-
 mir  State  want  something  else.  Such  re-
 marks  create  misunderstanding.  These
 remarks  create  complications  and  problems
 for  us  in  the  State  of  Jammu  and  Kashmir.”

 As  Professor  Bal  Raj  Madhok  has
 pointed  out  this  morning  the  uncertainty
 in  the  State  of  Jammu  and  Kashmir  defi-
 nitely  creates  more  problems.  But  how  is
 uncertainty  being  created?  We  are  fully
 stre  that  our  State  has  acceded  to  India  in
 1947,  We  are  fully  confident  that  there
 can  be  no  charge,  as  far  as  our  accession
 with  the  rest  of  India  is  concerned.  Then,
 why  talk  of  liberation  of  Kashmir?  Then,
 why  talk  here  in  this  august  House  of  this
 country  that  the  people  of  Jammu  and
 Kashmir  want  something  else?  I  want  to
 say  here  clearly  that  as  far  as  we  are  con-
 cerned,  the  Congress  Party  is  concerned,
 and  more  especially,  so  far  as  the  Chief
 Minister,  Shri  Sadiq  is  concerned,  we  want
 that  there  should  be  no  legal  discrepancy
 which  is  existing  today.  We  are  never
 opposed  to  the  abrogation  of  article  270.
 In  fact,  a  few  years  back  it  was  Shri  G.  M.
 Sadiq  who  pleaded  with  the  Central  Govern-
 ment  that  the  sooner  they  abrogate  article
 370  the  better  it  would  be  for  Jammu  and
 Kashmir  and  also  the  rest  of  India.

 I  would  like  to  say  here  that  as  far  as
 we  are  concerned,  we  want  that  there
 should  be  full  legal  integration  of  the  State
 with  the  rest  of  India.  All  laws  which
 are  applicable  in  other  parts  of  India,  we
 want  them  to  apply  to  Jammu  and  Kashmir
 also.  We  are  fully  for  it  and  if  any  hon.
 Member  has  any  doubt  about  it  in  his
 mind,  he  should  very  kindly  remove  it  at
 least  after  this  assurance.  Shri  Sadiq’s
 Government  and  the  Congress  unit  of  the
 State  have  always  stood  for  full  and  comp-
 lete  integration  of  the  State  with  the  rest
 of  India  and  we  feel  that  the  sooner  it  is
 done  the  better  it  would  be  for  all  of  us.

 Then,  there  has  been  some  talk  about
 elections  in  Pakistan  occupied  Kashmir.  We
 have  also  been  saving  the  same  thing  right
 from  1947,  that  the  area  which  is  now  with
 Pakistan,  it  is.  the  responsibility  of  the
 Government  of  India  to  see  that  those
 oppressed  psople  are  also  enabled  to  enjoy
 the  fruits  of  fregdom,  We  want  that  our
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 brethren  in  that  part  of  the  country  should
 be  integrated  with  us.  We  want  that  they
 should  also  taste  freedom  which  we  are
 now  enjoying  in  that  part  of  Jammu  and
 Kashmir  which  has  acceded  to  the  Indian
 Union.  We  always  wanted  that  area  to  bo
 liberated.  I  think  my  hon.  friend,  Shri
 Kalita,  had  in  mind  the  liberation  of  the
 area  occupled  by  Pakistan  when  he  referred
 to  liberation.

 Then,  an  hon.  Member  made  a  refere-
 nee  to  the  fact  that  land  even  for  a  public
 purpose,  and  that  too  in  the  name  of  the
 President  of  India,  could  not  be  purchased
 in  Jammu  and  Kashmir  State.  Only  the
 other  day  the  Home  Minister  made  the
 position  absolutely  clear.  Already  so  many
 Central  Government  departments  are
 functioning  in  Jammu  and  Kashmir,  they
 have  got  land  and  some  of  them  their  own
 buildings  also.  In  this  particular  case  the
 mistake  lies  with  the  P&T  Department.
 The  officer  concerned  was  not  aware  of  the
 procedure  that  he  should  adopt  and  that  is
 why  this  legal  difficulty  came  in  the  way.

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE  (Betul)  :  What
 is  the  tenure  of  this—leasehold  or  freehold?

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  :  That
 does  not  make  any  difference  at  all.
 Whether  it  is  leasehold  or  ownership  does
 not  have  any  significance  at  all.  There
 has  been  a  talk  that  private  citizens  from
 other  parts  of  the  country  cannot  go  and
 purchase  lands  in  Kashmir.  Our  position
 is  this.  We  are  hilly  people  and  we  have
 got  very  small  holdings.  Certainly,  we
 people  do  not  want  that  we  should  be
 thrown  open  to  thé  big  capitalists  who
 come  and  indiscriminately  buy  agricultural
 land.  The  people  of  Jammu  and  Kashmir
 will  stand  against  this  kind  of  arrangement.

 But  there  have  been  instances  where
 even  companies,  for  example,  Birlas,  have
 been  allowed  to  purchase  land  to  put
 their  factories  there  for  industrial  pur-
 poses.  There  is  no  difficulty  at  all.  There
 have  been  instances  also  where  people  from
 other  parts  of  the  country  wanted  to  build
 houses  and  the  State  Government  gave
 special  permission  to  them  to  purchase
 the  land.  For  any  genuine  reason  there
 will  be  no  difficulty  and  there  is  no  diffi-
 culty  which  can  come  in  the  way  of  any
 citizen  from  any  other  part  of  the  country
 to  come  there  and  buy  land  and  settle,
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  hon.
 Member  should  conclude  now.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  :
 concluding.

 There  has  been  a  lot  of  talk  about
 Sheikh  Abdullah  and  fiis  activities  atso.
 Hen.  Members  of  the  Opposition,  who  wete
 80  enthusiastic  about  his  release  and  who
 signed  memoranda  not  once  but  ten  times
 eaying  that  hs  should  be  released,  astured
 us  and  gavé  us  to  understand  that  Sheikh
 Abdullah  was  bow  a  changed  man,  that  he
 would  behave  end  that  he  would  be  able
 to  solve  the  so-called  taagle  which  exists
 between  India  and  Pakistan  about  Kashmir.
 At  that  time  we  used  to  tell  them  that
 they  did  aot  know  that  person’s  mind,  that
 they  did  not  know  what  be  had  got  in  his
 qaind  ;  but  we  were  mover  believed.  When
 the  cat  is  out  of  tbe  bag,  they  are  theay
 selves  condemning  his  activities.

 T  am

 SHRI  UMANATH  :  We  ate  condem-
 ning  him  like  that;  we  are  not  saying
 that  he  must  be  invited  for  negotiations.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA:  1  808
 very  glad  that  the  second  cat  is  also  out
 of  the  bag......  (interruption).

 As  far  as  the  left  Communist  Party  is
 concerned,  recently  they  tried  to  organise
 @  group  on  the  Naxalbari  basis,  but  let  me
 tell  Shri  Umanath  that  as  far  es  the  people
 of  Jammu  aad  Kashmir  State  are  concera-
 ed,  they  will  never  allow  such  activities  to
 take  place.

 SHRI  UMANATH:  They  are  aot
 allowing  your  activities  also.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  :  Shri
 Umanath  says  that  there  should  be  nego-
 tiations  with  Sheikh  Abdullah.  What  is
 the  locus  standii  of  Sheikh  Abdullah  ?

 SHRI  UMANATH  :
 the  people.

 He  is  a  leader  of

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA:  Who
 is  Sheikh  Abdullah  ?  Sheikh  Abdullah  is
 only  one  individual  who  resides  in  Jammu
 and  Kashmir.

 SHRI  WMANATH  :  He  is  the  leper
 of  the  people  there,
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 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA:  Sheikh

 Abdullah  may  be  the  leador  of  Shri  Uma-
 path.

 SHRI  UMANATH  :  No.  Sheikh
 Abdallah  is  the  leader  of  the  people  of
 Kashmir.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA
 Sheikh  Abdullah  is  the  teader  of  those
 people  who  want  that  the  accession  agree-
 ment  between  Jammu  and  Kashmir  State
 and  the  rest  of  India  should  be  disturbed  ;
 he  is  the  leader  of  those  people  who  want
 that  pro-China  activities  should  be  advanc-
 ed  there.  Sheikh  Abdullah  may  be  their
 leader.  Sheikh  Abdullah  is  not  the  feader
 of  those  people  who  want  that  Jammu  and
 Kashmir  should  always  and  for  ever  be  a
 part  of  India.

 With  these  words  I  commend  this
 Bill.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South
 Delhi):  Mr.  Deputy-Speaker,  I  fully  sup-
 port  the  Bill  but  I  want  to  ask  the  Govern-
 meat  as  to  why  it  should  be  necessary  for
 the  Government  to  come  before  this  hoa.
 House  again  and  again  to  get  its  permis-
 sion  for  extending  Acts  passed  by  this
 sovereign  Parliament  to  Jammu  and
 Kashmir  State.  I  want  to  puta  simple
 question  to  the  Government.  Do  they
 consider  Jammu  and  Kashmir  State  to  be
 part  of  India  or  not?  It  is  a  very  simple
 question.  If  it  is  a  part  of  India......
 (interruption).

 SHRI
 (Ajamgerh)  :
 times.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  Jammu
 and  Kashmir  is  a  part  of  India,  I  believe.
 lam  firm  oa  it.  But  I  feel  that  the
 Government~-the  Prime  Minister,  the
 Home  Minister  and  all  those  who  speak  on
 their  behalf—do  not  believe  that  Jammu
 and  Kashmir  is  a  part  of  India.  Do  they
 believe  in  it?  I  put  this  question.  Had
 they  believed  in  it,  they  would  not  have
 allowed  article  370  which  itself  is  a  transi-
 tional  thing  —the  heading  of  the  chapter  is
 ‘Temporary  and  Transitional  provisions’
 to  remain  in  the  Constitution.  May  I
 know  how  long  this  transitional  and  tempo-
 कभ  thing  jg  to  go  on?  20  years  have

 CHANDRA  JEET  YADAV
 It  has  been  answered  many
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 passed.  You  say  that  a  law  which  is  pas-
 sed  in  this  Parliament  and  which  is  appli-
 cable  to  the  whole  of  the  country  is  pot
 applicable  to  Jammu  and  Kashmir.  If  the
 Constitution  of  Indie.  in  the  framing  of
 which  Sheikh  Abdullah  also  had  a  hand  and
 whose  signature  has  been  affixed  on  the
 first  copy  of  the  Constitution  because  he
 was  also  a  Member  of  the  Constituent
 Assembly,  is  good  enough  for  the  whole  of
 the  country,  for  the  500  million  people  of
 India  including  50  million  Muslims,  why  is
 it  not  good  enough  for  Mh  million  people
 of  the  Kashmir  Valley?  I  say  ‘Kashmir
 Valley’,  because  the  people  of  Jammu  are
 Rot  opposed  to  it,  the  people  of  Ladakh
 are  not  opposed  to  it  and  a  large  majority
 of  the  people  of  Kashmir  is  not  opposed
 to  it.  There  is  a  smal!  section  of  the
 Kashmir  Valley  which  is  opposed  to  it
 whose  jeader  is  Sheikh  Abdullah  whom
 these  people  are  supporting.

 Task  Mr.  Umanath,  How  do  you
 veconcile  that  Jammu  asd  Kashmir  is
 apart  of  India  and  Indian  Constitution
 thould  not  apply  in  full  there?  They  say
 thet  we  should  win  over  the  people  there.
 Save  you  given  any  right  to  other  acceding
 States  to  decide  whether  the  Indian  Consti-
 tution  should  apply  to  them  or  not?  The
 Indian  Constitution  is  applicable  to  Gwali-
 or,  Baroda,  Mysore,  Hyderabad  and  so  on.
 Why  should  it  not  be  applicable  to  Jammu
 and  Kasbmir  ?

 This  upcertainty  in  the  minds  of  the
 people  will  continue  so  long  as  the  Article
 373  remains  apd  so  Jong  as  the  Jammu  and
 Kashmir  State  continues  to  have  a  separate
 Constitution.  So  long.as  that  Constitution
 is  not  scrapped,  the  Indian  Constitution
 cannot  be  applied  to  J:  and  Kashi
 in  foto.  This  is  the  first  necessity.  Ualess
 and  until  you  do  it.  Pakistan  will  go  on
 fishing  in  troubled  waters,  Sheikh  Abdullah
 will  go  on  creating  trouble.

 I  am  happy  that  Mr.  Sadiq  is  not  oppo-
 sed  to  abrogation  of  Article  370.  I  remem-
 ber,  when  he  became  the  Chief  Minister,
 he  met  me  and  be  assured  me  that  he
 stands  for  the  abrogation  of  this  Article.
 Sometime  later,  he  met  me  and  said,  “I  am
 prepared.  But  the  Government  of  India
 stands  in  the  way.”  So,  I  ask  the  Governor
 ment  of  Indja.  What  stapdsin  your  way?
 Why  should  you  not  abrogate  this  tempo-
 rary  Article  ?

 ft  is  said  that  this  Article  is  a  window
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 through  which  Indian  Laws  are  extended  to
 Kashmir.  This  is  meaningless.  If  this
 Article  goss,  automatically,  the  Indian
 Constitution  bagomes  the  Constitution  of
 Jammu  and  Kashmir.  If  you  want  to  give
 up  Jammu  and  Kasbmir,  if  you  want  to
 throw  water  on  the  thousands  of  youth
 who  have  laid  their  lives  for  the  defence  of
 the  country,  remember  that  the  country  will
 Dot  permit  you  to  do  that.  If  you  say  that
 Jammu  and  Kashmir  is  a  part  of  India,  for
 God's  sake,  don't  allow  this  Article  to
 continue  for  long.  Don't  allow  this  feeling
 of  uncertainty  to  continue  in  Yammu  and
 Kashmir  because  that  is  being  exploited  by
 the  enemies  of  our  country,  both  inside
 and  outside.

 ‘Shyi  Inder  J.  Malhotra  and  Shri  D.  fox
 Sharma  said  that  they  can  purchase  land
 in  Jammu  and  Kashmir.  I  cap  also  do  it.
 Ican  purchase  land  in  Jammu  and  Kash-
 mir.  But  the  question  is  :  Can  Shri  Hiren
 Mukerjee  purchase  land  in  Jammu  and
 Kashmir  ?  No.  We  are  all  citizens  of
 India.  Any  Indian  can  go  anywhere  and
 Purchase  land  and  settle  there.  The  ques-
 tion  is  :  Can  a  person  who  does  pot  belong
 to  Jammu  and  Kashmir  take  service  there
 and  purchase  land  there?  He  cannot  do
 that.  This  discrimination  between  the
 people  of  Jammu  and  Kashmir  and  the  rest
 of  India  must  go.  Ail  must  be  brought  at
 par.  So  jong  as  this  discrimination
 remains,  the  people  of  India  will
 continue  to  resent  it.  This  discrimi-
 nation  ultimately  works  more  against
 the  people  of  Jammu  and  Kashmir.
 There  is  a  vested  class  in  Jammu
 aud  Kashmir.  There  is  aclass  of  people
 there  who  have  vested  interest  in  separatism.
 They  do  not  want  this  to  go.  But  for  that
 class,  you  are,  in  a  wey,  penalising  the
 people  of  Jammu  and  Kashmir  in  general.
 Therefore,  this  discrimigetion  works  both
 against  the  people  of  Jammu  and  Kashmir
 and  also  against  the  people  of  the  rest  of
 India.  Thies  discrimination  must  go.
 Jamgeu  and  Kashmir  is  a  part  of  India
 historically,  geographically  and  constitu-
 tionaly.  Qnly  some  legal  barriers  have
 been  put  up.  These  should  be  removed  so
 that  the  whole  of  India  become  one  in
 every  sense  of  the  tenm.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  It  is  now
 5-30  P.  M.  We  now  take  up  the  motion
 of  Shri  Sequeira.
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 “17.29  hrs.

 MOTION  RE  :  MODIFICATIONS
 TO  GOA,  DAMAN  AND  DIU

 (ABSORBED  EMPLOYEES  CON-
 DITIONS  OF  SERVICE)  AMEND-

 MENT  RULES

 SHRI  ERASMO  DE  SAQUEIRA
 (Mormagoa)  r  I  beg  to  move  ;—

 “This  House  resolves  that  in  pur-
 suance  of  sub-section  (3)  of  section  3
 of  the  Goa,  Daman  and  Diu  (Absorbed
 Employees)  Act,  1965,  the  following
 Modifications  be  made  in  the  Goa,
 Daman  and  Diu  (Absorbed  Employees
 Conditions  of  Service)  Amendment
 Rules,  ‘1967,  published  in  the  Gazette
 of  India  by  Notification  No.  S.  0.  3702,
 dated  the  2ist  October,  1967,  and  laid
 onthe  Table  on  the  3th  December,
 1967,  namely  :—

 in  rule  2,—
 (i)  in  part  (ii)  of  clause  (2)  after  the

 existing  sub-rule  (7),  the  following
 sub-rule  be  added,  namely  :—
 (8)  Not  with  standing  anything  else-

 where  contained  in  this  rule  :
 (I)  The  service  rendered  by

 such  employee  during  the
 Portuguese  regime  in  the
 Courts  of  Public  Notary
 Offices  or  elsewhere  which
 was  paid  for  by  the  Head
 of  the  Department  concern-
 ed  out  of  emoluments  collec-
 ted,  before  service  in  such
 posts  became  payable  by
 the  Treasury,  shall  be  deem-
 ed  to  beservice  under  the
 Central  Government  for
 purposes  of  pansion.

 (2)  Where  such  employee  has
 been  forced  to  retire  early
 by  virtue  of  reduction  of
 age  limit  due  to  standardisa-
 tion  of  limit  prevailing  in
 Goa,  Daman  and  Diu  with
 that  in  the  rest  of  the  coun-
 try,  without  completing  the
 number  of  years  of  service
 required  for  minimum  pen-
 sion,  pensions  shall  be  pay-
 able  to  such  employee  to
 the  extent  of  one  upon
 number  of  years  required  to
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 qualify  for  minimum  pen-
 sion  for  each  year  of  ser-
 vice  rendared  ;

 (ii)  in  clause  (4),  after  the  existing  item
 8,  the  following  shall  be  added.
 namely  :—
 ‘9.  Hospicio  Hospitals  ;
 10.  Comunidades  ;
 ll.  Municipalities  ;
 i2..  Any  other  organisation  under

 the  Tutelaga  of  the  Govern-
 ment.

 (iii)  in  clause  (5),  in  rule  20A,  after  the
 word  ‘Defence’  wherever  it  occurs,
 the  words  “0  Railway”  be  added;

 (iv)  in  clause  (5),  in  rule  20A,  the
 following  sub-rules  be  added,

 namely  ;—
 52)  The  provisions  of  these  rules

 shall  also  apply  from  the
 appointed  day  to  such  em-
 ployees  as  are  serving  on  the
 appointed  day  in  any  autono-
 mous  body,  municipality  or
 organisation  under  the  Tute-
 lage  (tutala)  of  the  Portu-
 guese  administration  which
 continued  to  exist.

 (3)  The  provisions  of  these  rules
 shall  further  apply  from  the
 appointed  day  to  the  em-
 ployees  of  the  Municipal  and
 private  electric  undertakings
 taken  over  by  the  Goa
 Government’  ;  and

 (v)  for  clause  (6),  the  following.  be
 substituted,  namely  :—
 ‘(6)  rule  2i  shall  be  omitted.’

 This  House  recommends  to  Rajya  Sabha
 that  Rajya  Sabha  do  concur  in  this  resolu-
 tion.”

 Sir,  the  first  two  items  here  deal  with
 pension.  The  first  one  is  about  certain
 employees  who  used  to  previously  work  in
 the  courts,  for  example,  in  the  public
 notary  offices.  Upto  a  certain  time,  their’ser-
 vices  were  paid  for  not  by  the  Treasury  but
 by  the  bead  of  that  particular  Department
 from  the  emoluments  collected  by  him.
 Then,  the  Portuguese  Government  decided
 to  make  these  posts  payable  by  the  Trea-
 sury  and  this  was  duly  done.

 The  position  now  jis  that  service  in
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 cadre  paid  by  the  Treasury  is  counted  for
 purposes  of  pension  but  the  former  service,
 when  they  were  paid  by  the  head  of  the
 Department  although  the  service  is  conti-
 nuous  and  it  is  on  the  same  job,  is  not
 counted  for  purposes  of  pension.

 l  will  quote  an  example.  Mr.  Govind
 Karekar  has  40  years  of  service,  of  which
 only  three  years  are  in  the  cadre.  If  only
 the  service  was  counted,  he  would  receive
 a  pension  of  Rs.  320  per  month,  but  because
 his  previous  service  is  not  counted,  he  gets
 not  a  single  paise.  I  think,  this  is  wrong
 and  this  requires  and  deserves  redress.

 The  second  item  refers  to  those  em-
 ployees  who  at  the  time  of  retirement  did
 not  have  the  required  5  years  or  10,  years
 of  minimum  service  to  qualify  for  the
 minimum  pension.  Here,  the  position  was
 that,  under  the  former  administration,  the
 age  of  retirement  was  65  years,  and  when  a
 decision  was  taken  to  standardise  the  re-
 tirement  age  with  the  rest  of  the  country,
 this  was  reduced  by  Government  from  65
 years  to  58  years.  As  a  result  of  this,
 those  who  were  forced  by  this  decision  of
 the  Government  to  retire  at  58  years  and
 who  did  not  at  that  time  have  ten  years  of
 service  were  Cut  off  from  service  without  a
 single  paise  being  given  as  pension;  not
 only  that,  even  the  contributions  that  they
 themselves  had  made  to  the  pension  fund
 are  not  being  returned  to  them.  When  [
 took  this  up  with  the  Government,  they
 said  that  this  is  not  possible  because  of
 the  general  policy  decision  not  to  condone
 deficiency  in  service  for  purposes  of  pen-
 sion.  What  I  wish  to  submit  to  you  is
 that  this  deficiency  has  arisen  as  a  result  of
 the  unilateral  decision  that  the  Government
 took  and,  therefore,  it  is  necessary  that
 the  Government  should  take  a  further  de-
 cision  now  to  see  that  at  least  they  are
 given  a  pension,  which  may  not  be  the
 minimum  but  a  proportion  of  the  minimum
 and  what  I  have  suggested  is  this  :  for
 example,  if  there  is  a  man  who  has  retired
 with  six  years  of  service  and  the  minimum
 service  required  for  pension  is  l0  years,
 then  give  him  six-tenth  of  the  mioimum
 pension  ;  if  the  service  is  three  years,  then
 give  him  three-tepth  of  the  minimum  pen-
 sion.  But,  for  God’s  sake,  do  not  cut  the
 man  off  with  nothing.  This  is  not  fair.

 The  rest  of  the  amendments  that  I  have
 proposed  deal  with  those  employees  who,
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 I  feel  and  I  submit,  should  have  been  in-
 cluded  within  the  scope  of  these  rules  bu
 have  not  been  included.  I  want  to  read
 out  to  you  the  definition  of  absorbed  em-
 ployee’  in  clause  (2)  of  the  Act  passed  by
 Parliament  :

 ce  “Absorbed  Employee’  means  a  per-
 son  who  immediately  before  the  20th
 day  of  December,  1961,  was  holding  an
 absorbed  post  and  who  on  and  after
 that  date  either  served  or  has  been
 serving  in  that...”
 I  emphasize  the  words  ‘in  that’.

 “...in  that  or  any  other  post  in  con-
 nection  with  the  administration  of  the
 Union  Territory  of  Goa,  Daman  and
 Diu  or  in  any  of  the  departments  of
 the  Central  Government.”
 If  you  refer  to  the  rules,  you  will  find

 that  the  definition  of  ‘absorbed  employee’
 is  different.  This  is  the  definition  given  in
 the  rules  :

 “  ‘absorbed  employee’  means  an  ab-
 sorbed  employee  as  defined  in  clause
 (a),  section  2  of  the  Act  and  who  on
 the  appointed  day  is  serving  either  in
 connection  with  the  administration  of
 the  Union  Territory  or  in  any  depart-
 ment  of  the  Central  Government.”
 Here,  the  word  ‘that’  has  disappeared.
 I  wish  to  question  whether  Government

 can  restrict  in  sucha  fashion  the  defini-
 tion  which  is  in  an  Act  of  Parliament.  The
 result  of  this  has  been  that.  whereas  in  the
 former  administration  there  was  no  distinc-
 tion  between  their  employees—they  were
 all  governed  by  the  same  rules,  by  the
 EFU,  Estatuto  do  Punctionalismo  Ultramarino
 as  it  is  called  —now  there  are  some  people
 who  used  to  work  for  the  former  adminis-
 tration  and  have  been  absorbed  and  there
 are  many  others  who  also  used  to  work  for
 the  former  administration  and  have  not
 been  absorbed.  To  realise  the  importance
 of  this,  I  would  like  to  tell  you  what  it
 Means  to  an  employee  ‘to  be  absorbed’  or
 ‘not  to  be  absorbed’.

 In  terms  of  earnings,  an  absorbed  em-
 ployee,  as  opposed  to  an  unabsorbed  em-
 ployee,  gets.  if  he  is  in  the  pay  scale  of
 Rs.  110,  Rs.  65  more  per  month  and  in  the
 range  of  Rs  40-I50,  he  gets  Rs.  re  per
 month  more  and  in  the  range  of  Rs.  ‘150-
 210,  Rs.  64  more.  You  can  imagine  the
 difference  that  it  makes  to  an  employee  to
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 be  or  not  to  be  absorbed.  Again,  the  ab-
 sorbed  employee  gets  children’s  educational
 allowance,  he  gets  medical  benefits,  he  gets
 travel  concessions  while  an  employee  not
 absorbed  does  not  get  any  of  these,  An
 employee  who  has  not  got  absorbed  contri-

 _butes  towards  his  pension  fund  while  an
 absorbed  employee  gets  that  without  con-
 tribution  just  like  any  one  gets  in  the  rest
 of  the  country.  The  unabsorbed  employee
 gets  no  increement  ;  for  the  last  6  years  he
 has  b:en  working  in  the  same  pay  be  had
 in  1961.  As  you  are  aware,  the  cost  of
 living  in  Goa  has  risen  much  more  steeply
 than  in  any  other  place  in  the  country.

 Now,  the  number  of  people  that  are
 affected  by  this  is  not  very  large.  This
 is  pot  a  problem  that  it  should  have  been
 necessary  for  any  one  to  raise  in  Parlia-
 ment.  J  am  sure  the  Government  if  it  sets
 its  mind  to  it,  could  have  done  it.  J  am
 sory  that  it  has  not  and  I  hope  at  least  now
 it  will  try  to  do  something  about  it.

 The  other  question,  Sir,  is  the  question
 of  Railways.  Originally  under  the  Rules
 the  Defence  employees  were  not  included
 within  the  scope  of  the  Rules  and  the
 Government  came  forward  with  an  amend-
 ment  and  have  now  included  them.  I
 would  request  them  to  include  the  Railway
 employees  whose  exclusion  is  causing  quite
 a  bit  of  trouble  in  Goa.  With  regard  to
 the  question  of  railway  employees,  45  of
 whom  have  been  suspended  and  some  of
 them  have  to  go  to  the  court,  but  I  reatise
 that  the  Railways  are  a  powerful  organiza-
 tion  and  they  can  go  to  the  court  and
 induige  in  litigation  for  years  but  the  poor
 emaptoyees  cannot  go.  This  is  grossly  un-
 fair.  I  think  something  should  be  done
 about  it.

 I  would  recommend  these  amendments
 to  the  hon.  Minister  and  request  him  to
 please  carefully  consider  them  for  two
 reasons  because  in  the  case  of  pension  this
 refers  to  people  who  are  already  over  58.
 They  can  get  no  other  jobs;  they  have
 given  the  best  of  their  lives  to  Government
 service  they  are  now  living  on  whatever
 mony  they  could  borrow  or  whatever  little
 they  had  saved  and  which  is  not  sufficient
 for  them.  On  the  question  of  the  other
 people,  ptease  consider  this.  For  example,
 in  the  Municipalities  an  emptoyee  with  5
 years  service,  not  absorbed,  gets  Re.  १50
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 per  month  and  side  by  side  with  him  there
 is  a  clerk  who  has  been  appointed  ad  hoc
 ip  the  samé  office  in  the  new  scale  after
 96]  and  the  man  with  1S.  years’  service  to
 his  credit  gets  Rs.  50  whereas  the  new  man
 gets  Rs.  00  plus  Rs.  100,  or  more  as  allow-
 ances.  This  is  quite  unfair.  How  do  you
 expect  these  people  to  continue.

 I  would  again  request  the  hon.  Minis-
 ter  that  something  should  be  done  about
 this.  The  problem  is  very  small  and  I  am
 sure  that  it  will  also  not  entail  very  much
 additional  expenditure.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 moved  :

 “This  House  resolves  that  in  pur-
 suance  of  sub-section  (3)  of  section  3
 of  the  Goa,  Daman  and  Diu  (Absorbed
 Employees  Act,  1965,  the  following
 modifications  be  made  in  the  Goa,
 Daman  and  Diu  (Absorbed  Employees
 Conditions  of  Service)  Amendment
 Rules,  1967.  published  in  the  Gazette
 of  India  by  Notification  No.  ‘$.0.  3702,
 dated  the  2lst  October,  967  and  laid
 on  the  Table  on  the  i3th  December,
 1967,  namely  :-—

 Motion

 in  rule  2,
 111  in  part  (ii)  of  clause  (2),  after  the

 existing  sub-rule  (7),  the  following
 sub-rule  be  added,  namely  :
 ‘(8)  Notwithstanding  anything  clse-

 where  contained  in  this  rule  :
 ()  The  service  rendered  by  such

 employee  during  the  Portu-
 guese  regime  in  the  Courts
 or  Public  Notery  Offices  or
 elsewhere  which  was”  paid for  by  the  Head  of  tho
 Department  concerned out of  emoluments  collected  be-
 fore  service  in  such  posts
 became  payable  by  the
 Treasury,  shal  be  deemed
 to  be  service  under  the
 Central  Government  for
 purposes  of  pension.

 (2)  Where  such  employee  has
 been  forced  to  retire  early
 by  virtue  of  reduction  of
 age  limit  due  to  standardi-
 sation  of  limit  prevatting  in
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 Goa,  Daman  and  Diu  with
 that  in  the  rest  of  the
 country,  without  completing
 the  number  of  years  of
 service  required  for  mini-
 mum  pensien,  persion  shall
 be  payable  to  such  em-
 ployee  to  the  extent  of  one
 upon  number  of  years  re-
 quired  to  qualify  for  mini-
 mum  pension  for  each  year
 of  service  rendered  :

 (if)  in  clause  (4),  after  the  existing  item
 8,  the  following  be  added  name-
 ly  :—

 ‘9.  Hospicio  Hopitals  ;
 10.  Comunidades  ;
 l].  Muntcipalties  ;
 wR  Any  other  organisation  under

 the  Tutelage  df  the  Govern-
 ment.’

 (ii!)  in  clause  (5),  in  rule  20A,  after  the
 word  ‘Defence’  wherever  it  occurs,
 the  words  “or  Railway”  be  add-
 ed;

 (iv)  in  clause  (5),  in  rule  20A,  the
 following  sub-rules  be  added,
 namely  :—

 42)  The  provisions  of  these  rules
 shall  also  apply  from  the  ap-
 pointed  day  to  such  em-
 pioyees  as  are  serving  on  the
 appointed  day  in  any  auto-
 nomous  body,  municipality
 or  organisation  under  the
 Tatelage  (tutela)  of  the
 Portuguese  administration
 which  coatinued  to  exist.

 (3)  The  provisions  of  these  rules
 shall  further  apply  from  the
 appointed  day  to  the  em-
 ployees  of  the  Minicipal  and
 private  electric  undertakings
 taken  over  by  the  Goa
 Government’  ;  and

 (v)  for  clause  (6),  the  folowing  be
 substituted,  namely  :—
 6)  rule  2]  shall  be  omitted.’

 This  House  recommends  to  Rajya
 Sabha  that  Rajya  Sabha  dp  concur  ip  this
 resolutieg  -”
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 श्री  शिकरे  (पंजिम)  :  सभापति  महाशय,
 जो  एमेंडमेंट्स  हमारे  गोशा के  श्री  सेक्वीरा  ने
 पेश  किए  हैं,  उनको  सपोर्ट  करने  के  लिए  में
 सहा  हुआ  है।  एक  बात  मैं  स्पष्ट  करमा
 चाहता  हूँ  उन्होंने  जो  कूछ  कहा  है  वह  ह... द
 सत्य  है।  इसीलिए  इस  समस्‍या  के  बारे  में
 भेरी  जो  भावना  है  उसको  मैं  स्पष्ट  झापके
 सामने  रखना  चाहता  हैँ  1

 मैं  इस  समस्या  को  भूत-दया  की  दृष्टि  से
 ही  देख  सकता  हूं  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  उनकी
 जो  एमेंडमेंट्स  है ंउनको  सरकार  स्वीकार  कर
 ले  ताकि  गवनंमेंट  सर्वेट्स  की  जो  डिफिकलटीज़
 हैं  वे हल  हो  सके  ।

 जो  समस्‍या  गोशा  में  बेदा  हुई  है  वह  क्यों
 हुई  है  और  कैसे  पैदा  हुई  है,  इसका  हमें  विचार
 करना  होगा  t  आप  जानते  ही  हैं  कि  गोशभा  में
 946  %  श्राजादी  का  आन्दोलन  शुरू  हुआ  था
 तब  गो,  में  जो  गवरनंमैंट  सर्वोट्स  थे  उनकौ
 संख्या  थी  वह  बहुत  मर्यादित  थी  ।  साथ  ही  जो
 नियम थे  वे  भी  ऐस ेथे  कि  पैंतीस  साल  का
 भ्रादमी  ही  गवनंमैंट  सविस  में  श्रा  सकता  था।
 लेकिन  उस  के  बाद  जब  गोआ  में  श्रान्दोलन
 शुरू  हुआ,  तो  वहां  सरकारी  नौकरों  की  एक
 डिविज्ञन  खड़ी  हुई,  क्योंकि  ऐसा  कर  के  ही
 पाछु  गीज़  गवनंमेंट  गोभा  में  अपने  साम्राज्य  को
 स्थिर  करने  का  प्रयत्न  करती  थी।  इसी  लिए
 गोधा  के सरकारी  कमंचारियों  की  पगार,  सैले-
 रीज,  बहुत  बढ़  गई  1  में  भी  गवनंमेंट  सर्वेन्द
 था,  में  भी  एक  स्कूल  का  प्रिंसिपल  था

 946  में  मेरी  सैलेरी  केबल  87  रुपये  थी  ।
 उस  के  थाद  मेरे  जैसे  लोगों  ने  उस  प्राम्दौलन
 में  भाग  लिया  और  उस  श्रान्दोलन  को  क्रश
 करने  के  लिए  बहुत  से  लोगों  की  भर्ती  की  गई  ।
 भाप  को  यह  ध्रुव  कर  आदचयं  होगा  कि  उस  के
 बाद  वह  87  रुपये  की  पार  बढ़  कर  500  रुपये
 हो  गई  ।  ऐसा  करने  के  बाद  ही  वहां  सरकारी
 नौकरों  की  एक  पल्टन,  डिविद्ञन,  तैयार  हुई।
 न  लोगों  को  बहुत  सुविधायें  दी  गई,  जिस  का
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 परिणाम  यह  हुभा  कि  गोभा  की  भाज़ादी  के
 आन्दोलन  में  भर्ती  होने  के लिए  कोई  भी  तैयार

 नहीं  होता  था  और  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग
 सरकारी  नौकर  बनने  के  लिए  जाने  लगे  ।  जब
 हम  गोधा  की  जेल  में  थे,  तब  इन्हीं  गवन मेंट

 सर्विेन्ट्स  के  बच्चे  पुतंगाल  भेजे  जाते  थे,  उन  को

 सुविधायें  दी  जाती  भी  श्र  कोसं  करने  के  बाद
 जब  वे  वापस  झाते मे,  तो  गोश्रा  में  उन  को
 बड़ी-बड़ी  नौकरियां  मिलती  थीं  1

 7.42  brs.
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 जैसा  कि  में  ने  भारस्भ  में  कहा  है,  माननीय
 सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है,  वह  प्रद्ध  -सत्य  है,
 लेकिन  फिर  भी  में  उन  को  सपोर्ट  कर  रहा  हूं
 उसका  कारण  में  भ्राप  को  बताता  हूं  जब  गोझा
 में  पाछु  गीज़  साम्राज्य  था,  तब  वह  स्मगलज्जं,
 कैपिटलिस्ट्स  और  बड़े-बड़े  लोगों  का  पेराडा-
 इज्  था।  उस  स्वर्ग  में  उन  लोगों  ने  इतनी
 कमाई  की  कि  उस  के  श्राधार  पर  अब  भी  सभी
 क्षेत्रों  में  उन  का  प्रभाव  है।  उस  समय  जो
 लोग  स्मगलिंग  करते  भरे,  श्राज  भी  वे  स्मगलिंग
 करते  हैं।  उस  समय  जिन  का  माइनिंग  बिज़ि-
 नेस  था,  श्रब  भी  वे  माइनिंग  बिज़िनेस  करते  हैं  ।

 उन्हीं  लोगों  ने  पाछु  गीज़  साम्राज्य  को  गोझा
 में हढ़  करने  के  लिए  प्रयत्त  किया  था।  कम  से
 कम  सोलह  बरस  तक  गोना  में  पाचुगीज़
 साम्राज्य  स्थिर  हुआ,  क्‍योंकि  वहां  के  स्मगलज्ं
 माइन-पोनज,  कैपिटलिस्ट्स  और  ज़मींदारों
 का  सपोर्ट  उस  गवर्नमेंट  को  मिलता  था  ।

 मैं यह  निबेदत  करना  चाहता  हूं  कि
 जब  श्रान  भी  उन  स्मगलर्ज़  को  वही  सुविधायें
 मिली  हुई  हैं,  तो  फिर  बेचारे  गवर्नमेंट  सर्वेन्ट्स
 को  भी  वे  सुविधामें  क्यों  न  मिलें।  उन  लोगों

 की  पगार  सौ,  डेढ़  सौ  रुपए  होगी,  लेकिन  यद्यपि

 स्मगलशं  ने  इतनी  कमाई  को  है,  फिर  भी  उन

 को  सुविधायें  मिली  हुई  हैं।
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 भूत-दया  का  दृष्टिकोश  अपनी  आंखों  के
 सामने  रख  कर  मैं  इन  एमेंडमेंट्स  को  सपोर्ट  कर

 रहा  हूं।  मैं  भाप  के  द्वारा  गृह  मंत्री  जी  से
 विनती  करना  चाहता  हैँ  कि  वह  इन  “एमेंडमेंट्स
 को  स्वीकृत  करें  ।  मैं  कहना  चाहता  हैँ  कि  वह
 समस्या  इस  लिए  पैदा  हुई  है  कि  केन्द्रीय  सर-
 कार  ने  अभी  तक  गोझा  की  किसी  भी  समस्या
 को  स्टडी  नहीं  किया  है।  जिन  लोगों  की
 सर्विस  पंद्रह  साल  पूरी  नहीं  होती  है,  उन  की
 पेन्शन  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  एमेंड-
 मेंट  रखी  है,  खासतौर  से  मैं  उस  को  सपोर्ट
 करता  हूँ  1  मैं  मंत्री  जी  से  विनती  करता  हूं  कि
 वह  इन  एमेंडमेंट्स  को  स्वीकृत  करें  |

 SHRI  UMANATH  (Pudukkottai)  :  I
 tise  to  support  the  Motion  moved  by  Shri
 Sequeira.  This  raises  certain  questions  of
 principle.

 Before  the  new  rules  were  brought  into
 force,  all  the  employees  were  cousidered  as
 one  group  and  as  such  they  were  getting
 certain  facilities.  When  Government
 brought  ina  new  set  of  rules,  not  only
 were  they  not  consulted  so  that  they  could
 have  given  their  views  about  so  that  the
 changeover  could  be  effected  with  the  least
 disadvantage  ;  on  the  other  hand,  they
 have  been  divided  into  two  groups,  one
 absorbed  and  the  other  non-absorbed.
 This  is  not  just  a  question  of  terminology.
 Thereby  they  are  losing  so  much  of  the
 facilities  which  they  were  getting  before.
 Consultation  with  the  employees’  represen-
 tatives  before  such  new  rules  are  brought
 into  force  is  the  most  elementary  trade
 union  principle  which  has  been  recognised
 by  practice,  convention  and  certain  laws  as
 well.  For  example,  when  the  retirement
 age  was  brought  down  from  65  to  58,  the
 employees  lost  certain  advantages  which
 ought  to  have  been  compensated  by  some
 other  things  given.

 That  is  why  in  trade  union  parlance,
 when  Government  introduce  some  new
 tules,  this  principle  of  consulation  is  consi-
 dered  basic  to  the  rights  of  the  employees
 so  that  they  do  not  stand  to  suffer  by  the
 gontemplated  switchover.  In  Pondicherry,
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 some  such  thing  was  done  and  there  was
 an  agitation.  What  I  want  to  say  is  that
 if  Government  take  up  the  position  of  not
 negotiating  with  the  employees  in  such
 matters  but  of  arbitrarily  bringing  these
 things  into  effect  which  result  in  so  many
 disadvantages  to  the  employees,  they  will
 Teally  be  setting  an  example  to  the  private
 sector  employees  to  doso.  This  is  very
 harmful  from  the  point  of  view  employer
 employee  relations.

 For  example,  take  the  Wage  board  re-
 commends  concerning  newspaper  employees,
 journalists  and  non-journalists.  The
 Times  of  India  management,  taking  the  cue
 from  the  recommendations,  in  the  name  of
 enforcing  them,  have  pegged  the  salaries
 of  journalists  and  many  other  employees
 and  in  the  process  done  awa¥  with  so
 many  advantages  which  the  employees  were
 having.  In  fact,  the  Wage  Board  award
 was  meant  as  a  further  improvement  and
 ad  in  the  emol  of  the  em-
 ployees  in  view  of  the  price  increase  and
 other  things.  But  in  the  name  of  enforce-
 ment  of  the  award,  action  is  taken  even  to
 deny  existing  rights.  This  is  a  verv  retro-
 grade  step.  Why  does  it  happen?  The
 Times  of  India  management  has  on  its
 board  government  representatives  as  direc-
 tors.  It  happened  because  Government
 themselves  in  such  cases  are  ignoring  this
 normal  el  ry  principle  of  Iting
 the  people  affected.  If  they  had  consulted
 the  employees  and  then  come  to  a  decision
 or  conclusion,  that  would  have  been  a
 different  thing.  I  would  have  ao  objec-
 tion  to  that.

 But  the  points  raised  by  Shri  Sequeira
 show  that  there  has  been  a  departure  from
 this  wholesome  principle  resulting  in  dis-
 advantages  to  many  employees  who  were
 formerly  enjoying  certain  rights.  These
 defects  should  be  removed  so  that  the
 rights  of  the  employees  are  protected  and
 properly  safeguarded,  and  increased  and
 not  taken  away.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 VIDYA  CHARAN  SHUKLA):  I  am
 happy  that  Shri  Sequeira  has  taken  so
 Much  interest  in  these  Rules,  and  has
 initiated  a  discussion  herg  on  them,

 VAISAKRA  17,  890  (SAKA)  Goa,  Daman  and  Diu
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 (Mr.  Speaker  in  the  Chair}
 This  will  enable  us  to  clarify  our  posi- tion  in  the  matter.
 The  background  of  the  Liberation  of

 Goa  and  subsequent  events  is  very  well
 known  to  the  House  and  I  need  not  go into  the  details.  But  the  main  thing  that
 guided  us  after  liberation  was  that  we
 should  try  and  bring  the  service  conditions
 and  emoluments  and  other  things  regarding the  absorbed  employees  on  the  same  level
 as  Central  Government  servants.  In
 pursuance  of  this  decision,  various  actions
 have  been  taken.  The  hon.  Member  has
 raised  a  discussion  with  regard  to  the
 latest  action  we  have  taken  in  this  respect. I  will  go  item  by  item  so  that  the  Position in  regard  to  the  amendments  suggested  by the  hon.  Member  could  be  clarified.

 The  first  item  is  regarding  public notaries.  He  may  be  already  aware  that
 the  decision  has  been  taken  to  treat  them
 as  absorbed  employees.  So  this  particular
 amendment  is  not  of  much  relevance.

 SHRI  ERASMO  DE  SEQUEIRA  :  The
 real  question  is  whether  for  the  former
 service  for  which  he  was  paid  not  by  the
 Treasury  but  by  the  head  of  the  depart- ment  would  be  counted  towards  pension.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 The  question  was  examined  and  we  have
 decided  to  treat  the  public  notaries  as
 absorbed  employees  and  all  the  rules
 which  govern  the  emoluments  and  condi-
 tions  of  service  of  the  absorbed  employees will  apply  to  them  also.  But  about  the
 rest,  we  have  not  agreed.

 The  second  item  is  very  important  and
 it  is  about  the  ex-Portuguese  employees
 who  were  retired  because  of  the  age  of
 retirement  rules  which  reduce  the  age
 from  65  to  58.  This  question  was  examined
 very  sympathetically  and  we  ourselves  felt
 that  some  hardship  would  be  caused  to
 these  4l  employees  who  were  affected  by
 this.  When  we  examined  their  cases  we
 found  that  some  of  them  who  retired  and
 who  were  hard  hit  by  this  particular  pro-
 vision  were  those  persons  who  were  recruit-
 ed  into  Government  service  very  late,  when
 they  were  already  54  or  55  years  old,
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 [Shri  Vidya  Charan  Shukla]
 Some  of  them  had  only  a  service  of  two
 years  or  six  years  or  7  years.  If  we
 made  any  relaxation  or  exceptions,
 it  will  create  a  great  deal  of  trouble  for
 everybody  concerned  because  as  Mr.
 Umanath  was  saying  we  want  to  keep  some
 uniformity  and  did  not  want  to  make  ex-
 ceptions  or  ad  hoc  decisions  which  will
 make  distinctions  between  one  government
 employee  and  another.  It  is  a  question
 of  keepieg  a  Uniform  standard  for  every-
 body.  Any  person  who  retires  with  less
 than  ten  years  of  service  gets  under  the
 Government  of  India  rules  gratuity  :  those
 who  retire  after  ten  years  of  service  get
 pension.  These  ex-Portuguese  employees
 were  entitled  to  get  gratuity;  but  they
 will  not  get  any  pension.  It  was  after  a
 thorough  examination  that  we  decided  that
 it  would  be  very  troublesome  to  open  up
 these  cases  because  it  will  create  more
 problems  than  solving  them.  Because  of
 this  we  have  taken  a  decision  not  to  re-
 open  this  subject.

 Another  question  was  regarding  the
 employees  of  municipal  committees  or
 local  bodies.  The  question  was:  could
 they  be  treated  as  Government  servants  ?
 The  employees  of  the  local  bodies
 all  over  the  country  are  not  treated
 as  Government  servants  and  if  we
 made  an  exception  ion  this  case,  it  would
 have  created  a  good  deal  of  trouble.  There-
 fore.  we  have  decided  not  to  treat  the
 employees  of  local  bodies  and  municipal
 committee  as  Government  servants.  In
 other  parts  of  the  country  it  is  open  to  the
 municipal  committees  or  other  local  bodies
 to  adopt  the  conditions  of  service  of
 Government  servants  to  their  employees.
 So,  if  these  local  bodies  also  did  so,  we
 would  not  object.  Therefore,  we  would
 not  be  able  to  agree  to  this  amendment
 and  treat  them  on  par  with  the  Govern-
 ment  employees.

 The  hon.  Member  said  that  the  rail-
 ways  should  be  included.  In  principle  he
 is  right.  But  the  railways  have  their  own
 rules  and  they  wanted  to  make  their  rules.
 Those  rules  will  apply  to  the  absorbed
 railway  servants  who  were  taken  from  the
 erstwhile  Goa  administration.  The  rail-
 ways  have  made  their  own  rules  which  aro
 more  or  less  on  the  same  lines  of  the
 Government  of  Indja  rules  for  the  absorbed

 MAY  7,  1968,  Goa,  Daman  and  Diu  Service  2648
 Rules  (M)

 employees.
 the  hon.
 amendment.

 I  do  not,  therefore,  think  that
 Member  will  press  for  this

 The  last  but  one  amendment  is  about
 the  employees  of  certain  private  under-
 takings  and  other  bodies  who  are  subse-
 quently  absorbed  in  Government  service.

 We  have  recently  taken  a  decision  to
 put  them  under  the  same  rule  and  they
 will  now  be  treated  as  absorbed  employees
 and  the  actual  orders  regarding  this  are
 under  issue  separately.

 The  last  amendment  that  the  hon.
 Member  suggested  is  again  regarding  the
 railways,  and  I  have  already  explained  the
 position.  After  having  explained  all  this,
 I  hope  the  hon.  Member  will  feel  satisfied
 and  he  will  not  press  his  amendments.

 SHRI  ERASMO  DE  SEQUEIRA:  I
 just  wish  to  say  a  few  words.  On  the
 first  question,  about  the  service  in  courts
 or  public  notary  offices,  when  the  Govern-
 ment  consider  and  take  a  decision  on,  I
 request  that  they  should  count  the  previous
 service  which  was  paid  for  by  the  head  of
 that  particular  department  which  after  all
 was  continuous  service  and  was  in  the
 service  of  the  Government.

 On  the  second  point,  as  the  hon.
 Minister  has  said,  some  people  had  six
 years  of  service  when  they  had  retired  at
 58.  But  if  this  change  from  65  to  58  had
 pot  taken  place,  they  would  have  received  a
 minimum  pension.  All  that  I  am  asking
 for  here  is  that  they  can  be  given  a  pro-
 Portionate  pension.  If  they  had  served  for.
 five  years,  give  them  half  of  the  minimum
 pension.

 On  the  question  of  municipalities,  I
 know  it  is  open  for  the  municipalities  to
 Jook  into  it  and  do  what  is  necessary.
 But  after  all,  in  Goa  the  municipalities  are
 still  under  the  control  of  the  Government.
 We  have  not  had  elections  before  we
 became  part  of  the  rest  of  India.  It  was
 up  to  the  Government  to  do  that.  If  they
 had  not  done  it,  will  they  please  do  so
 now?  I  am  afraid  that  I  have  to  press
 these  amendments  to  vote.

 Tam  happy  about  the  railway.  I  am
 also  happy  about  the  private  undertaking.
 These  two,  |  shall  not  press,
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 MR.  SPEAKER:  Is  he  withdrawing
 the  amendments  ?

 SHRI  5.  KANDAPPAN  (Mettur)  :
 has  withdrawn  two.

 MR.  SPEAKER:  The  motion  is  one  ;
 he  cannot  withdraw  a  portion  and  press
 the  other  portion.  Either  he  presses  the
 whole  or  withdraws  the  whole.

 SHRI  ERASMO  DE  SEQUEIRA:  I
 will  withdraw  the  motion  then.

 He

 The  motion  was,  by  leave,  withdrawn.

 1757  hrs.

 RE:  DISCUSSION  ON  RESTRAINT
 AND  REMOVAL  OF  M.Ps.  IN

 KUTCH  AND  MOTION  ON  STATE-
 MENT  MADE  BEFORE  DELHI

 HIGH  COURT  ABOUT  KUTCH
 AWARD

 MR.  SPEAKER  :
 Gupta.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO  (Bobbili):
 Sir,  I  have  a  point  of  order,  because  both
 the  motions  are  to  be  taken  up  concurrent-
 ly.  Particularly  I  have  two  types  of
 objections.

 The  first  is  about  the  debate  published.
 On  that  I  want  your  ruling.  For  the
 proceedings  in  Parliament,  both  English
 and  Hindi  are  recognized.  But  in  the  pro-
 ceedings,  we  are  not  getting  a  translated
 version  of  the  spceches  that  have  been
 delivered  in  this  House,  with  the  result
 that  many  people

 MR.  SPEAKER  :  The  translation  is
 done  here  and  now.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO:  It  may
 be  so.  What  I  submit  is  this.  If  I  want
 to  refer  to  and  refresh  my  memory  on  what
 had  transpired  yesterday,  I  am  particulary
 in  the  dark.  It  should  be  made  available
 to  Members  of  Parliament,  and  even  if  I
 am  absent,  I  have  the  right  to  see  what
 had  transpired  in  the  House.  I  may  also
 bring  to  your  notice  the  practice  in  respect
 of  other  things.  So  far  as  the  reports  are
 concerned,  you  give  both  English  and
 Hindi  reports.  Therefore,  you  may  kindly
 see  whether  the  debates  should  be  publi-
 shed  in  two  versions,  and  the  Members
 who  opt  for  either  of  the  two  may  be  given

 Shri  Kanwar  Lal
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 one  of  them.  Otherwise,  we  cannot  effecti-
 vely  participate  in  the  deliberations  of  this
 House.  That  is  my  first  point  of  order.

 My  second  point  is  this.  I  raised  it
 when  you  were  not  in  the  Chair  yesterday
 evening,  and  when  Shri  Hem  Barua  was
 occupying  the  Chair.  But  unfortunately
 and  regrettably  he  just  passed  it  over.  I
 raised  the  point  of  order  yesterday—and I  want  to  repeat  it  today—that  so  far  as
 the  motion  regarding  Kutch,  moved  by
 Shri  Madhu  Limaye,  is  concerned,  it  is
 sub  judice’  not  only  it  is  sub  judice  put  it
 is  contempt  of  court.  I  bring  to  your  notice
 certain  constitutional  provisions  and
 also  the  rules  of  procedure.  Under  the
 Constitution  of  India—article  105—

 st  मधु  सिमये  (मु  गेर)  :  पहले  प्रस्ताव
 तो  पेश  करने  दीजिये,  बाद  में  आब्जेक्शन  उठा-
 इये  ।  प्रक्रिया  के  भ्रनुसार  चलिए  ।

 MR.  SPEAKER  :  Let  me  hear  it.
 One  stage  or  the  other,  I  should  hear  it.

 At

 8.00  hrs.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO :  Article
 05  (l)  says  :

 “Subject  to  the  provisions  of  this
 Constitution  and  to  the  rules  and
 standing  orders  regulating  the  procedure
 of  Parliament  there  shall  be  freedom  of
 speach  in  Parliament”
 So,2  categories  of  restrictions  are  placed

 on  the  freedom  of  speech  of  MPs.  One  is
 the  rules  and  regulations  of  this  House
 made  under  your  guidance  and  authority.
 Secondly,  article  9  (1)  of  the  Constitu-
 tion  says  :

 “(I)  All  citizens  shall  have  the  right—
 (a)  to  freedom  of  speech  and  expres-

 sion...
 (2)  Nothing  in  sub-clause  (a)  of  clause

 (I)  shall  affect  the  operation  of  any
 existing  law  or  prevent  the  State
 from  making  any  law,  in  so  far  as
 such  law  imposes  reasonable  restric-
 tions  on  the  exercise  of  the  right
 conferred  by  the  said  sub-clause  in
 the  interests  of  the  security  of  the
 State,  friendly  relations  witb  for-
 eign  States,  public  order,  decency
 or  morality,  or  in  relation  to  conte-
 mpt  of  court...”
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 MR.  SPEAKER  :  You  are  trying  to  say
 that  this  is  before  the  court  and  so  we
 camnot  discuss  it.  You  are  trying  to
 repeat  what  the  Law  Minister  said.  He
 said,  the  hearing  is  over  and  the  judgment
 is  pending.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO:  I  ama
 little  advanced.  It  is  a  question  of  contempt
 also.  Sub-judice  is  a  very  wide  concept,
 ie.  any  matter  which  is  before  the  court
 cannot  be  discussed.  But  contempt  of
 court  has  a  totally  different  connotation.  It
 means,  any  activity  or  utterance  which  will
 Prejudice  the  proceedings  in  a  court  will  be
 contempt  of  court.  If  this  motion  is
 Moved,  we  are  going  to  discuss  an  affidavit
 filed  by  a  particular  party  in  a  court  of  law
 as  against  another  plea  made  by  another
 party.  There  are  two  versions  before  the
 court.  One  does  not  know  until  now
 which  version  is  correct.  Inasmuch  as  the
 court  is  yet  to  determine  the  relevant
 merits  of  the  contentions,  if  we  discuss
 that  same  matter  here,  we  wili  be  obstruct-
 ing  the  judicial  process.  To  that  extent
 also,  this  is  contempt  of  court.

 Under  article  105,  there  is  protection
 given  to  a  Member  of  Parliament  by  sub-cla
 use(2)  which  says  that  no  member  of  Parlia-
 ment  shall  be  liable  to  any  proceedings  in
 respect  of  anything  said  or  any  act  done  in
 the  House.  There  is  a  certain  amount  of
 immunity  so  far  as  members  are  concerned,
 but  Ido  not  know  whether  the  Speaker
 also  would  be  covered  by  this.  You  have
 the  authority  to  regulate  the  proceeding
 and  see  that  contempt  of  court  is  not
 committed.

 MR.  SPEAKER  :  The  Law  Minister.

 ah  मधु  लिमये  :  लेकिन  मुझे  प्रस्ताव  तो
 पेश  करने  दिया  जाय  ॥

 MR.  SPEAKER  :  The  point  of  order
 is  whether  the  motion  can  be  moved.

 THE  MINISTER  OF  LAW  (SHRI
 GOVINDA  MENON)  :  In  all  humility  I
 submit  that  it  well  be  absolutely  out  of
 order  to  discuss  in  this  House  the  motion
 standing  in  the  name  of  Mr.  Madhu  Lim-
 aye.  There  are  three  writ  petitions  pend-
 ing  in  the  Delhi  High  Court.  They  have
 been  argued  on  the  Ist  May  and  the  lear-
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 ned  judges  have  reserved  judgmeat.  The
 mode  of  dealing  with  writ  petitions  is,  it
 is  for  the  petitioner  to  file  an  affidavit
 which  raises  certain  contentions  and  for
 the  respondent  to  file  an  affidavit  in  reply
 which  also  raises  certain  contentions  of
 the  respondent  After  having  heard  this
 Matter,  the  court  has  reserved  judgment.
 That  is  to  say,  the  court  is  now  actively
 considering  the  question  whether  the
 contentions  raised  in  the  affidavit  by  Mr.
 Ranganathan  on  behalf  of  Government  are
 valid  or  not,  whether  the  contentions  there-
 in  are  such  as  could  be  proved  or  not.
 That  is  pending  before  the  court.  When
 that  is  so  I  submit  it  will  be  absolutely  out
 of  order  and  particularly  against  rule  86
 (viii).  Rube  86  deals  with  motions.  It
 says

 “186,  in  order  that  a  motion  may  be
 admissible  it  shall  satisfy  the
 following  conditions,  namely  :—

 x  x  x
 it  shall  not  relate  to  any  matter
 which  is  under  adjudication  by  a
 court  of  law  having  jurisdiction
 in  any  part  of  India’.

 This  affidavit  which  was  filed  by  Shri
 Ranganathan  is  awaiting  adjudication  by
 court.  For  that  reason  I  would  submit
 that  it  should  not  be  discussed.

 (viii)

 SHRI  NATH  PAI  (Rajapur)  :  Mr.
 Speaker,  Sir,  I  have  written  to  you  that  I
 have  studied  the  objection  raised  by  the
 hon.  Minister  of  Law  in  the  morning  here.
 I  would  like  to  draw  your  attention  to  one
 basic  fact.  He  has  raised  two  objections,
 that  the  matter  cannot  be  discussed  it  is
 sub  judice  and  it  is  likely  to  prejudice  the
 issue  now  pending  before  the  High  Court
 of  Delhi.  There-is  also  objection  to  the
 circulation  of  the  document  in  question,
 namely,  the  affidavit  filed  by  Shri
 Ranganathan.  I  would  like  to  take  the
 two  issues  separately  aad  argue.

 First  I  will  take  the  objection  that  the
 matter  being  subjudice  it  cannot  be
 discussed  in  this  House.  I  would  not  like
 to  go  on  quoting  irrelevant  kind  of  rules
 here.  will  be  extremely  brief  and  point
 out  to  you  that  on  page  746,  Kaul  and
 Shakdher  this  is  what  they  say  regarding
 sub  judice  (Interruption).  will  quote
 May  too  but  I  thought  we  had_  regard  for
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 our  own  indigenous  authorities
 Unterruptions).  {  will  read  only  the  rétevant
 quotation  :

 “The  question  whether  a  particular
 matter  is  sub  judice  or  not  is  dceided
 by  thS  Speaker  on  the  merits  of  each
 case’’.
 Mr.  Speaker,  I  venture  to  assume  that

 you  before  giving  your  consent  to  the
 admission  of  this  motion  weighed  the  pros
 and  cons  and  relevant  likely  objections.
 This  objection  was  taken  yesterday  by
 one  hon.  Member.  It  is  not  coming  today
 for  the  first  time  and  it  is  after  the
 objection  was  raised  that  the  motion  has
 been  admitted.  If  you  will  see  yesterday’s
 proceedings  you  will  find  that  after  Shri
 Madhu  Limaye  moved  his  motion  an
 objection  was  made  that  the  motion  cannot
 be  discussed  in  this  House  as  the  subject
 is  sub  judice.  Even  sore  important,  apart
 from  this,  is,  what  are  we  discussing  ?

 MR.  SPEAKER:  What  about
 rule?

 the

 SHRI  NATH  PAI:  Sir,  ]  have  four
 arguments  against  them  and  if  they  do  not
 interrupt  me  and  bea  little  patient  I  will
 take  them  one  after  other.  The  rulings  of
 this  House  are  very  clear  and  the  prece-
 dents  are  well  established.  We  are
 precluded  from  discussing  in  a  manner
 which  may  prejudice  the  outcome  of  a
 Matter  pending  before  one  of  the  courts
 in  India.  But  the  rule  is  equally  clear
 that  if  the  matter  can  be  de-linked  and  we
 can  confine  ourselves  not  to  the  basic
 issue  but  to  co-related  issues  there  is  no
 ban  ona  discussion.  May  on  page  454
 says:

 “Such  matters  may  be  referred  to
 ualess  it  appears  to  the  Chair  that
 there  is  real  and  substantial  danger  or
 prejudice  to  the  trial  of  the  case”.
 Mr.  Speaker,  |  began  by  saying  that

 a  matter  is  to  be  decided  by  you  on  the
 merits  of  the  case  by  taking  into  consi-
 deration  what  is  it  at  issue.

 What  is  at  issue?  We  are  mot  discus-
 sing  anyting  here  regarding  the  facts  at
 issue  in  the  court  of  law,  on  which  a  writ
 petition  has  been  submitted.  Shri  Limaye’s
 motion  is  a  limited  motion  which  tries  to
 convey  the  displeasure  .of  this  House
 regarding  the  inconsistency  in  the  state-
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 ment.  Ours  is  only  liovited,  therefore,
 confined  to  and  bound  by  the  single  issue
 of  the  inconsistency  between  the  stateme  ots
 made  here  and  the  statement  made  in  the
 affidavit.

 I  would  submit,  in  the  first  place,  that
 we  should  not  flatter  ourselves  to  the
 extent  as  to  cast  aspersions  on  the
 independence  of  the  judicairy.  I  think  it
 will  be  a  tall  claim  for  Parliament  to
 believe  that  the  Judges  of  the  High  Court
 of  Delhi  are  likely  to  be  detzacted  from  the
 course  of  duty  by  listening  to  what  is
 transpiring  in  this  House,  that  is  an
 assumption  to  which  I  am  not  likely  to
 subscribe  even  in  my  vainest  hour.  I  do
 not  think  that  the  independence  and
 objectivity  of  our  courts  in  India  are  so
 low  that  they  can  be  persuaded  that  easily.
 It  is  a  very  fallacious,  even  though  flatte-
 ring,  assumption  and,  therefore,  should  not
 be  entertained  by  you.

 I  would  also  like  to  say  that  giving
 instructions  in  the  matter  has  been  brought
 before  the  court  of  law  by  the  Government
 of  India  as  the  party  concerned.  Is  it  not
 the  basic  right  of  Parliament  to  instruct
 the  Government  of  India  as  to  how  the
 proceedings  should  be  conducted  ?
 Parliament  has  that  basic  right.

 MR.  SPEAKER  :  That  stage  is  over.

 SHRI  NATH  PAI:  Finally,  is  it
 conceivable—this  is  the  final  submission
 व  would  like  to  make—let  us  ponder  for
 a  that  Parli  or  any  State
 legislature  of  this  country  can  be  com-
 pletely  immobilised  by  bringing  a  writ
 petition  on  any  and  every  matter  in  a
 court  of  law,  and  the  moment  it  is  brought,
 Parliament  will  be  restrained,  barred  and
 banned  from  discussing  the  matter?  What
 do  Parliaments  do?  It  isin  this  coa-
 nection  that  the  power  has  been  vested  in
 you,  Sir,  as  to  how  we  are  going  to  limit
 ourselves,  and  there  are  precedents  of  this
 House.  We  are  going  to  limit  ourselves
 only  to  this  limited  issue  that  there  is
 patent  inconsistency  between  the  statements
 made  here  in  Parliament  and  the  statement
 made  in  the  affidavit.  We  are  not  going
 beyond  that.  Therefore,  it  is  a  well-
 established  practice,  both  in  the  House  of
 Commons  and  here  by  yesr  worthy
 Predecessors  that  Parliameat  cannot  .be
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 {Shri  Nath  Pai]
 precluded  from  discharging  its  legitmate
 duties  on  the  plea  that  the  case  is  pending
 in  court.

 Coming  to  the  document,  may  I  point
 out  of  what  transpired  in  the  House  in  the
 morning  ?

 MR.  SPEAKER  :
 to  all  that.

 He  need  not  refer

 SHRI  NATH  PAI  :  It  is  very  relevant.
 When  Shri  Limaye  asked  for  the  document,
 the  Minister  objected  to  it.  Sirkar  Evideuce
 says  what  a  record  has  to  be  taken  to
 mean.  All  rules  inter  alia—there  are
 Many  things  referred  to—papers  and  docu-
 ments  whatsoever  of  a  public  nature,  such
 records  consititute  public  document.

 Among  these  are  the  records  of  the
 Supreme  Court  and  of  the  superior  courts.
 The  relevant  is  a  document  is  a  public
 document.  He  has  refused  to  give  it  to
 us,  but  is  a  public  document  which  can  be
 got  and  used  by  anybody.  And  what  is
 a  “public  document”  is  mentioned  by
 Sirkar  on  Evidence  on  page  628.  This
 being  a  public  document,  not  only  Parlia-
 ment  is  entitled  to  use  it,  anybody  on
 payment  of  a  minor  fee  can  make  legiti-
 mate  use  of  it,  because  it  has  become  part
 of  the  record  of  the  superior  court.  There-
 fore,  we  can  use  it.

 In  conclusion,  therefore,  I  would
 submit  that  we  are  within  our  legitimate
 right,  we  are  not  treading  upon  the  toe  of
 anybody,  that  we  are  not  showing  disrespect
 to  the  court,  that  we  are  not  committing
 contempt  of  the  court,  that  we  are  only
 discharging  our  legitimate  duty  by  confin-
 ing  ourselves  only  to  the  issue  of  inconsis-
 tency  and  not  going  into  the  merits  of
 transfer  or  otherwise  of  India’s  territory
 and  that,  in  the  light  of  my  submission,
 T  hope  you  will  not  find  it  difficult  to
 admit  and  proceed  with  the  substance  of
 our  motion.

 att  मु  लिमये  (मुंगेर)  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 भ्राप  जब  से  भ्रध्यक्ष  बने  हैं  आप  ने  यहां  यह
 दस्तुर  कायम  किया  है  कि  लोक  सभा  को  सभी
 सावंजनिक  महत्व  के  सवालों  पर  बहस  करने
 का  मौका  दिया  जाना  चाहिए।  जहां  तक
 न्यायालय  के  विचाराघीन  होने  का  सवाल  है,
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 कई  दफे यहां  यह  सवाय  उठाया  गया  है  मैं
 उदाहरण  नहीं  देना  चाहता  हूं,  लेकिन  फिर  भी
 कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  यह  याद  है  कि  जब
 पश्चिमी  बंगाल  के  कांग्रेसी  सदस्यों  के  साथ
 मारपौट  हुई  थी  और  हम  लोगों  ने  उस  पर  बहस
 करनी  चाही  थी,  तब  झाक्षेप  उठाया  गया  था.
 कि  केस  चल  रहा  है  इस  लिये  उसके  बारे  में
 बहस  नहीं  हो  सकती  है।  झापने  सबसे  पहले
 यह  सिद्धान्त  यहां  पर  प्रस्थापित  किया  है  कि
 सावंजनिक  महत्व  के  सवालों  पर  वहस  करने
 का  मौका  मिलना  चाहिये  v

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जहां  तक  नियम
 86  का  सवाल  है,  अ्रदालत  के  सामने  जो
 मामले  हैं  उन  पर  यहां  बहस  करके  शअ्रदालत  को
 प्रभावित  करने  का  प्रयास  नहीं  किया  जायेगा  |
 अभी  श्री  नारायण  राव  ने  जो  प्राक्षेप  उठाया,
 उसके  सम्बन्ध  में  मैं  श्रापक्ा  ध्यान  अपने  संवि-
 धान  की  धारा  2)  की  ओर  दिलाना  चाहता
 हूं  कि  किस  तरह  से  कोर्ट  का  अपमान  होता

 “No  discussion  shall  take  place  in
 Parliament  with  respect  to  the  conduct
 of  any  Judge  of  the  Supreme  Court  or
 of  a  High  Court  in  the  discharge  of
 his  duties.”

 उसके  उपर  लांछन  लगाने  का  या  नुकता  चीनी
 करने  का  काम  हम  लोग  नहीं  कर  रहे  है  जैसा
 मेरे  मित्र  श्री  नाथ  पाई  ने  कहा  मेरे  प्रस्ताव  का
 विषय  सीमित  है।  सरकार  के  द्वारा  जो  हलफ-
 नामा  और  जो  बयान  अदालत  में  पेश  किया  गया
 है भौर  उसमें  जो  वक्तव्य  दिये  गये  हैं  क्या  उन
 वक्‍तव्यों  में  और  शब  तक  इस  सदन  में  जो
 वक्तव्य  सरकार  की  श्रोर  से  दिये  गये  हैं  उनमें
 कोई  टकराव  या  विरोध  हैं  या  नहीं  ।  इसी  के
 ऊपर  बहस  होने  वाली  है  ।  इसलिये  कानून  मंत्री
 का  जो  क्राक्षेप  है...

 MR.  SPEAKER  :
 rules  ?

 tt  मधु  लिभये  :  यह  मामला  सब-जुडिस
 का  है  ही  नहीं

 What  about  our
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 MR.  SPEAKER:  “It  shall  not  relate
 to  any  matter  which  is  under  ad-
 judication.”

 शो  मध्‌  सिमये :  यह  ऐडजुडिकेशन  का
 मामला  थोड़े  ही  है।  इसमें  यह  है  कि  कोई
 असंगति,  इनकंस्टेंसी  है  या  नहीं  7  यह  तौ  ऐड-
 जुडिकेशन  का  विषय  नहीं  है  मैं  इसके  जवाब
 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  के  हलफ-
 नामे  में  जो  बाते  हैं  श्रौर  ज्ञो  सरकार  के  द्वारा
 यहां  पर  जो  बातें  कही  गई  हैं  उनमें  कोई  विरोध
 या  टकराव  है  या  नहीं,  यह  मामला  श्रदालत  के
 सामने  नहीं  है।  और  इसी  पर  मैं  बहस  उठाना
 चाहता  हूं  ।  इसलिये  मन्त्री  महोदय  के  श्राक्षेप  में
 कोई  दम  नहीं  है।  सरकार  हमको  इस  को  यहां
 नहीं  उठाने  देना  चाहती  तो  बात  दूसरी  है,
 लेकिन  मुझे  उनमें  अ्रस्तविरोध  श्लौर  टकराव
 अ्रथवा  इनकंसिस्टेंसी  मालूम  हुई  ।

 जहां  तक  हलफनामे  की  बात  है,  सरकार
 इसके  लिये  तैयार  नहीं  है  कि  वह  उसको  यहां
 पर  रक्खे ।  श्रभी  मैंने  उसकी  नकल  प्राप्त  की
 है।  शअ्गर  सरकार  तैयार  नहीं  है  तो  यह
 बिल्कुल  सावंजनिक  दस्तावेज  है,  श्लौर  मैं  श्राप
 की  इजाजत  से  इसको  सदन  की  टेबल  पर  रखने
 वाला  हूँ  ।  मैं  ने  यह  इसलिये  नहीं  कहा  था  कि

 हम  हासिल  नहीं  कर  सकते  थे,  लेकिन  समय
 नहीं  था  श्रौर  जेसा  मैंने  आज  सवेरे  कहा  था  वह
 यह  कि  क्‍या  इसकी  नकल  सदस्यों  को  दी  जायेगी
 ताकि  सदस्य  उस  पर  ठीक  से  बहस  कर  सके  ny
 केवल  सहायता  करने  के  लिये  उनको  कहा  था
 मंत्री  महोदय  को  यह  नहीं  सोचना  चाहिये  कि
 अगर  वह  नहीं  देंगे  तो  सदस्य  उसकी  नकल
 प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।  वह  नहीं  देना  चाहते
 तो  मैं  दे  रहा  है  पढ़ने  के  लिये  ।  मैं  श्राप  की
 इजाजत  से  इसको  सदन  की  टेबल  पर  रखना
 चाहता  है

 weit  महोदय  के  श्रापेक्षों  में  कोई  दम  नहीं
 है  ।  यह  केवल  समय  खराब  हो  रहा  है  इसलिये
 झाप  जल्दी  से  इस  पर  बहस  की  इजाजत

 दीजिये  |
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 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  (हापुड़):  भ्रष्यक्ष
 महोदय,

 MR.  SPEAKER:  Why  do  you  waste
 time  on  constitutional  issues  ?  If  thcre  is
 any  additional  point,  you  may  teil  me;  but
 do  not  repeat  what  they  have  said.

 ओ  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  भ्रष्यक्ष  महोदय,
 श्राप  को  याद  होगा  कि  जब  बस्तर  के  राजा
 प्रवीणचन्द्र  भंजदेव  की  हत्या  हुई  थी  शौर  उस
 के  बाद  मध्य  प्रदेश  की  तात्कालीन  गवर्नमेंट  ने
 जांच  बिठलाई  थी,  उसके  बाद  जिस  समय  यहां
 डिस्कशन  का  सवाल  झ्राया  तब  भी  उधर  से
 यह  बात  भाई  कि  विषय  न्यायालय  के  विचारा-
 घीन  है  इसलिए  इस  पर  विचार  नहीं  हो  सकता
 लेकिन  उस  समय  भी  यह  चीज  आई  कि  हम  ला

 प्पाइंट्स  में  नहीं  जा  रहे  हैं,  केस  की  मेरिट्स  में

 नहीं  जा  रहे  हैं।  उसके  बाद  जब  बिलासपुर  में
 पांच  हरिजानों  की  हत्या  का  सवाल  हुआ  शौर
 प्रस्ताव  आया  तब  कहा  गया  कि  ला  प्वाइंट्स
 को  डिस्कस  नहीं  करना  चाहिच  यह  जो  कानून
 चेलेन्ज  किया  गया  है  हाई  कोर्ट  में  जिस  पर
 निर्णय  होना  है,  उस  को  बिल्कुल  नही  लिया
 जायेगा  ।  यहां  केवल  हलफनामे  तक  ही  सीमित
 किया  जा  रहा  है  जिसके  झाधार  पर.  यह  प्रश्न
 उठाया  जा  रहा  है।  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि
 इस  प्रश्न  पर  विचार  हो  सकता  है  |

 MR.  SPEAKER  :  I  wanted  to  know
 one  thing.  It  is  not  a  privileged  docu-
 ment.  The  court  has  to  supply  it  to  the
 other  party.  Without  it  being  supplied  to
 the  other  party,  how  are  they  going  to
 conduct  their  case?  So,  the  affidavit  has
 to  be  supplied  to  the  petitioner.  Then,
 how  can  it  be  a  secret  or  a  privileged
 document  ?  I  do  not  know;  I  am  nota
 lawyer  myself.  So,  I  would  like  to  know
 from  the  hon.  Law  Minister  how  it  is  a
 privileged  or  secret  document.

 SHRI  GOVINDA  MENON :  I  did  not
 say  that  it  is  a  privileged  document;  I
 said  that  it  is  a  document  which  now  being
 considered  by  the  court  and  it  is  not  open
 fo  a  party  in  litigation  in  a  court  tg
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 [Shri  Govinda  Menon]
 publish  that  document.  This  is  similar  to
 a  plaint  and  a  written  statement  ina
 regular  case.  It  is  not  usual  for  a  party
 to  a  case  publish  this.

 MR.  SPEAKER:  Laying  it  on  the
 Table  of  the  House  only  means  that  it  is  a
 public  document.

 He  gets  a  copy  from  the  court,  pays
 something,  and  places  it  here.

 SHRI  GOVINDA  MENON  :  The
 document  is  sought  to  be  placed  on  the
 Table  of  the  House  for  being  discussed
 here.  Now,  the  objection  is  for  the  dis-
 cussion  because  the  discussion  took  place
 im  the  court....

 MR.  SPEAKER  :  I  would  like  to
 know  something  about  your  objection  for
 giving  a  copy  to  Members  of  the  House
 which  is  in  the  court.  Anybody  can  go  and
 pay  Rs.  2  or  Something  and  a  get  copy

 of  it.

 SHRI  GOVINDA  MENON  :  You
 will  be  pleased  to  see  that  the  original
 affidavit  is  in  court  and  what  we  have  is  a
 copy.  It  is  not  usual  for  parties  to  publish
 documents  for  making  public.  It  is  so
 stated,  for  example,  in  the  Commentary
 on  toe  Evidence  Act,  that  the  class  of
 documents  which  consists  of  plaints,  writ-
 ten  statements  affidavits  and  petition  filed
 in  court  cannot  be  said  to  form  such
 acts  or  records  of  acts  as  are  mentioned
 in  this  Section  and  are,  therefore,  not
 public  documents.

 This  is  an  affidavit  which  has  been
 produced  by  one  of  the  Under  Secretaries
 to  Government  on  behalf  of  Government.
 It  has  been  produced  in  court  and  it  is
 not  correct  to  say  that  anybody  will  get
 acopy.  A  copy  will  be  given  only  to  the
 party  and,  after  the  case  is  decided,  it
 may  be  available  for  others.

 Now,  this  has  been  produced  in  the
 court  in  order  to  enable  the  court  to  pro-
 nounce  upon  the  contentions  between  the
 different  parties.  The  point  is  that,  assumiog
 but  not  conceding  that  the  affidavit  filed  by
 the  Under  Secretary  is  in  variance  with
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 of  that  affidavit.  And  that  is  a  matter
 which  will  be  discussed  in  the  court  and
 which,  as  a  matter  of  fact,  was  discussed in  the  court.  Asa  matter  of  fact,  now  I
 cas  submit,  on  hehalf  of  the  Government,
 that  the  question  was  raised  in  the  court
 that  this  affidavit  by  the  Under  Secretary
 is  slightly  in  variance  with  what  the  Home
 Minister  has  stated.

 SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Slightly  ?
 It  is  the  greatest  understatement  of  the
 year  !

 SHRI  GOVINDA  MENON :  I  do  not
 want  to  over-state  it.  It  was  said  that
 there  is  some  variance  and,  if  there  is  a
 variance  which  I  do  not  concede,  that  will
 be  one  of  the  points  which  the  court  will

 ider.  The  co  ions  raised  by  ihe
 Under  Secretary  on  behalf  of  Government
 will  be  considered  by  the  court.  That  is
 a  matter  which,  probably,  the  judges  are
 now  considering  and,  therefore,  I  cannot
 Conceive  of  a  matter  which  will  be  more
 directly  and  clearly  in  violation  of  the
 sub  judice  rule  which  I  pointed  out.
 What  is  it  that  the  court  is  considering  ?
 The  only  matter  in  the  writ  petition  is  an
 affidavit.  There  is  no  oral  evidence.  The
 court  is  now  considering  the  affidavit
 which  was  filed  by  the  Under  Secretary
 referred  to  inthis  motion.  That  is  being

 idered.  My  bi  jon  is  that  that
 affidavit  cannot  now  be  considered  in
 Parliament  because  it  is  being  considered
 by  the  court.  That  is  my  point.

 SHRI  NATH  PAI:  Sir,  you  promised
 me  that  regarding  that  document,  you  will
 allow  me  to  make  my  submission.

 SHRI  GOVINDA  MENON  :  The
 quotation  in  the  affidavit  also,  of  the  other
 party,  the  statement  made  by  the  Home
 Minister  here,  is  not  extracted.  That  is
 being  considered  now.

 SHRI  NATH  PAI:  Sir,  in  the  first
 place,  I  beg  to  differ  regarding  what  cons-
 titutes  a  public  record.  I  expected  a
 distinguished  scholar  of  law  like  Mr.
 Govinda  Menon  to  be  very  precise.  What

 the  statement  which  the  Home  Mini
 may  have  made  here,  that  is  something
 which  tells  upon  the  strength  and  efficacy

 is  a  confidential  document  is  totally  dif-
 ferent  from  what  forms  part  and  parcel
 of  the  regord  of  the  superior  court,  Once
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 this  document  is  admitted  by  the  court,  it
 becomes  part  of  public  record.  What  is  a
 public  record  ?

 MR.  SPEAKER  :  Can  it  be  published?
 Will  it  become  a  public  document  ?

 SHRI  NATH  PAI:  I  want  to  com-
 plete  my  submission.  I  hate  to  have  to
 repeat  what  I  quoted  from  Sarkar,  0th
 Edition,  that  the  word  ‘record’  does
 include  papers,  documents,  of  whatsoever
 a  public  nature.  Does  he  deny  that  it  is
 of  a  public  nature  ?

 ]  think,  you  will  agree  with  me.  Does
 he  deny  that  it  was  submitted  to  the
 Court?  Does  he  deny  that  it  forms  part
 of  the  record?  If  it  forms  part  of  the
 record,  and  satisfies  these  conditions,  it  is
 a  public  document  which  can  be  used  for
 all  legitimate  purposes,  and  Parliament
 should  not  be  the  only  body  to  be  deprived
 of  it.

 He  is  not  only  trying  to  ignore  the
 law  of  the  land  but  also  trying  to  defy  your
 mandamus,  your  ruling,  your  directive.
 Your  directive  was  very  clear,  when  Mr.
 Limaye  asked  this  morning.  This  is  from
 today’s  proceedings.

 “हलफनामा  जो  है  उसकी  कापी  दी  जाएगी  ?

 “MR.  SPEAKER  :  It  will  be  given.

 “SHRI  BAL  RAJ  MADHOK:  This
 point  was  made  yesterday.

 “SHRI  NATH  PAI:  You  may
 direct  him  so  that  we  may  be  supplied
 with  copies.

 “MR.  SPEAKER:  I  am  _  asking
 him.”
 Then,  when  I  said,  ‘direct  him’,  you

 pointed  out  amidst  laughter  that,  when  the
 Speaker  asks,  it  is  a  directive.  So,  the
 directive  was  given.  Now  he  is  defying
 your  directive.

 Finally,  in  his  statement  which  was
 made  in  your  absence,  he  says  that  for  two
 or  three  reasons  Government  thiak  that  it
 will  be  objectionable  to  circulate  the  docu-
 document.  But  there  is  not  even  one
 objection  raised.  He  begins  by  promising
 three  objections,  |  would  Jike  you  to  read
 555
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 MR.  SPEAKER:  I  have  read  it.

 SHRI  NATH  PAI:  Firstly,  this  is
 now  a  document  in  the  record  of  the  High
 Court.  If  he  admits  that  this  is  in  the
 record  of  the  High  Court,  as  a  distinguish-
 ed  anda  successful  lawyers,  he  should
 know  that  what  is  in  the  record  of  the
 High  Court  is  available  for  any  citizen  on
 payment  of  a  fee.  I  fail  to  understand
 how  he  is  going  back,  after  making  this
 admission  that  this  is  a  public  record,
 CUnterruptions).

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO:  I
 take  it  as  a  challange...

 MR.  SPEAKER  :  He  has  not  challen-
 ged.  Half  ao  hour  is  over  in  this.

 SHRI  K.  NARAYANA  RAO:  The
 characteristic  feature  about  a  public  docu-
 ment  is  that  any  citizen  can  apply  to  the
 concerned  authority  on  payment  of  a  fee.
 Now  9  ask  Mr.  Nath  Pai  to  apply  to  the
 Delhi  High  Court  and  get  a  copy  of  the
 affidavit......  (Interruptions)

 SHRI  NATH  PAI:
 straightway.

 MR.  SPEAKER  ne  I  know,  be  has  a
 copy.

 The  two  motions  must  be  separated  :
 they  cannot  be  clubbed  together.  Only
 Mr.  Kanwar  Lal  Gupta’s  motion  can  be
 taken  up  now...  (Interruptions)  What  I
 am  saying  is  that  these  two  motions  must
 be  separated.

 About  the  second  motion,  points  have
 been  raised.  I  should  not  give  my  ruling
 in  arash  or  of  hand  manner.  I  would
 like  to  take  some  time.  I  cannot  say
 outright  that  you  cannot  discuss  it.  I  will
 keep  this  pending—Mr.  Limaye'’s  motion.
 Let  me  consider  the  legat  aspect  or,  if
 necessary,  have  some  more  light  on  that.
 So,  I  will  keep  it  pending  ...(Interruptions)

 I  can  give  a  copy

 AN  HON.  MEMBER:  The  ‘point
 about  that  document  has  to  be  settled.

 MR.  SPEAKER  :  They  have  argued
 the  case.  But  I  have  not  given  my  ruling
 about  the  affidavit......

 att  aa  लिसग्रे  ;  मुझे  टेवल  पर  तो  रखने
 दीजिये  भाप  |
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 MR.  SPEAKER:  He  may  give  it  to
 me.  He  has  a  right  to  give  it  to  me.

 ओ  मच  लिमये  :  ग्रापकी  सेवा  में  हौ  रखना
 चाहता  हूं  t

 MR.  SPEAKER  :  He  can  place  it  on
 the  Table.  That  means,  it  comes  to  the
 Speaker.

 Without  a  copy  of  the  affidavit  in  the
 hands  of  the  hon.  Members,  the  discussion
 would  be  unrealistic.  Therefor,  I  will
 keep  it  pending.  I  am  not  disallowing  or
 rejecting  or  doing  anything  like  that.  I
 will  give  my  ruling  on  that  after  a  careful
 consideration.  It  is  a  legal  point.  It  is
 before  the  court  ;  it  is  admitted,  though  I
 do  not  know  myself  ;  the  court  has  reserv-
 ed  it  for  judgment  or  something  like  that,
 according  to  what  the  hon.  Minister  has
 said.  So,  I  will  have  to  comsider  care-
 fully  both  the  points  raised —
 the  point  that  he  raised  and  the  point
 that  they  have  raised  here.  As  I  said,  I
 am  not  disallowing  this  now.  I  am  keep-
 ing  it  pending.

 Now,  Mr.  Kanwar  Lal  Gupta’s  motion,
 i.e.,  the  aspect  pertaining  to  the  Home
 Minister’s  statement,  regarding  the  res-
 traint  and  removal  of  M.Ps  in  Kutch,
 can  be  discussed  now.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH
 (Nandyal)  :  May  I  make  a  submission  ?
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  As  I  have  said,  I
 am  keeping  it  pending...the  second  motion.

 Now,  Shri  Kanwer  Lal  Gupta.

 SHRI  P.  VENKAKTASUBBAIAH  :
 On  a  point  of  order.  Shri  Madhu  Limaye
 has  said  that  he  will  place  it  on  the  Table
 of  the  House.  Before  you  give  a  ruling
 that  it  is  a  public  document,  can  he  be
 allowed  to  place  it  on  the  Table  of  the
 House  ?

 शो  मधु  लिमये :  में  उन  की  खिदमत  में

 ही  पेश  कर  रहा  हैं  ।  मैं  उनकी  इजाजत  के
 बिना  थोड़े  ही  टेबल  पर  ह ५: ह  सकता हूँ  ny

 MR.  SPEAKER:  Perhaps,  the  hon.
 Member  0०९9  pot  know  the  procedure,  If
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 ft  is  placed  on  the  Table  by  the  hon.
 Member,  it  is  not  automaticaly  placed  on
 the  Table  of  the  House.  It  comes  to  the
 Speaker.  The  Speaker  studies  it  and  then
 allows  it  or  does  not  allow  it.  That  is  a
 different  matter.  That  is  the  practice  which
 we  have  been  following.  Anybody  may
 place  a  paper  on  the  Table  ;  that  paper
 automatically  does  not  go  into  the  record  ;
 it  come  to  the  Speaker.  The  Speaker
 permits  or  does  not  permit  it.  Therefore,
 now  Shri  Madhu  Limaye  may  place  it  on
 the  Table  of  the  House.  I  shall  give  my
 ruling  later  on.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA  (Cuttack)  :
 Before  you  give  a  decision  on  the  question
 whether  the  affidavit  can  be  placed  on  the
 Table  of  the  House,  the  affidavit  and  the
 other  documents  which  are  involved  in  this
 case  must  be  put  before  you  so  that  you
 can  give  a  decision  on  that  basis......

 MR.  SPEAKER:  He  may  put  it.

 SHRI  SRINIBAS  MISRA:  It  is  for
 the  hon.  Minister  to  put  them  before  you.
 Government  should  put  them  before  you.
 In  order  to  arrive  at  the  conclusion  which
 matter  is  sub  judice,  the  records  must  be
 there  before  you

 MR.  SPEAKER:  Ishall  get  the
 records  which  ar?  necessary  for  me  to  take
 a  decision  ;  I  am  not  going  to  jump  toa
 conclusion.  Now,  Shri  Kanwar  Lal  Gupta.

 oft  कंवरलाल  गृप्त  :  (दिल्‍ली  सदर)  :
 भ्रष्यक्ष  महोदय,  मेरी  प्राथंना  है  भ्रापने  दूसरे
 मोहन  को  पेंडिंग  रखा  है;  अगर  उस  के  साथ  ही
 मेरे  इस  मोशन  को  ले  लिया  जाये  तो  अच्छा
 होगा  ?

 MR.  SPEAKER  :  No,  no;  it  has  no
 bearing  on  that.  Let  him  go  ahead  with
 his  speech  on  the  discussion  which  he
 wants  to  raise.  Now,  it  is  a  monopoly  for
 that  only.  It  is  a  monopoly  for  him  now.
 Let  him  go  ahead  with  his  speech.

 oft  कंवर  लाल  गुप्त  :  श्रष्यक्ष  महोदय,  मेरा
 कहना  है  कि  वह  एक  इम्पार्टेन्ट  मौशन  है  झौर
 छ्स  पर  डिसकक्षन  होना  चाहिए।  यह  विषय
 जसी  में  प्रा  जायेगा  v
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 MR.  SPEAKER:  This  discussion  is
 different.  This  relates  to  the  arrest  of
 People  in  Kutch  and  all  that.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  Tech-
 nically  it  may  be  different...

 MR.  SPEAKER:  This  would  not
 come  up  again.  If  he  wants  that  to  be
 taken  up  now,  he  can  take  it  up  now.

 tt  मु  लिमये  :  मेरा  निवेदन  है  कि  इस
 चर्चा  को  मेरे  प्रस्थाव  के  साथ  जोड़  दिया  जाये  |

 MR.  SPEAKER  :  Shri  Limaye’s  mo-
 tion  is  the  second  motion.  I  am  not  post-
 poning  the  first  discussion.  If  the  hon.
 Member  wants  to  raise  that  discussion,  he
 can  do  so.  Otherwise,  it  would  lapse.

 Now,  Shri  Kanwarlal  Gupta.

 8  34  brs.

 DISCUSSION  RE:  RESTRAINT  AND
 REMOVAL  OF  SOME  MEMBERS

 OF  PARLIAMENT  AT  KHAV-
 DA,  KUTCH  DISTRICT

 झो कंवर  लाल  गुप्त  (दिल्ली  सदर)  :
 झघ्यक्ष  महोदय,  इस  सरकार  ने  हमारे  देश  की
 350  मील  भूमि  तहतरी  में  रख  कर  पाकिस्तानी
 को  दे  दी  है  1. बह  भूमि  भारत  की  है  और

 जवाहरलाल  जी,  श्री  लाल  बाहदुर  शास्त्री,  गृह-
 मनी,  श्री  चव्हाए,  सब  उसको  हमेशा  इस  देश
 का  भाग  मानते  रहते  हैं  ।  इतना  ही  नहीं  कि
 इस  सरकार  ने  वह  भूमि  पाकिस्तान  को  दे  दी
 है,  बल्कि  ध्ाज  वह  बड़ी  बेशर्मी  के  साथ  यह  कह
 कर  रही  है  कि  यह  जमीन  हमारी  नहीं  है,  यह
 पाकिस्तानकी  &  सबसे  ज्यादा  क्षमं  की  बात

 यह  हैं  ।

 शी  Wo  ato  तिवारों  (बेतिया)  :  भ्रष्यक्ष
 महोदय,  पायंट  आफ़  ऑ्ाडर  |  थी  भाप  ने  यह
 निरुय  दिया  कि  श्राप  सोच-विचार  कर  दूसरे
 मोशल  के  बारे  में  निरांय  देंगे।  लेकिन  माननीय
 सदस्य  इनडायरेक्दली  उस  को  रेफर  कर  रहे  हैं  ।

 He  is  indirectly  refersing  to  all  that.

 MR.  SPEAKER  :  He  is  not  referring
 to  the  court.  But  he  has  to  refer  to  what
 Shri  Lal  Bahadur  Shastri  had  said  about
 Kutch.

 st  क०  ला  तिवारी:  माननीय  सदस्य
 ने  कहा  है  कि  सरकार  ने  वेझर्मी  के  साथ  पाकि-
 स्तान  को  भ्रपनी  जमीन  दे  दी  है।

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Is
 my  hon.  friend  not  ashamed  of  it  7

 MR.  SPEAKER:  That  will  create
 trouble.  Nobody  is  ashamed  of  anything.
 So,  let  him  not  worry  about  it.  Let  him
 go  ahead  with  his  speech  now.

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra):  Are
 you  suggesting  that  this  is  a  shameless
 8

 शी  कंबर  साल  गुप्त  :  भ्रध्यक्ष  महोदय  शगर
 आप  इसको  पुरानी  हिस्ट्री  को  देखें,  तो  प्रापको
 पता  चलेगा  कि  पाकिस्तान  ने  कच्छ  पर  अपना
 क्लेम  किया  होगा,  लेकिन  i965  से  पहले
 हमारी  सरकार  ने  कभी  किसी  स्टेज  पर  यह
 नहीं  माना  कि  कच्छ  की  यह  जमीन  डिसपूटिड
 है।  यह  कगड़ा.  तब  शुरू  हुआ,  जब  पाकि-
 स्तान  ने  उस  पर  हमला  किया  श्रौर  उसको
 प्रपनें  नीचे  दवा  लिया  ।  उसके  बाद  विल्सन
 साहब  ने  28  प्र  ल,  965  को  हमारे  प्रधान
 मंत्रो को  चिट्ठी  लिखों कि  श्राप  कोई  न  कोई
 समभौता  या  श्रारबिट्रेशन  कर  लीजिए  ।  वह
 पहला  मौका  था,  जब  हमारी  सरकार  ने  कच्छ
 के  बारे  में  भ्ारबिट्रेशन  की  बात  को  स्वीकार
 किया  ।  क्‍यों  ?  शास्त्री  जी  ने  उस  समय  सपष्ट
 रूप  से  कहा  था  कि  हमारे  देश  के  सामने  दो  ही
 रास्ते  हैं  : एक  तो  यह  कि  हम  लड़ाई  लड़ें  धौर

 दूसरा  यह  कि  हम  आरबिद्रेशन  में  जायें  7  965
 से  पहले,  जब  कि  पाकिस्तान  ने  कच्छ  पर  हमला
 किया  था,  कभी  भी  इस  बास  पर  जिक्र  नहीं
 ाद  था  ।  पाकिस्तान  चाहे  कुछ  भो  कहता
 रहा  हो,  लेकिन  हिन्दुस्तान  को  सरकार  और
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 [श्री  कंबर  लाल  गुप्त]
 नेताओं  ने  कभी  यह  नहीं  कहा  कि  यह  जमीन
 हमारी  नहीं  है  ।

 लेकिन  भझाज  किस  कारण  से  सरकार  ने
 इस  देश  की  जमीन  पाकिस्तान  को  दे  दी?
 स्वयं  गृह  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  मुझे  इस  जमीन
 के  जाने  से  खुशी  नहीं  है  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  भी
 नो-कान्फिडेंस  मोशन  का  जवाब  देते  हुए  कहा
 कि  यह  जमीन  देने  में  हमें  खुशी  नहीं  है;  हमें
 दुख  है  कि  कच्छ  के  बारे  में  निर्ंय  हमारी
 मर्जी  के  मुताबिक  नहीं  हुआ  ।  लेकिन  झ्राज  यह
 सरकार  इस  बारे  में  इस  तरह  से  बयान  दे  रही
 है  जैसे  वह  भारत  की  सरकार  नहीं  है,  बल्कि
 पाकिस्तान  की  सरकार  है।  झगर  देश  की  इस
 जमीन  को  पाकिस्तान  के  हवाले  करने  के  विरोध
 में  राष्ट्रभक्त  लोग  सत्याग्रह  करते  हैं  और  प्रपनी
 अ्रवाज  उठाते  हैं,  तो उनको  गिरफ्तार  किया
 जाता  है।  इस  सरकार  ने  खुले  झाम  पाकिस्तान
 की  वकालत  की  है  श्रौर  वह  खुले-प्राम  कहती
 फिर  रही  है  कि  यह  ज़मोन  भारत  के  एडवर्स
 पोजेशन  में  थी;  हम  ने  द्रिब्यूनल  के  फैसले
 बाद  भ्रगर  उसे  पाकिस्तान  को  दे  दिया,  तो
 इस  में  कोई  बुरी  बात  नहीं  है;  जिस  की

 जमीन  थी,  उस  को  दे  दी  ।  मैं  समभता  हैँ  कि
 इस  से  दुनिया  की  निगाहों  में  देश  का  प्रेस्टीज
 गिर  गया  है

 इसका  मतलब  यह  है  कि  यह  जमीन  हमारी
 नहीं  थी  शौर  हमने  इसको  अपने  एडवर्स  पोजेशन
 में  ल ेलिया  था।  क्‍या  हिन्दुस्तान  किसी  की
 जमीन  को  जबर्दस्ती  रख  सकता  है  श्रोर  वह
 उस  को  तभी  देगा,  जब  दूसरा  उस  के  लिए
 लड़ाई  करेगा  ?  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  में  ऐसे
 कभी  नहीं  हुआ  t  लेकिन  सरकार  अपनी  चमड़ी
 बचाने  के  लिए,  अपनी  गद्दी  बचाने  के  लिए
 श्राज  खुले-प्राम  यह  प्रचार  कर  रहो  है  कि

 यह  ज़मीन  हमारी  नहीं  है,  यह  तो  पाकिस्तान
 की  थी  ओर  पाकिस्तान  को  मिल  गई  है।

 उस  के  खिलाफ़  कई  पांटियों  की  तरफ़  से

 सत्याग्रह  चल  रहा  है।  मुझे  मालुम  है  कि  चब्हाण
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 साहब  को  यह  पसन्द  नहीं  है  भोर  शायद  श्रीमती

 सुचेता  कृपालानी  को  पसन्द  नहीं  है

 SHRIMATI  SUCHETA  KRIPALANI
 (Gonda):  The  hon.  Member  is  raising
 exactly  the  same  point  which  you  disallow-
 ed.  I  do  not  know  whether  you  have
 followed  his  Hindi.  He  is  referring  to  the
 affidavit  where  Shri  Ranganathan  has  said
 that  we  were  in  adverse  possession  of
 that  land.  This  was  the  very  point  dis-
 cussion  on  which  was  blocked  out.  You
 had  better  allow  the  other  discussion  also
 then.

 MR.  SPEAKER  :  I.am  going  to  ask
 him  to  strictly  confine  himself  to  the  point
 raised  in  his  discussion  given  notice  of.
 Otherwise,  I  will  adjourn  the  House.

 श्रो  प्रम  चन्‍द  वर्मा  (हमीरपुर)  :  यह
 रिकार्ड  पर  नहीं  शाना  चाहिए  |

 श्री  कंवर  साल  गुप्त  :  ये  लोग  पाप  करें
 और  वह  रिकार्ड  पर  भी  न  बाये  !

 MR.  SPEAKER  :
 able.

 Nothing  objection-

 SHRIMATI  SHARDA  MUKERJEE
 (Ratnagiri):  Ona  point  of  order.  This
 discussion  is  not  elated  to  the  history  of
 this  issue  from  1965.  The  discussion  is
 Telating  to  the  restraint  on  and  removal  of
 some  MPs.  at  Khavda.  Why  should  the
 hon.  Member  take  up  the  time  of  the  House
 by  giving  the  history  ?

 MR.  SPEAKER  :
 to  come  to  the  point.

 I  was  asking  him
 He  is  now  doing  so.

 att  प्रकाश  बोर  शास्त्रों  (हापुड़)  :  श्रध्यक्ष
 महोदय,  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  सदस्य,
 श्री  कंवर  लाल  गुप्त,  जब  गिरपतारियों  की
 बात  कहेंगे,  तो  उन्हें  यह  भी  बताना  होगा  कि
 उन  गिरफ्तारियों  की  बैकग्राउड  क्‍या  है  ।

 SHRIMATI  SHARDA  MUKERJEE  :
 This  is  a  backdoor  method  of  discussing
 something  which  you  have  disallowed,
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 MR.  SPBAKER:  He  is  coming  to
 the  restraint  and  removal.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :
 not  believe  in  backdoor  methods.

 I  do

 MR.  SPEAKER  :  I  will  call  the  hon.
 Minister  at  five  minutes  to  seven.

 श्री  कंचर  लाल  गुप्त  :  अध्यक्ष  महोदय,
 कांग्रेस  सरकार  की  इस  नीति  के  खिलाफ  देश
 की  राष्ट्रीय  संस्थाओं  ने  सत्याग्रह  किया  है,  ताकि
 सरकार  ने  जो  पाप  किये  हैं,  उन  का  भंडा-

 फोड़  किया  जाये  और  लोगों  को  बताया  जाये  कि

 यह  सरकार  अपनी  गद्दी  फो  बचाने  के  लिए  देश
 को  बेच  सकती  है  और  निलाम  कर  सकती  है।
 उसके  विरोध  में  श्रौर  श्राइन्दा  ये  इस  प्रकार  का

 कुकर्म  न  करें,  इस  प्रकार  के  गलत  काम  न  कर,
 इसको  रोकने  के  लिए  कुछ  राष्ट्रीय  संस्थाओों  ने

 सत्याग्रह  शुरू  किया  सत्याग्रह  सरकार  को
 नीतियों  के  खिलाफ  होते  हैं,  लेकिन  हुआ  क्‍या  ?

 पहले  इस  सदन  के  चार  माननीय  सदस्य,  तीन
 पार्टियों  क ेसाथ  जिनका  सम्बन्ध  था,  वहां  पर

 पहुँचे,  तो  वहां  के  डिस्ट्रीक्ट  मैजिस्ट्रेट  ने  कहा
 कि  44  दफा  लगी  हुई  है,  श्रापको  गिरफ्तार
 किया  जाता  है

 श्रो  शशि  मृषण  वाजपेयी  (खारगोन)  :

 श्राप  क्‍यों  नहीं  गये  ?

 श्री  कंवर  लाल  शुप्त  :  अगर  मैं  जाता  तो

 बह  पाप  का  घड़ा  कोन  खोलता  |

 उस  समय  जब  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  ने  ऐसा
 कहा  तो  श्री  नाथपाई  ने  उनसे  पूछा  कि  क्‍या

 आप  को  मालूम  है  कि  l44  दफा  की  एन्फास-
 मेन्ट  करने  के  लिये  क्या  जरूरी  है  ?  क्‍या  भापने

 ढोल  बज़ा.  कर  घोषणा  की  है  कि  यहां  पह  दफा

 44  लगी  हुई  है,  क्या  इस  तरह  की  सब  प्रक्रिया

 हुई  है  ?  डिस्ट्रिक्क  मेजिस्ट्रेट  ने  उनको-बताया

 कि  धारा  44  लागू  करने  के  लिए  जिस  तरह
 की  प्रक्रिया  होनी  चाहिये,  वह  की  गई  है
 और  शब  झापको  धारा  44  तोड़ने  के  प्रन्दर
 गिरफ्तार  किया  जाता  है।

 अध्यक्ष  महोदय,  उनको  गिरफ्तार  किया
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 गया  ओर  उसके  बाद  वहां  से  करीब  80  मील
 पर  ले  जा  कर  छोड़  दिया  गया  |  ह..! ल  यहां  पर
 गिरफ्तारी  के  बारे  में  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है-
 वह  इस  प्रकार  है

 “‘Sarvashri  Hem  Barua,  Jaganatha
 Rao  Joshi,  Madhu  Limaye  aad  Nath
 Pai,  Members  of  the  Lok  Sabha  are
 detained  and  removed  on  2  April
 968  at  9.5  hours  from  Khavda,  Kutch
 District  under  section  69  of  the  Bombay
 Police  Act.”

 अध्यक्ष  महोदय,  मेरा  कहना  यह  है  कि
 उन्होंने  ्ूठ  बोला  है,  तथ्यों  को  तोड़ा  है।  जब
 उन्होंने  यह  कहा  कि  आपको  गिरफ्तार  किया
 गया  है,  तो  एरेस्ट  शौर  डिटेन्ड  में  फर्क  होता
 है  ny

 दूसरी  बात  उन्होंने  यह  कही  थी  कि  श्राप
 को  दफा  44  तोड़ने  के  जुम  में  गिरफ्तार  किया
 गया  है,  जब  कि  यहां  पर  बम्बई  पुलिस  एक्ट  का
 हवाला  दिया  है,  जो  कि  सही  मायनों  में  वहां
 पर  लागू  नहीं  होता  है  tv

 तीसरी  बात  इसमें  यह  कहा  गया  है  कि
 उनको  आगे  ले  जाकर  छोड़  दिया  गया,  होम
 मिनिस्टर  का  स्टेटमेन्ट  है  कि  करीब  20-25
 मौल  पर  छोड़  दिया  गया--यह  भी  गलत  है  tT
 वास्तव  में  80  मील  की  दूरी  पर  छोड़ा  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  सत्याग्रह  मेरे  से  ज्यादा
 या  हमारी  पार्टी  से  ज्यादा  ये  जो  सामने  वाले
 लोग  बैठे  है,  इन्होंने  किया  है,  अंग्रेजों  के  विरुद्ध
 किया  है...  (व्यवधान)  a

 क्री  मनुजाई  पटेल  (डमोई)  :
 सत्याग्रह  था...  (व्यवधान) ....

 वह  तो

 भरी  कंबर  सास  गुप्त  :  गुजराल  साहब,  भाष
 से  ज्यादा  किया  है,  ये  जितने  उस  लाइन  में  बैठे
 हैं,  उनसे  ज्यादा  किया  है  ।

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 DEPARTMENTS  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  COMMUNICATIONS  :
 (SHRI  J.  K.-GUJRAL)  :  I  challenge  you.
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 श्रो  कंवर  खाल  गुप्त  :  मैं  यह  कह  रहा  था
 कि  हर  आदमी  को  हक  है  सत्याग्रह  करने  का
 लेकिन  जिस  तरीके  से  वहां  पर  सत्याग्रहियों  के
 साथ  व्यवहार  किया  गया  और  जिस  तरह  से
 सरकार  ने  भूठ  बोला,  जिस  तरह  से  गलत

 कानून  लगाये,  क्‍या  यह  सरकार  इसी  तरह  से
 प्रजातन्त्र  का ढोल  पीटना  चाहती  है।  अंग्रेज
 आ्राजादो  की  लड़ाई  को  दबा  न  सके,  क्‍या  यह
 सरंकार  इस  तरह  के  नीच  शौर  निकम्मे  हथ-
 कण्डे  श्रपना  कर  देश  की  इस  पापुलर  मूवमेन्ट
 को  दबा  सकेगी  ?  नहीं,  अध्यक्ष  महोदय  |
 इतना  हो  नहीं  हुआ,  उसके  अगले  दिन  जब
 सत्याग्रही  गये,  तो उनको  आठ-सात  मील  दूर
 तक  जाने  दिया  गया,  वहां  पर  पानी  नहीं  हैं,
 लू  चल  रही  थी,  0  मौल  पर  जाकर  उनको
 गिरफ्तार  किया  गया  ।  ठीक  है,  भ्राप  कभी  भी
 गिरफ्तार  करें,  इसमें  किसी  को  एतराज  नही
 हो  सकता,  लैकिन  जब  पुल  के  पास  दफा  44
 लगी  हुई  थी,  श्रापको  वहीं  पर  गिरफ्तार  करना
 था।  जो  हथकण्डे  प्रंग्रेज  इस्तेमाल  करते  थे,
 मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है,  हमारे  देश  के
 नेता  चव्हाणा  साहब  के  गह  मंत्री  होते  हुए  इनकी
 सरकार  भो  इस्तेमाल  करती  है।  यह  हमारे
 लिये,  देश  के  लिये  पश्लौर  उनके  स्वयं  के  लिये

 बड़ें  शामं  की  बात  है।  मैं  गृह  मंत्री  महोदय  को
 कहता  चाहता  हूँ  कि  प्रजातन्त्र  में  हर  एक  को
 सत्याग्रह  करने  का  हक  है,  भ्रगर  यही  हथकण्डे
 इस्तेमाल  करके  वे  इस  पौपुलर  मूवमेन्ट  को
 दबाना  चाहेंगे,  तो  यह  नहीं  हो  सकेगा  -  कल
 से  दिल्ली  में  सत्याग्रह  होने  वाला  है।  दिल्ली
 की  पुलिस  को  हम  डानते  हैं  -  किस  तरह  से

 वह  बर्ताव  करती  है।  मैं  झह  मन्त्री  से  प्रार्थना
 करू गा  और  साथ  साथ  वानिंग  भी  देना  चाहता

 हूं  कि  ऐसा  न  हो  कि  उसी  तरीके  से  ज़िस
 शबिली  ढंग  से  पहले  दिल्ली  की  पुलिस  सत्या-

 ग्रह  के  मूवमेन्ट  को  दबाती  चली  भाई  है,  यदि
 उसी  तरह  से  प्रयास  होगा,  तो  उसके  खतरनाक
 नतीजे  मिकल  सकते  हैं

 मैं  आपके  जरिये  मंत्री  महोदय  से  पूछुना
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 चाहता  हूं  वह  बतायें,  झाया  उनको  गिरफ्तार
 किया  था  या  नहीं  किया  था,  वहां  के  डिस्ट्रिक्ट
 मैजिस्ट्रेट  ने  पालियामेन्ट  के  भेम्बरों  से  कहा  था
 या  नहीं  कहा  था  कि  आपको  दफा  l44  के
 तहत  गिरफ्तार  किम्रा  गया  है

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  ग्रापकी  श्राशा  से  इस
 प्रस्ताव  को  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करता  हूं

 of  M.Ps.  in  Kutch  (Dis.)

 श्यो  मघ  खिसये  (मुगेर):  प्रध्यक्ष  महोदय,
 आज  जो  बहस  शुरू  हुई  है,  उसका  विषय  एक
 मायनों  में  सीमित  है,  लेकिन  एक  मायने  में  उस
 में  ये  सारे  बुनियादी  सवाल  उठते  हैं  भ्रध्यक्ष
 महोदय,  मैं  झ्रापका  ध्यान  इस  सदन  की  नियमा-
 बली  के  नियम  सं०  229  की  झोर  दिलाना
 चाहता  हैं
 229.  When  a  member  is  arrested  on  a

 criminal  charge  or  for  a  criminal
 offence  or  is  sentenced  to  imprison-
 ment  by  a  court  or  is  detained  under
 an  executive  order,  the  committing
 judge,  magistrate  or  executive  autho-
 rity,  as  the  case  may  be,  shall  imme-
 diately  intimate  such  fact  to  the
 Speaker  indicating  the  reasons  for
 the  arrest,  detention  or  conviction,  as
 the  case  may  be,  as  also  the  place  of
 detentiog  or  imprisonment  of  the
 member  in  the  appropriate  form  set
 out  in  the  Third  Schedule.

 श्रध्यक्ष  महोदय,  हम  लोगों  का  यह  श्राक्षेप
 था  कि  इस  स्पष्ट  नियम  का  उल्लंघन  सरकार
 के  द्वारा  किया  गया  है।  मैं  यह  ताकत  के  साथ
 कहना  चाहता  हूं  कि  इनके  द्वारा  जो  बयान
 दिया  गया  हैं  या  जो  सूचना  मैजिस्ट्रेट  की  तरफ
 से  श्राई  है,  उसमें  किसी  में  भी  इस  नियम  का
 पालन  नहीं  किया  गया  और  झापकों  कोई
 कारण  नहीं  बतलाया  गया  है।

 अब  जहां  तक  कारण  का  सवाल  है--
 स्वयं  पंजाब  सरकार  ने  मुझे  959  में  गिरफ्तार
 किया  का  और  गिरफ्तार  करते  समय  उन्होंने
 केवल  काभून  की  धाराझों  को  बताया  था  कि
 जिसके  तहत  वे  मुकको  गिरफ्तार  कर  रहे  हैं  1
 उसके  खिलाफ  मैंने  पंजाब  हाई  कोट  के  सामने
 यालिका  पेश  की  थी  शोर  उस  समय  बहां  मेरे
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 द्वारा  जो  दलीलें  दी  गई,  उनमें  एक  दलील  यह
 थी  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  करते
 समय  कानून  की  दफाझों  को  बताना  काफी  नहीं
 है  उसके  साथ  साथ  कारण  भी  देने  चाहिये,
 पृष्ठभूमि  भी  बतलानी  चाहिये  ।  उस  समय  जिन
 काररों  को  लेकर  पंजाब  हाई  कोर्ट  ने  मुझे  रिहा
 किया,  उनमें  से एक  कारण  भ्रदालत  ने  यह
 कुबूल  किया  श्ूकि  सरकार  के  कथनानुसार
 कानून  की  दफाशों  का  उल्लेख  किया  गया  था
 तथा  सारी  पृष्ठभूमि  श्रौर  कारण  के  बारे  में
 कुछ  नहीं  बताया  गया  था,  इसलिए  इनकीं
 गिरफ्तारी  अ्वेघ  है  ।  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  का
 भी  इस  सम्बन्ध  में  फैसला  है  श्रोर  इसी  लिये
 हमने  अपने  नियमों  में  कहा  है  कि  केवल  इत्तिला
 देना  काफी  नहीं  है,  केवल  दफा  बताना  भी  काफी
 नहीं  है,  इसमें  रीजन्ज  देने  चाहिये,  काररा  देने
 चाहिये  ।  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  यह  कायं-
 वाही  इस  नियम  का  उलंघन  है,  यह  मामला
 विशेषाधिकार  समिति  के  पास  जाना  चाहिये  1

 दूसरी  बात--परस्पर  विरोधी  बयानों  के
 बारे  में  है।  इसके  सम्बन्ध  में  तीन  तथ्य  सामने
 झाये  हैं--एक  हम  लोगों  के  द्वारा  यह  कहा
 गया  -मेरी  बात  की  नाथ्रपाई  साहब  पृष्टि
 करेंगे--जब  हम  को  वादी  नदी  के  पुल  पर  इन
 लोगों  ने  रोका  तो  इन्होंने  कहा  कि  आप  श्रागे
 नहीं  जा  सकते  हैं।  हमने  पुछा--इस  देश  में
 स्वतन्त्रता  है,  हम  जनता  के  प्रतिनिधि  के  नाते
 हमारे  इलाके  छाड़बेट  जाना  चाहते  हैं,  श्राप
 कैसे  रोक  सकते  हैं  ?  उन्होंने  कहा  कि  यहां  पर
 दफा  44  लगाई  है।  इस  पर  हमने  पूछा  कि
 दफा  l44  की  कोई  नकल  हमको  नहीं  दी  तो
 उन्होंने  कहा  कि  हमने  उसका  ऐलान  कर  दिया
 है  1  नाथपाई  जी  ने  पूछा  कि  क्‍या  ढोल  पीट  कर
 यह  इत्तिला  दी  गई  थी  यो  उन्होंने  कहा  कि  हाँ
 दी  थी  ।  उसके  बाद  हमने  कहा  कि  आप  ने  जो
 यह  दफा  44  जारी  को  है  उसको  हम  नहीं
 मानते  ।  हन  झामे  बढेंगे  तो  इस  पर  बह  बोले
 कि  श्राप  आागे  नहीं  जा  सकते  हैं।  भाप  को  यहां
 रुक  जाना  पड़ेगा  |  जब  हमने  इंकार  किया  भोर
 कहा  कि  जब  तक  भाप  हम  को  गिरफ्तार  नहीं

 करते  हैं  हम  श्रागे  बढ़ते  रहेंगे  तो  उन्होंने  कहा
 था  कि  हम  श्राप  गिरफ्तार  कर  रहे  हैं  |

 “We:  are  putting  you  under  arrest.”
 भ्रब  झाप  को  जो  इत्तिला  दी  गई  है  उसमें  कहा
 है  "डिटेंड  ऐन्ड  रिमूण्ड'  गृह  मंत्री  जी  ने  सफाई
 दी  है  उसमें  कहा  गया  है  :

 “They  were  restrained  and  removed
 to  the  nearest  railway  station.”

 यह  बिल्कुल  गलत  बयानी  उन्होंने  की  है
 क्योंकि  अगर  नजदीक  का  कोई  स्टेशन  होता
 तो  वह  भुज  में  ही  हमको  छोड़ना  चाहिये  था
 लेकिन  यह  हम  को  गांधी  धाम  सेकर  गये  ।  जो
 दुसरे  सत्याग्रही  थे उन  के  साथ  बड़ा  दुग्यंवहार
 किया  ।  उनको  बस  की  छत  पर  बैठा  कर  यह
 लोग  ले  गये  ।  उस  के  बाद  जब  उनको  कहा
 गया  कि  आप  लोग  चले  जाइये  तो  उन्होंने  कहा
 कि  इस  प्रकार  हम  नहीं  जायेंगे  ।  झ्राप  ने  जहां
 हमको  पकड़ा  था  वहीं  खावड़ा  में  हमें  छोड़
 दीजिये  या  है  जो  हमारा  हैडक्वाटर  है  वहां
 पर  हमको  छोड़  दीजिये  या  हमको  झपने  घर
 जाने  के  लिए  रेल  का  किराया  दीजिये।  यह
 इन्होंने  कुछ  नहीं  किया  ।  हमने  कहा  कि  हम
 बस  से  निकलेगे  नहीं  और  रात  भर  घेराव
 चला  |  भ्रदालत  के  सामने  ये  लोग  ले  गये।
 झदालत  ने  कहा  कि  आपने  इन  को  छोड़  दिया
 इसलिए  इनके  उपर  चार्ज  नहीं  लग  सकता।.
 उस  के  बाद  बसैज  को  वहाँ से  ले  जाने  की
 कोछिद  की  लेकिन  इन  लोगों  ने  घेराव  कर
 लिया  शौर  बह  मामला  साढ़े  ll  बजे  तक
 चला  |  श्रब  श्रसल  सवाल  यह  है  कि  इन
 के  द्वारा  यह  जो  परस्पर  विरोधी  वक्‍तब्य  दिये
 गये  हैं  क्या  इससे  सदन  का  भ्रपमान  नहीं  होता
 है  ?  इनके  द्वारा  जो  कारण  नहीं  दिये  गये  श्रौर
 भाज  तक  वह  नहीं  दिये  गये  क्या  उसमें  हमारे
 नियम  229  का  उल्लंधन  नहीं  होता  ।  तीसरी
 बात  जो  सबसे  महत्वपूर्ण  और  बुनियादी  बात
 है  कि  यह  सत्याग्रह  जो  हम  कर  रहे  थे  उसके
 बारे में  44  दफा  इन्होंने लागू  की  है।  उसकी
 प्रति  म््ब  मैं  ने  प्राप्त  की  है।  उस  वक्‍त  उन्होंने
 नहीं  दी  थी।  उसमें  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  दफा
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 44  हम  इसलिए  जारी  कर  रहे  हैं  कि  कुछ
 दल  भौर  कुछ  लोग  सरकारी  भ्रधिकारियों  के
 द्वारा  जो  कत्तंव्य  पालन  किया  जा  रहा  है  उसमें
 जाघा  डासते  हैं

 उसी  तरीके  से  उन्होंने  कहा  है  कि  यह
 कानूनी  ढंग  से  सीमा  के  रेखांकत  करते  का  काम
 कर  रहे  हैं।  उनका  वाक्‍्म  मह  हैं  :

 “Thereby  create  obstruction  in  the
 discharge  of  their  official  duties.”
 ort  मह  कहते  हैं  :

 “to  cause  obstruction  in  the  lawful
 work  of  fixing  boundary  pillars  for  the
 demarcation  of  boundary  between  India
 and  Pakistan.”

 उन्होंने  यह  जो  लाफुल  बके  या  आफिशि-
 एल  ड्यूटी  की  बात  कही  है  उस  पर  हमारा
 एतराज  है  शौर  उसमें  एक  बुनियादी  बात  श्राती
 है  ।  हमारा  यह  कहना  है  कि  सरकार के  द्वारा
 जिस  भूमि  के  बारे  में  एक  दफे  नहीं  पचासों  दफे
 इस  सदन  में  कहा  गया  है  कि  यह  भूमि  हमारी
 है  उस  भूमि  को  पाकिस्तान  को  देना  बिना
 संविधान  में  परिवर्तत  किये  शौर  बिना  पालिया-
 मेंट  की  अनुमति  लिये  क्या  महू  कानूनी  काम  हो
 सकता  है  ?  क्‍या  यह  कत्तंब्म  पालन  हो  सकता

 है  ?  हमारी  राय  में  यह  कत्तंव्य  पालन  नहीं  है।
 यह  कत्तंब्य  का  उल्लंघन  है  -  यह  कानूनी  काम

 नहीं  है।  यह  गैर  कानूनी  श्रोर  देशद्रोह  का
 काम  है  श्नौर  उसे  रोकने  के  लिए  हम  ने  यह
 सिविल  नाफरमानी  का  काम  लिया  है  t

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  ने  जो  मुद्दे  भ्रापके
 सानने  रक्‍से हैं  उन  पर  वह  रोशनी  डालें  धोर
 उसके  बाद  229  नियम  के  उल्लंघन  को  लेकर
 आप  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  के  पास
 जेजे  ।

 MR.  SPEAKER:  The  hon.  Minister.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):  ‘Sir,
 what  about  giving  some  time  to  our  party,
 the  PSP,  Our  leaders  were  involved  jn
 this,
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 MR.  SPEAKER  :  I  will  give  you  the
 remaining  three  or  four  minutes,  but
 then  the  Home  Minister  will  not  be  able
 to  say  anything.  We  have  to  conclude
 this  discussion  at  7.00.

 SHRI  KNAWAR  LAL’  GUPTA:
 One  hour  has  been  allotted  for  this.

 MR.  SPEAKER:  One  hour  was  for
 both  the  motions.  For  this  there  is  only
 half-an-hour.  We  started  at  6.30  and  we
 have  to  conclude  at  7.00.  The  hon.  Mini-
 ster.

 THE  MINISTER  OF  HOMB
 AFFAIRS  (SHRI  Y.  B.  CHAVAN)  :  Sir,
 I  will  confine  myself  to  the  very  limited
 problem  and  that  is  about  my  statement
 that  I  made  in  this  hon.  House.  Never  in
 the  course  of  my  statement  have  I  said
 whether  these  people,  these  Members  of
 Parliament  were  arrested  or  not  arrested.
 The  only  question  that  really  speaking
 arises  is  whether  the  information  that  I
 gave  here  was  bona  fide  or  not.  The  duty
 of  the  State  Government  or  the  police
 authority  was  to  give  intimation  to  the
 speaker  of  whatever  action  they  had  taken
 against  the  Members  of  Parliament.  Natu-
 rally  this  Government  is  not  connected
 with  that.  My  reponsibility  comes  to  the
 limited  point  whether  the  information  I
 gave  was  based  on  the  information  I  re-
 ceived  from  the  State  Government  or  not.
 In  the  previous  privileges  Committeee  it
 was  decided  that  even  if  an  action  of  re-
 straint  is  taken  information  of  it  should
 be  sent  to  the  Speaker.  In  the  infor-
 mation  that  I  received  on  that  very  day
 from  the  State  Government  they  have  not
 given  me  the  reasons  or  what  action  they
 have  taken.  They  have  only  communi-
 cated  that  these  Members  were  restrained
 and  released.  I  found  that  was  exactly
 the  wording  of  Section  69  of  the  Bombay
 Police  Act.  l  based  my  information  on
 that,  So  as  a  matter  of  fact,  as  far  as  I

 am  concerned  there  no  question  of  any
 privilege  as  such  because  the  information
 I  received  from  the  State  Government  I
 have  given.  As  far  as  the  State  Govern-
 ment  or  the  Police  authorities  are  con-_
 cerned,  it  is  true.  In  the  first  communi-
 cation  they  have  used  the  word  “detained”
 but  subsequently  they  have  sent  you  a
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 communication.  It  is  not  a  question  of
 technically  trying  to  confine  them.  What
 was  their  intention?  Their  intention  was
 to  keep  the  Speaker  informed  about  what
 was  happening.  In  the  subsequent  detailed
 information  they  have  supplied  to  the
 Speaker  they  have  given  the  reasons  also.
 They  have  given  exactly  what  action  was
 taken,  what  exactly  transpired  between
 them  and  the  Police  authorities,  whether
 they  told  them  they  were  being  arrested
 or  action  was  being  taken  for  breach  of
 Section  144,  If  it  was  said  that  action
 was  being  taken  for  breach  of  Section
 144,  I  do  not  think  there  is  any  question
 of  privilege.

 The  information  they  gave  us  that
 Gandhidham  was  the  nearest  Police  station
 at  a  distance  of  28  miles  is  incorrect.  But
 that  information  I  gave  on  the  basis  of
 information  they  gave  me.  I  did  not  try
 to  compute  the  distance  between  Khowda
 and  Gandhidham.

 SHRI  HEM  BARUA  (Mangaldai)  :
 Your  sense  of  geography  is  as  poor  as_  the
 sense  of  geography  they  have  there.

 SHRI  Y.  8.  CHAVAN  :  I  can  now
 ask  you  the  distance.  Can  you  tell  me
 about  it?

 AN  HON.  MEMBER:  The  distance
 between  Ratnagiri  and  Bombay  ?

 SHRI  Y.  8.  CHAVAN:  I  did  not
 expect  this  sort  of  intervention  from  an  inte-
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 Iligent  Member  like  Shri  Hem  Barua.  I
 expected  a  little  better  intervention.  That
 information  has  been  corrected  by  the  sub-
 sequent  communication  they  have  sent.

 Sir,  I  can  only  give  factual  infor-
 mation  about  it.  I  have  nothing  more  to
 say.

 tt  कंवर  लाल  a  प्त  :  भ्भी  गृह  मंत्री  जी
 ने  कहा  कि  जो  गुज़रात  गवनंमेंट  से  हमें  इन-
 फारमेशन  मिलेगी  वही  बतलाने  की  मेरी  जिम्मे-
 दारी  है,  तो  मेरा  कहना  है  कि  हाउस  के  लिए
 जिम्मेदार  गृह  मंत्री  हैं  श्रव  ग्रृह  मंत्री  जी  का
 सोसं  क्‍या  है  सवाल  इसका  नहीं  है  बल्कि
 हाउस  को  ठीक,  ठीक  इनफारमेशन  देने  का  काम
 भी  उनका  है  श्रोर  श्रगर  वह  गलत  इनफारमेशन
 देते  हैं  तो  यह  ब्रीच  श्राफ  प्रीविलेज  है।  यह
 कहां  से  इनफारमेशन  देते  हैं  यह  काम  इनका  है
 लेकिन  सही  इनफारमेशन  हाउस  को  देने  की
 जिम्मेदारी  गृह  मंत्री  ज्वी  की  है  श्रोर  वह  इसमें
 नाकामयाब  रहे  हैं  ।

 MR.  SPEAKER:  The  House  stands
 adjourned  to  meet  again  tomorrow  at
 eleven  of  the  clock.

 9  brs.
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